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आक्कथन 


हिन्दी के राजभाषा तथा शिक्षा का साध्यम वन जाने के कारण अब उसमें 
विपयों पर पुस्तको का अभाव खटकने लगा है। संविधान के विविध 
विषयों पर हमारी कुछ परीक्षोपयोगी पुस्तकें हिन्दी में पहले ही अ्रकाशित हो चुकी 
हैं। विश्वविद्यालयों ने वी. ए. के विद्यार्थियो को हिन्दी माध्यम लेने की सुविधा 
प्रदान कर दी है, इसी कारण मैंने अपनी पुस्तक, “गवर्नमेन्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन” का 
जो कि मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई थी अनुवाद कराना उचित समम्का। इसके 
लिये मैंने अपने मित्र श्री मदन मोहन गुप्त, वी. ए., एल- एल. धी., से प्रार्थना की 
थी । उन्होने बड़ा कष्ट उठाकर इस काय को सम्पन्न किया है| इसके लिये वे मेरी ओर 
से तथा विद्यार्थीवर्ग की ओर से भी धन्यवाद के पात्र हैं। 


इसको तैयार करने में प्रधानत' परीक्षार्थियों की ही आवश्यकताओं को ध्यान 
में रखा गया है, अतः उन सच विस्तार की चातों को छोड़ दिया गया है जो उसके 
लिये उपयोगी नहीं हैं, और कई विषयों की, जिनका ज्ञान उनके लिये अपेक्तित हैः 
अपेक्षाकृत अधिक व्याख्या की गई है। 


इसकी रचना में ऑग, मनरो, जेनिंग्स, लास्की, रैम्ज़ें, म्योर तथा लो आदि 
विद्वानों की प्रसिद्ध कृतियों से सहायता ली गई है। स्थान स्थान पर उनके उद्धरण 
दिये गये हैं. तथा फुटनोटों में क्ृतज्ञता-ज्ञापन भी कर दिया गया है। साथ ही इस 
विषय की छोटी सी पुस्तक-सूची अगले प्रृष्ठ पर दी जा रही है। आशा है कि 
यार्थी उनमें से कुछ को अवश्य पढ़ेंगे। 





अन्त में श्री नेमिशरण मित्तल को धन्यवाद देना भी हमारा केत्तीव्य है जिन्होंने 
[डुलिपि को दोहराने तथा प्र.फ आदि देखने की कृपा की है। आशा है कि यह 
क विद्यार्थी वर्ग के लिये लाभदायक सिद्ध होगी |. 
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अध्याय १ 
ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषतायें 


पिषय-प्र वेश-- ब्रिटिश शासन-व्यवस्था संसार की अत्यन्त महत्त्पपूर्ण तथा 
प्रणालियों में से है। इसे मानव-जाति की अमूल्य राजनैतिक निधि कहा 
गया है । ब्रिटिश राजनेतिक संस्थाओं (॥780/7075) का प्रभाव इतना व्यापक है 
कि वे विश्व में सर्वत्र प्रचलित हैं ; इसीलिये प्रेट त्रिटेन की व्यवस्था को राजनीति की 
महाननभ पद्धति कडुना उपयुक्त होगा। स्वभावत' राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी उनमें 
बहुत दिलचसी लेग हैं और वहुत से विद्वात उन्का अध्ययन त्था मनन करते हैं। 
हम भारतीयों के लिये उनका बिरोप महत्त्व है; क्योंकि हमारी शासन-व्यवस्था तथा 
राजनैतिक संस्थाएँ बहुत हृद तक उन के दी नमूने पर बनी हैं। अंग्रेज शासक 

स्वभावत अपनी पद्धतियो को अपने साय लाये थे; त्रिटिश संघर्‌ (?ब्यीध्याशा।) 
ने भी विविध अधिनियम (/०४७) पारित करके इस देश से संसदीय संस्थाओं की 
स्थापना की थी । १६३४ के भारत शासन अधिनियम (50एशपमाशाल्ा 0 फतह: 
2०) द्वारा स्थापित वित्रान-मंडलों (7.०टव8/भ77०७) का गठन, रचना, शक्तियाँ तथा 
कार्य बहुत हृद तक त्रिटिश संसद के नमूने पर ही निश्चित किये गये थे | स्वतत्र भारत 
के सविधान की रचना भी अधिकतया पिछले भारत शासन अधिनियमों के आधार 
पर हुईं है। उसमें शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया दे जिससे हम 
ग्रेजी राज्य में काफी परिचित हो गये थे । भारत गणराज्य का राष्ट्रति अमरीकी 
ट्रयति के समान न होकर जिटिश वादशाह के समान है, उसी के समान बह 
त्र के लिये राज्य का प्रधान है, नाममात्र के लिग्रे ही मुख्य कार्यवालिका है 

और वास्तविक शासक नहीं है । ब्रिटिरा विधान-मंडल का अनुसरण करते हुए हमारे 
ट्रीय विधान-मंडल (,०8शभ०००) को भी संसद (४)श॥ा०ा।) कहते हैं तथा 
सकी शक्तियों और कार्य वहुत छुछ त्रिटिश संसद के ससान ही हैं। यही बाव 
ज्यों के विधान-मडलो पर भी लागू होती है । हमारी स्थानीय ससस्‍्थाएँ भो तिटिश 


री 





र्‌ ग्रेट ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था 


पद्ति के अनुसार ही वनी हैं। इसलिये ब्रिटिश संस्थाओं के ज्ञान के बिना हम 
अपनी राजनैतिक और प्रशासकीय व्यचस्था को दीक ठीक नहीं समझ सकते 
यही प्रधान कारण दै कि हमारे विश्वविद्यालय तिटिश शासन व्यवस्था के अध्ययन 
को हमारे विद्यार्थियों के लिग्रे पात्य-क्रम में रखते हैं। 

ब्रिटिश संस्थाओं को हमारे देश ले ही नहीं अन्य राष्ट्री ने भी अपनाया है, 
किसी ने कम ओर किसी ने ज्यादा | हम पर तो हमारी राजनेतिक दासता के कारण 
ही वे थोपी गई थों, किन्तु अन्य राष्ट्रों ने उनकी उपयोगिता तथा अच्छाई के कारण 
उन्हें पसंद किया है। त्रिटिश संसद को संसदों की जननी! (४०४७ ० ?िशायतर- 
7९78) कहा जाता है, वह ठीक ही है। उसका वंश एक ओर कनाढा में तो दूसरी 
ओर आर्ट्रे लिया में, एक ओर स्वीडन में तो दूसरी ओर दक्तिण अफ्रीका तक के 
दूरस्थ देशों मे फैल गया है। त्रिटिश पद्धति के ही आधार पर संसार के लगभग 
प्रत्येक सभ्य राष्ट्र ने दो सदन प्रणाली को अपनाया है। सर्वप्रथम ब्रिटेन में ही संसद 
तथा मंत्रिमंडल प्रणाली का विकास हुआ था जिसके फलस्वरूप वहाँ निरंकुश राज़तंत्र 
(06७एणा० ४(०5०्०ण०ाए) के स्थान पर सांविधानिक राजतंत्र (७०5धंए०7०] 
१०0४४८४९) की स्थापना हुईं थी। इसी प्रकार स्थानीय स्वशासत तथा विधि-शासन 
(पिए७ ०६ ॥.७) का आरमभ्म भी इगलिस्तान से ही हुआ। अनेक देशो ने अपनी 
स्थानीय स्वशासन की पद्धतियों को, जानबूक कर या अनजाने में ग्रेट ब्रिटेन से ही 
लिया है। इस प्रकार शासन-कला में ग्रे ट ब्रिटेन की बहुत बड़ी देन है तथा उसके विविध 
रुप दें ।$ ब्रिटिश राजनैतिक पद्धति का प्रभाव बहुत व्यापक है। इसी कारण 
ब्रिटिश राजनेतिक पद्धति का अध्ययन अन्य किसी आधुनिक राज्य की पद्धति से 
पहले किया जाना चाहिये । स्व॒मावनः संविधान के लेखकों ने, चाहे वे ब्रिटिश हो 
अथवा विदेशी, त्रिटिश-पद्धति की सराहना की है| 


मुख्य विशेषतायें---ब्रिटिश संविधान की कई महत्त्वपूर्ण विशेषतायें हें । पहली 
वात तो यह दे कि वह सारे आधुनिक संविधानो में सबसे प्राचीन है | महाद्वीप यूरोप में 
सन्‌ १८०० से पहले का शायद ही कोई संविधान हो ; १८७० से पहले के भी थोड़े 
से ही संविधान हैं, और चहुत से देशों के संविधान तो प्रथम बिश्व युद्ध के पश्चात्‌ 
ही बने हैं। यही वात संसार के अन्य भागों के संविधानों पर भी लागू होनी है। 

# मनरो की पुस्तक “90५ ८ग्राशश॥5 0 >िप7०फ०'. (यूरोप की सरकारें) के 
निम्न उद्धरण से यह बात स्पष्ट हो जायेगी : अवारहवीं तथा उनन्‍नोसवी शताब्दियों में 
सम्पर संसार के एक बहुत चढ़े भाग का लोकतंत्रीकरण, जो अधिकांश में अग्रेज्ञो 


सापा बोबने वाली जातियों के नेढृत्व में हुआ हे, समस्त संसार के अ्रत्यन्त मद्दच्वपूर्णा 
द्थ्यों में से हैं ।* 








ब्रिटिश सविधान की मुख्य विशेषताये इ्‌ 


चीन तथा जापान जैसे प्राचीन देशो के मौजूदा सविधान तो हाल ही से बने हैं, 
संयुक्त राज्य असरीका के सविधान को वने भी दो शतादियों से अधिक समय नहं 
हुआ । ब्रिटिश संविधान की प्राचीनता ही स्वयं कोई महत्त्व की वात नहीं है। उसका: 
महत्व इस कारण ६ कि गत तेरह चौदद सौ वर्षों से उसका अनबर्त और लगातार 
विकास होता गया , इसे उसकी दूसरी विशेषता कह सकते हैं। संविधानो के विद्यार्थी 
को विश्व में किसी और देश में ऐसा राजनेतिक विकास नहीं मिलेगा जो इतने लम्पे 
समय तक चलता रहा हो और फिर भी वह उम्र क्रांतियों से इतना मुक्त रहा हो तथा 
कहीं भी उसका आचीन काल से पूर्ण विच्छेद न हुआ हो। 


लगातार विकास से केचल एक ही वार वाधा पड़ी थी जब क्रामवेल्-ने-मणसज्य 
व्यवस्था स्थापित की थी, किन्तु चह प्रयोग भी १२ वर्ष से अधिक नहीं चल सका. 


इगलिस्तान में ऐसी कोई क्रांति नहीं हुईं जिसकी तुलना १७८६ की फ्र का नहीं हुई जिसकी तुलना १७८६ की फ्रांसीसी क्रांति 
'या १६१७ को रुसी क्रांति से की जा सके | ब्रिटिश सांचिधानिक विकास के लगभग 
अदृट आड्डलावड होने के मुख्य कारण ये हैं. किवभेट ज्िटेन यूरोप महाद्वीप से 
भौगोलिक रूप में अलग हर वहां के निवासियों की प्रवृत्ति भी ऐसी है कि वे 
क्रांतियों के बजाय सुधारों को ही अधिक पसंद करते हैं और वे सदा यह आवश्यक 
नहीं समभते कि शासन काय तक या सिद्धान्त द्वारा ही किया जाये। इसी बात को 
अंभ्रोज लेखक प्रोफेसर फ्रीमेन ने निम्न शब्दों में बलपूवक कहा है हमारी जाति का 
राष्ट्रीय जीवन विदेशी विज्ञेताओ तथा आंतरिक क्रान्तियों के बावजूद 
वर्षा से अटूट चला आए रहा है। हसारे इतिहास में कोई ऐसा समय नहीं आया जब 
वतमान और अतीत का संवन्ध पूर्णतः विच्छेद हो गया हो या जब कि अंग्रेज लोग 
किसी सुन्दर सिद्धान्त से प्रभावित होकर सवथा नया संविधान बनाने के लिये इक्ट्ठे 
हुए ही । हमने पत्येक कदम किसी पिछले कदम के फलस्वरूप ही उठाया; हमारी 
विधि और सविधान मे जो भी परिवर्तन किया गया वह कोई सर्वथा नई नहीं 
था बरन्‌ किसी पुरानी परिपाटी का विकास ही था। कभी हमारी प्रगति तेज रही, 
कभी धीमी , कमी हस रुके से प्रतीत होते थे, कभी कभी पीछे हटते से, किन्तु 
राजनैतिक विकास की महान प्रगति कभी पूर्शत्तः रुकी नहीं, जब से दूयूटन 
विजेताओं ने आकर बिटेन को इगलेड का रुप देना आरम्भ किया, तव से वह अगति 
स्थायी रूप से कमी नहीं रुकी | 

यह एक आधारभूत बात है कि ब्रिटिश संविधान का विकास लम्बे काल में 
अटूट ग्खला के रूप में हुआ है। इसी कारण उससे कई विशेपताएं हैं। पहली 
वात तो यह है कि इसके फलस्वरूप ब्रिटिश संविधान स्वयँ एक विकसित विधान है, 
रचना नहीं. (६ 75 8 87०एछ0 ब्फत प0 & 7:८०) दूसरी बात, इससे यह 
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लचकदार वन गया है। तीसरी वात, इसी कारण यह अधिकांश में अलिखिन है, 
ओर अंत्ततः इसी कारण उसके सिद्धान्त और व्यवहार में विचित्र विरोध है। अब 
हम इन सब विशेषताओं के विपय से कुछ शब्द कहेंगे। 

चैसे तो यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक संविधान ही जीवित और व्रिकासमय 
होता है. परन्तु त्रिटिश संविधान के विपय से विकास शब्द का एक विशेष अर्थ है जो 
कि अन्य संविधानों पर लागू नहीं होता | सिडनी लो का यह कथन सत्य ही है कि 
अन्य संविधानो की तो रचना हुई है, पर ब्रिटिश संविधान का विकास हुआ है तथा वह 
शने' शनेः परिस्थितियो के अनुरूप ढलता गया है । यह तो मानना दी पड़ेगा कि यद्पि 
संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान में भी परम्पराओं तथा प्रथाओ द्वारा ओर उच्चतम 
न्यायालय (5ए०७7८०७ ०००/) के निर्णयों द्वारा परिवततन होता रहा है जिससे कि 
चह उस परिवर्तनशील देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बनता गया है, तथापि एक 
निश्चित तारीख है ज्व फिलडेलफिया में एकत्रित प्रतिनिधियों ने उसकी रचना की थी। 
इसी प्रकार एक निश्चित तारीख को ही वे तीन आधारभूत विधियां बनाई गई थीं 
जिन पर तृतीय फ्रांसीसी गणराज्य का संविधान आधारित था! इससे अधिक 
उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं हे | किन्तु ऐसी कोई तारीख नहीं बताई जा सकती 
जब ब्रिटिश संविधान की रचना हुई हो और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है. जिसे 
उसके निर्माता होने का श्रेय दिया जा सके | जेसा कि प्रोफेसर फ्रीमेन ने उपरोक्त 
उद्धरण में कहा है, अमरीकियो, फ्रांसीसीयों, स्विसजनो, रूुसियों आदि के समान 
कभी अंग्रेजों के प्रतिनिधि एक नया सविधान बनाने के लिये इकट्ठे नहीं हुए। यही 
कारण है कि हमें अमरीकी, फ्रांसीसी या स्विस संविधान की प्रति उपलब्ध हो सकती 
है, किन्तु त्रिटिश संविवान की प्रति का मिलना असम्भव है। ब्रिटिश संविधान किसी 
एक लेख्य. (/00००7०॥) मे उल्लिखित नहीं हे और इसका कोई एक स्रोत नहीं है, 
अपितु यह राजान्नाओं ((#थव/०५) तथा चिधानों, परिपाटियों तथा परम्पराओं, 
कामन विधि तथा न्यायिक विनिश्चयों.. (ए००ं००] 0७८४०ा७) का विचित्र 
सम्मिश्रण अथवा संग्रह है। इसके उपचन्धों को संहिता (००१०) रुप देने का कभी 
प्रयास नहीं किया गया और सम्भवत. ऐसा कभी होगा भी नहीं। एक मुविख्यात 
फ्रांसीसी लेखक ने कद्दा दे कि अंग्रेजों के संविधान के विभिन्न भाग चैसे ही हैं जैसा 
कि इतिहास की घटनाओं ने उन्हें बना दिया , अंग्रेजों ने उन्हें कमी एकत्र करने का, 
उसका श्रे णी विभानन करने का था उन्हें पूर्ण बनाने का अथवा एक संगत तथा 
संकलित रूप देने का प्रयत्न नहीं किया ।'ध8 

वयोकि ब्रिटिश संविधान का विकास शने: श्मः हुआ दे जिसमें कुछ परिवर्तन 
<: ७अंग्रेज़ी राजनेतिक संस्थाओं? (शाह50 ?20॥069]) [तएणागा9) के पृष्ठ 
श्म-२६ पर मेरियट द्वारा बोदमी (30प्राएप) का उच्धरण। 
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जानवूक कर किये गये हैं तथा अन्य परिवर्तन अवसर के अनुकूल हो गये हैं, इस 
कारण वह अधिकांश में श्रलेिखित है। कभी कभी इस वात पर आवश्यकता से 
अधिक जोर दे दिया जाता है। अलिखित तथा लिखित सविधानों का अन्तर 
कोई महत्त्व की वात नहीं है , स्ट्रांग जैसे कुछ लेखकों ने तो उस अन्तर की गलत 
ही बताया है। कोई संविधान पूर्णतः: लिखित या पूर्णतः अलिखित नहीं हो 
सकता , प्रत्येक संविधान में दोनों प्रकार के तत्त्व होना अनिवाय है । संयुक्त राज्य 
अमरीका के सबविधान में, जिप्ते लिखित संविधानों का सुन्र उदाहरण समझा 
जाता है, कई साोंविधानिक परिपाटियां हैं जो अलिखित हैं। यद्दाँ तक कि पिछले 
भारतीय संविधान में भी, जो विकास-शक्ति से हीव था, कुदे अलिखित तत्त्व 
आ गये थे। ब्रिटिश सबिधान को अलिखित बताने का केवल यही आशय है कि 
इसके समस्त उपबन्धों को अन्थवद्ध या कोढीफाई नहीं किया गया है। यह कार्य 
असंभव सा दिखाई देता है, क्योंकि उसकी परिपाटियां तथा अमिसमय बहुत 
विस्तृत तो हैं हो, उनमे से कई इतने अनिश्चित भी हैं कि उन्हे लिखित रुप में 
रखा नहीं जा सकता । यह ध्यान रखना होगा कि ब्रिटिश सविधान में अलिखित 
अश का अनुपात (77०7०7४०7) अन्य संबिधानों से अधिक है। यह भी एक 
कारण हो सकता है कि अन्य सविधानों की तुलना में इसे मुख्यत. अलिखित 
बताया जाता है। त्रिटिश सविधान के प्रमुख लिखित तथा अलिखित अंशो का 
वर्णन अन्य प्रसंग से किया जायेगा | 

ऊपर बताई गई विशेषता से भी अधिक महत्त्वपूर्ण गुण यह है कि ब्रिटिश 
संविधान लचकदार (#०59०) है। उसकी जीवन-शक्ति और वल का स्रोत यह 
लचकीलापन ही है, अलिखित रूप नहीं । लचकदार होने के कारण ही प्रधानतः हम 
उसे जीवित तथा बिकासशील सविधान कह सकते हैं। लचकदार होने के कारण ही 
वह अवस्थानुसार समय समय पर जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप तथा 
अनुकूल बनाया जा सका तथा उसमे सुधार किये जा सके ओर किये जा सकेंगे। 
लचकीलेपन का सर्वोत्तम उदाहरण यह है कि विगत सहायुद्ध में अमरीकी लोगो 
को दो बार राष्ट्रपति का निवोचन करना पड़ा, जिससे उनका ध्यान शआक्ृप्ट हुआ, 
किन्तु ब्रिटिश संसद ने अपनी ५ वर्ष की निधोरित अवधि को सुगमता से चढ़ा दिया 
ओर इस प्रकार राष्ट्र को उस संकट काल में साधारण निवोचन के मम से बचा 
लिया ! ब्रिटिश जनता ने देखा कि १६३६ में उनका श्रधान मंत्री जमनी के विस्द्ध 
युद्ध करने के लिये योग्य नहीं था , अतः वे उसे सुगमता से हटा कर नया ग्रधान 
मंत्री नियुक्त कर सके, क्योंकि उनका संविधान लचकद्ार है। यदि अमरीकी लोग 

छयद इस भर्थ में भत्रिखित हैं कि यद्द किसी तिथि विशेष को वन कर स्वीकार 
नहीं हुआ । 
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यह अनुभव करें कि उनके अधिकारी अकुशल हैं तो उन्हे वे मध्यधार मे बदल नहीं 
सकते । 
ब्रिटिश संविधान को लचकीला इस कारण कहा जाता है क्योंकि उसमे 
संविधान-निमोत्री सत्ता (एणाइसप्लां #ैयी0गराए) आओऔर सामान्य पिधि- 
निमोत्री सत्ता (07भ्षेभ ए [,99-गाधेतताह #&णाणागए) में कोई अन्तर नहीं 
है। त्रिटिश संसद सामान्य विधि बनाने के लिये जिस प्रक्रिया का प्रयोग करती है 
उसी प्रक्रिया द्वारा वह संविधान में भी परिवर्तन या संशोधन कर सकती है। भेट 
ब्रिटेन में सांविधानिक परिवर्तन करने के लिये कोई विशेष व्यवम्धा नहीं है ओर 
सांविधानिक विधि तथा साधाण्ण विधि में ऐसा कोई अन्तर नहीं है जेसा संयुक्त 
राज्य में है। अतण्व ब्रिटिश संविधान में केवल परियादी तथा परम्पराओ द्वारा ही 
परिवर्तन नहीं होता, वरन्‌ संसद द्वारा बनाये गये अधिनियमों से भी हो सकता है। 
आजकल सांविधानिक परिवर्तन करने का सबसे प्रभावी तरीका संसद की विधियां 
ही हैं.। किन्तु यह बात ध्यान से रखनी चाहिये कि यद्यपि त्रिटिश संविधान सबसे 
अधिक लचकदार दे और उसे आसानी से बदला जा सकता है फिर भी बहां के लोग 
रूढ़ी-प्रेमी होने के कास्ण डसे आसानी से नहीं चदलते । 
त्रिटिश संविधान के लचकीलेपन से सवन्धित एक और विशेषता यह है कि 
वहाँ संसद की सम्पूर्ण ब्रधानिक प्रमुता (०8० 5०र०थट्टाप) है। ऊपर आप 
देख चुके हैं. कि चह सब प्रकार की सांबिधानिक क्रियाओं को चदल सकती है ओर 
उनमें संशोधन कर सकती है, ओर उसे उस प्रयोजन के लिये कोई विशेष प्रक्रिया का 
प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी विधान-निमोण की क्षमता 
(,6ट्टांओेशार० ०णाए००१००) पर कोई वेधानिक सीमा नहीं है। वेधानिक रूप 
में, उसे किसी राजाज्ा को, विधि या सममौते को बदलने या उनको रद करने की 
शक्ति है ; बद्द किसी परिपाटी को समाप्त कर सकती है और कॉमन लॉ के किसी 
नियम को उलट सकती दे । बह ऐसी व्यवस्था भी कर सकती दे कि क्रिसी न्‍्याग्रालय 
के विनिश्चय पर अमल न किया जाये। उससे ऊँची कोई ऐसी सचा नहीं दे जो 
उसके अधिनियमो पर अपना निर्णय दे सके और उन्हें इस आधार पर 
असांबिधानिक घोषित कर सके कि थे देश की विधि से असंगत दैं। ब्रिटिश संसद 
की किसी भी विधि को इस अकार असांविधानिक घोपषिन नहीं किया जा सकता, 
जैसे कि अमरीकी कांग्रेस के अधिनियम को वहां का उच्चतम न्यायालय 
असांविधानिक घोषित कर सकता है। संसद की पमुता त्रिटिश सांविधानिक पद्धति 
की सबसे वड़ी विशेषता दै। किन्तु यह बैवानिक स्थिति ही है ; बालव में संसद को 
नैतिक तथा व्यावहारिक वन्ध नो के अन्तर्गत कार्य करना पढ़ता दे। शनेः शर्नें. यह 
न ली  नाबड़ा है कि शासन पद्धति में कोई बड़ा परिवर्तेन संसद छावारा 
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तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि सतदाताओं को उस पर अपना निय्ुय 
देने का अवसर न मिल जाये । किन्तु यह सिद्धान्त अभी तक अच्छी तरह स्थापित 
नहीं हो सका है । 
किन्तु एक अथथ में त्रिटिश संसद की किसी विधि को भी असांविधानिक कहा 
जा सकता है। यदि कोई विधि त्रिटिश परम्पराओं के विपरीत हो और अन-ब्रिटिश 
सममी जाये तो त्रिटिश जनता उसे असांविधानिक बता सकती दे, जैछे कि किसी 
व्यक्ति को विधि की उपयुक्त प्रक्रिया के बिना कारागृह में निरोधित करना या जूरों 
(पंचो) द्वारा मुकदमे की प्रथा को समाप्त करना त्रिटिश जनता सहन नहीं करेगी । 
ब्रिटिश संविधान की सबसे अनन्य और निराली विशेषता यह नहीं दै कि वह 
लचकदार है या संसद को अवाध वैधानिक क्षमता भ्राप्त है, क्योंकि ये दोनों बाते 
अन्य राजाओं के संविधानों में भी पाई जाती हैं | इटली या जमनी जैसे समपष्टिवादी राज्य 
का सविधान (विगत युद्ध में उनकी पराजय से पूब) भ्रेट त्रिटेन के समान ही लचकदार 
हो सकता था , और न्यूजीलैंड की संसद को बसी ही सर्वोश्चता प्राप्त है जैसी ग्रेट 
ब्रिटेन की संसद को है। ब्रिटिश संविधान का निराला गुण है उसकी अवास्तविकता, 
उसके शासन के सिद्धान्त और आचरण में महान अंतर । एक लेश्क ने सुन्दर शद्धो 
में कह है कि ग्रेट-ज्रिटेन मे कोई वात जैसी दिखाई देती है वैसी नहीं है, या जैसी है 
बसी कभी दिखाई नहीं देती ।” इस समय विद्यमान शताब्दी में शासन का जो चित्र 
कार्य रूप में दिखाई देता है वह उससे बहुत भिन्न होगा जो उसके लिखित अभिलेखों 
(ह०००7०७) और मपपन्रों (१००४5) से अथवा उसकी कार्यवाहियो मे प्रयुक्त भाषा 
के आधार पर वनाया जाये। ब्रिटिश संविधान की वास्तविक (/०४४)) और 
ओपचारिक (7"०778]) स्थिति से विचित्र विरोध है। यदि हम उस भाषा को देखे 
जो त्रिटिश संसद के अधिनियमो में प्रयुक्त होती है तो यह अनुमान किया जा 
सकता है कि भरेट ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र है, क्योंकि अधिनियमों में लिखा होना 
है कि उनका निमोण बादशाह ने ला्ों (सामंतो) और लोक-प्रतिनिधियों की सहमति 
ओर मंत्रणा से किया | सरकार के सब्र अधिकारी राजा के नाम से नियुक्त होते हैं। 
सेना, नीसेना, नभव॒ल (/77 7०7००), डाकघर, न्यायालय और यहाँ तक कि 
विरोधी दल भी राजा महोदय का दी होता है। राजकीय लेख्यों की भाषा से 
आसानी से यह पता नहीं लगेगा कि देश में जनता की सरकार है। सिद्धान्त के 
अनुसार तो संसद ही प्रमुसत्ता है; वही मत्रिमढलों को बनाती या विगाडनी है, आर 
सरकार की विधायिनी (!,०ह४ठा०धभ्ाार०) तथा वित्तीय कार्यवाहियों (गश्ाणं 
2०९०७) पर उसका पूरा नियंत्रण है; पर वास्तव में वह मंत्रिमंडल की दास 
वन गई है ; विधान तथा वित्त के विषय में वास्तविक अधिकार और निर्यंत्रण समद 
के हाथ से निकलकर मंत्रिमंडल के हाथ मे चला गया है! असल में यह बासलतविकता 
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की अवहेलना ही है कि मंत्रिमंडल को केबल कार्यपालिका (25०८७०९०) कहा 
जाता है जबकि वह विधान-संडल का भी कार्य करता है। इस बात का दसरा 
उदाहरण यह हे कि सिद्धान्त के अनुसार तो राजा ही अपने मंत्रियों को चनताहै 
ओर वे (राजा महोदय के सेवक' कहलाते हैं, किन्तु सब जानते हैं कि थे प्रधान मंत्री 

की पसंद के व्यक्ति होते हैं और ज्ञनता के सेवक होते हैं । 

सिद्धान्त तथा आचरण में इस अन्तर का एक कारण तो यह हे कि ब्रिटिश 
संविधान का विकास एक विशेष प्रकार से हुआ है और दूसरा कारण लोगों की 
आदतें और उनका स्वभाव है | भेंट ब्रिटेन में आरम्भ में निरंकुश राजतंत्र था। 
इसलिये वहों उसी के अनुरूप राजसी भथायें तथा अभिव्यक्तियाँ (#०णा५ ०६ 
€९%7०7०४५०॥७) प्रचलित हो गई । निरंकुश राजा से जनता को शक्ति का हस्तांतरण 
एकदम क्रांति द्वारा न होकर धीरे धीरे हुआ था इस कारण शासन की रचना तथा 
उसके अड्डों के औपचारिक अधिकारों को अधिकांश सें न बदल कर केवल उनके 
संतुलन में परिवर्तन कर दिया गया । राजा अब भी शक्ति का ग्तीक है यद्यपि 
वास्तविक शक्ति उसके हाथ से बिल्कुल निकल चुकी है। 

ब्रिटिश लोगों ने ढाई शवाब्दियों से कोड क्रान्ति नहीं की ; अनः उन्हें अतीत 
को मिटाने की आप्ेक्षा नहीं हुई जैसी कि महाक्रान्ति के पश्चात्त फ्रांसीसी लोगो को हुईं 
थी । उन्होने तात्कालिक आवश्यकताओं के लिय्रे व्यवस्था करके संतोप कर लिया 
तथा अपने सावेबान को संहिता रूप नहों दिया | परिणाम यह हुआ कि संविधान में 
ऐसी प्राचीन बाते अब भो चल रहों दें जिनका बास्नविकता से कोई सम्बन्ध नहीं है 
सिद्धान्त और आचरण का अन्तर स्थायो हो गया है। अंग्रेज लोग व्याबद्दारिक दें 
ओर तक अथवा संगति फी जरा भी चिन्ता नहीं करते । 

अब ब्रिटिश संविवान के एक और महत्त्वपृण गुण की ओर ध्यान आक्रष्ट 
करना है, बढ है विवि-रापत (हिप्रौ७ ०६ (.9७) | यह चहुन महत्त्प्रर्ण है क्‍योंकि 
अग्नेज् इसे अपली व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बहुमूल्य रक्ताकबच सममते हैं। संयुक्त 
राज्य अमरीका जैसे देशों में नागरिकों की व्यक्तिगत स्वाधीनताओ को संविधान से 
अधिकार-पत्र के रूप से रख दिया जाता दे, जितका उल्लवतन अथवा अवदेलना कोड 
सरकार नहीं कर सकती | श्रेट ब्रिटेन में नागरिकों के अधिकार किसी एक लेख्य या 
विधि में एकत्र या परिसापित नहीं हैं; जनमे से कई का तो उल्लेख किसी भी 
अधिनियम मे नहीं है । इसका यह अर्थ नहीं है कि अंग्रेज़ों के अधिकार तथा 
खतंत्रताएँ अमरीकियो की अपेक्षा कम सुरक्षित हैं। ग्रेट त्रिरेत मे नागरिक स्वनन्नता 
संसार के किसी भाग से कस झुरक्तित नहीं है । यह सविख्यात विधि-शासन का ही 
प्रभाव है जिससे कि यह काय पूरा दो जाता है । इस वहमल्य सिद्धान्त को भी कमी 
आधिनिवम का रूप नहीं दिया गया ; किन्तु वह चहुत से समदीय विधानों तथा 
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न्यायिक विनिश्चयों में सब्रिहित है, और इसी कारण वह सामान्य विधि 
((०ण्गगा०्प 7.8४) का निश्चित साथ वन गया है। ढायसी (/070०9) का अनुसरण 
करके हम विधि-शासन को निम्नांकित तीन सिद्धान्तों में विभाजित कर सकते हैं :-- 

१. कि जब तक सामान्य वैधानिक अणाली से देश के सामान्य न्यायालयों में 
कानून का स्पष्ट उल्लंघन सिद्ध न हो जाये, तव तक कोई व्यक्ति दंड के योग्य न 
होगा और उसके शरीर या सपत्ति को विधिपूर्वक क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी |” 

२- कि केवल यही वात नहीं है कि कोई व्यक्ति विधि से परे नहीं है, वल्कि 
(यह भिन्न वात है) यहाँ प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसका पद था स्थिति कुछ भी हो, 
राज्य की साधारण विधि के अधीन है तथा साधारण न्यायालय के ज्षेत्राधिकार 
(“००४१४८०४०॥) के अन्तर्गत है ।? 


३- कि व्यक्तियों के अधिकारों का स्नोत अन्य देशों में संविधान होता है, 
किन्तु हमारे यहाँ उन अधिकारों को न्यायालयों ने परिभाषित तथा लागू किया है 
ओर संविधान उनका स्रोत न होकर परिणाम है |'६8 


पहले सिद्धान्त का अर्थ सीधा और स्पष्ट है कि सरकार किसी व्यक्ति को पकड़ 
नहीं सकती और उसे हवालात में नज़रबन्द नहीं कर सकती, उसकी संपत्ति का 
हरण या उसकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को कम नहीं कर सकती, जब तक कि सरकार 
किसी ऐसे कानून का आश्रय न ले जिसको न्यायालय स्वीकार और लागू करते हो। 
नकारात्मक रूप में हम कद सकते हैं कि इसके अनुसार, सरकार के हाथ में निरंकुश 
शक्ति नहीं होनी चाहिये। इससे सरकार की निरंकुश कार्यवाही से व्यक्तिगत 
नागरिक की रक्षा होती है। दूसरे शब्दों मे इसपे विधि को सर्वेच्चता की रक्षा होवो 
है। किसी को तब तक दंड नहीं दिया जा सकता जब तक कि न्यायालग्र को सतोप 
न हो जाये कि उसने विधि का उल्लंघन किया है। इसका अथथ भली भांति सममने 
के लिये हम उसकी भारत से तुलना कर सकते हैं. जहाँ कुछ वर्ष कोई विधि- 
शासन (रिणो6 ० ,8७)। नहीं था । ब्रिटिश भारतीय प्रान्त की कार्यपालिका किसी 
व्यक्ति को १८१८ के विनियम रे के अधीन गिरफ्तार करके नज़रवन्द कर सकती थी, 
बह किसी व्यक्ति को संदेह पर ही गिरफ्तार करके अपने न्यायिक पद्ाथिकारिया द्वारा 
उस पर बंद कमरे में मुकदमा चला सकतो थी। भारतोय राज्यों मे हालत ओर भो 
ख़राब थी । राज्य के अधिकारी किसी प्रजाजन को राज्य से निकाल सकते थे ओर 
उसके-विरुद्ध कोई जुर्म सिद्ध किये विना उसको सम्पत्ति को जत्ल कर सकते थे। इस 
देश में द्वितीय विश्व युद्ध में जो छुछ हुआ था वह विधि-शासन के सबंधा विरुद्ध था। 

दूसरे सिद्धान्व का यद्‌ अथ है कि सारे नागरिक, चाहे वे साधारण हों चाहे 
सरकारी अफसर हो, देश की साध।रण विधि के अधीन हैं और साधारण न्यायालयों 
के फिसानरफिकक >> सा यकनतक |. सवा ४ घछालयसाए किमी उ्यक्ति था जनसवबर्ग को कोड 
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विशेष अधिकार या स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। वहां ऐसी बात नहीं है कि 
साधारण नागरिकों के वीच के विवादों का निर्णय करने के लिये एक प्रकार की भ्रिधि 
तथा न्यायालय हों और सरकारी सेवकों के विरुद्ध उनके राजकीय कार्यों से हुई हानि 
या क्षति के लिये नागरिकों द्वारा चल्नाये गये मुकदमों का फैसला करने के लिये दूसरी 
प्रकार की विधि तथा न्यायालय हों। ऐसी व्यत्रस्था फ्रांस में तथा महाद्वीप यूरोप के 
अन्य देशों मे है । इस पद्धति को प्रशासकीय विधि और न्यायालय (शपशाधहा9- 
पए6 4,0थ धाएं 4,80७ (००5) कहते हैं और इस पर आगे चलकर विस्तार से 
विचार किया जायेगा । 

तीसरा सिद्धान्त पहले दो सिद्धान्तों के बराबर महत्त्वपूर्ण नहीं है। इसमें 
केबल इसी बात की ओर ध्यान आकऋृष्ट किया गया है कि सांविधानिक विधि नागरिकों 
की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अत्याभूति नहीं है, वरन्‌ बह विधि स्तरयं इस प्रकार बनी है 
कि न्यायालयों ने निरंकुश राजाओं के मतमाने तथा अत्याचारपूण कार्यों से नागरिकों 
की रक्षा करने का प्रयत्न किया था | इसमें भी वही वात निहित है जो पहले कही 
जा चुकी है कि त्रिटिश संविधान शने. शने. खट्लाबद्ध घटनाओं का परिणाम है 
जिनसे ब्रिटिश राजाओं की शक्ति सारांश में छिन गई और उसके केचल बाह्य चिह्न 
ही शेप रह गये | 

कुछ सिद्ध लेखकों के विचार में इंगलिस्तान में हाल में विधि-शासन (पए८ 
०६ ,99७) का सम्मान कमर हो गया है। प्रथम और छिलोय विश्व युद्धों मे राज्य 
प्रतिरक्षा अधि नियम (2०९३८९ ० #००)॥ /०) जैसी विधियां पारित की गई 
थीं जिनसे कार्यपालिका को शक्ति दे दी गई थी कि वह ज्ञन सुरक्षा के ठित के लिये 
किसी व्यक्ति को बन्‍्द्री बनाने का आदेश ढे सकती है। किन्तु यह स्वीकार करना 
होगा कि युद्धकाल में इगलिस्नान में जो उपय किग्रे गये उनसे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
के सिद्धान्त को इतनी ज्ञति नहीं पहुँची जितनी कि हमारे देश मे था फ्रांस में पहुँची 
थी । यह भी ध्यान रखना होगा कि जहाँ तक विवि-शासन के अनुमार साधारण 
विधि और प्रशासकीय विधि (#थापएप्रं४/आए6 ,99) में भेद नहों किया जा 


सकता, चहों तक अग्रेज लोग विधि-शासन को सर्वेच्चता का इतना गये नहीं कर - 


सकते जितना पहले कर सकते थे | कारण यह है कि वहों प्रशासकोय अथवा कार्ये- 
पालिका विधानों का परिमाण बढ़ता द्वी जाता है | | किन्तु जहों तक तीनो सिद्धान्तों 
में से पहले का सचंच हे, यह कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत स्त्रतंत्रता का उल्लघन 
ब्रिटिश परंपरा के विरुद्ध है तथा जब तक कि राष्ट्रीय आपात में उसकी जरूरत न हो 
तब तक ब्रिटिश जनता उसे सहन नहीं करेगी | 


#्धाएंत, 029- ८ , 00- 35-36 (मेरियट, प्रृष्द ३६-३६) 
8966 कैशिए०., 69 ७, >।7॥.-., 
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बचे 


त्रिटिश प्रणाली की कुछ और विशेषताओं पर भी ध्यान देना चाहिये। यह? 


संघीय न हो कर एकात्मक है। वहों केन्द्रीय ओर स्थानीय अथवा प्रादेशिक सरकारों 
के मध्य विधिरूप में कोई वैधानिक शक्ति विभाजन नहीं है; शासन की शक्तियां 
समष्टि रूप में एक सरकार में केन्द्रित हैं और उनका प्रयोग एक केन्द्र से होना 
है। हॉ, वहाँ काउन्टी, वॉरो और अन्य स्थानीय क्षेत्र हैं, जिन्हें स्थानीय मामलों 
के प्रवन्ध के विपय में बहुत सी शक्ति और प्राधिकार प्राप्त हैं, किन्तु वे सब 
शक्तियां केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की हुई हैं और देने वाली सत्ता अपनी 
इच्छानुसार उन्हे कम कर सकती है या वापस ले सकती है। स्थानीय निकाय 
(7,०००) ४०9८४ ) तो केन्द्र के अधीन होते ही हैं और केवल प्रदत्त 
(१९।८६०४०१) शक्तियों का श्रयोग करते हैं। दूसरी वात_यह है कि_इस पद्धति में 
शक्तियों का पार्थक्य (9०0०:४४0०॥ ०६ 7०४०७) और उत्तरदायित्त का. सकेन्द्रण 
( एकरम्शाकप्तव्व 7 7९४9णाशआ)7०5 ) थे दोनो सिद्धान्त समाविष्ट 

है यद्यपि दोनों परसर असंगत से हैं। पहले सिद्धान्त के अनुसार उसमें तीन विभिन्न 
तद्भ है-- कार्यपालिका (९०८४४४०), विधान-मंडल ( 7.6कशे8ए7८ ) तथा 
न्यायपालिका (7ए०८००००७)-- और उनके क्षेत्र भी भिन्न भिन्न हैं। कार्यपालिका 
तथा प्रशासन पर विघान-मंढल (.०टठंडशए7८) का नियन्त्रण इतना नहीं है 
जितना फ्रांस और संयुक्त-राज्य अमरीका मे है, न्यायपालिका (०ऐ्रंसंथय)) विधान- 
मंडल (7,०६8भ77०) तथा कार्यपालिका (/४०८०४०४८) पर अपनी न्याय-समीक्ता 
(7००८ंग! 7०४०७) द्वारा नियंत्रण नहीं कर सकती। किन्तु शक्तियों का यह 
पार्थक्य दिखावटी है तथा संविधान का सिद्धान्त चाहे कुछ भी हो, पर समस्त शक्ति 
तथा सत्ता का सकेन्द्रण वहां सन्त्रि-मंडल में है जैसा किसी अन्य देश से नहीं पाया 
जाता । शासन मे मन्त्रि-मण्डल का नेट्ख तथा आधिपत्य, जो कई आलोचकों की 
दृष्टि मे डिक्टेटरशाही ही है, ब्रिटिश राजनैतिक पद्धति की एक मुख्य विशेषता है। 
अन्तत. यहू भी ध्यान रखना चाहिये कि वह एक मिश्रित संविधान है, उससे 
राजतंत्रीय (7070०/०९), कुलीनतंत्रीय. (धध/०००॥०) अथवा अभिज़ात-तंद्रीय 
(०४४०:००००) और लोकतंत्रीय ( १०४००:था० ) सब प्रकार के सिद्धान्त 
समाविष्ट हैं | राजा, जिसे अंग्रेज आयः हमारा सर्वोच्च प्रमु, राजा” कहते हैं, वही 
इस संविधान का राजतंत्रीय अड्ड है, हाउस आफ लाढदू स उसका कुलीनतंत्रीय अद्भ 
है और हाउस आफ कासन्स (लोकसभा) उसका लोकतंत्रीय अन्न है। इन तीनो सें 
लोकतंत्रीय अड्ड सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण और शक्तिशाली है, और लोकसभा की 
केन्द्रीय स्थिति होने के कारण ब्रिटिश व्यवस्था को लोकतंत्रीय कहा जा सकता है। 
हम उसे लोकतंत्रीय इसलिये कह सकते हैं कि वहां शासन जनता के नाम से चलता 
है और साधारण निवोचन में जनता स्वतंत्रता से जो मत प्रकट करती है उन्हीं के 
अनुसार चलता है । निवीचन स्वतन्त्र होते हैं और विरोधी दल को कुचलने या दवाने 
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का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। वहां वाक-स्वातन्त्रय है और सभा संस्था बनाने की 
पूरी स्वतन्त्रता है जो लोकतन्त्र में आवश्यक है। वहाँ पू'जीवाद और साम्राज्यवाद 
होते हुए भी यह्‌ कहा जा सकता है कि जहां तक अड्टरेज लोगों का सम्बन्ध है, 
उनकी प्रणाली लोकतन्त्रीय है। निवोचनों में विजय पाकर श्रमदल की सरकार वन 
जाना इस बात को सिद्ध करता है। 
ब्रिटिश संविधान के अज्ञ-- ऊपर बताया जा चुका है कि त्रिटिश संविधान 
एक लेख्य में सश्निह्ठित नहीं है., यह विभिन्न तत्त्वों के सेल से बना है। ये तत्त्व दो 
मुख्य शीरपकों के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं, (१) संविधान की विधियां, और 
(२) उसकी परिपाटियां ((०४/००७) या अमिसमय (एणाएथा॥7075) | यह नहीं 
कहा जा सकता कि इन दोनों भागों मे यही अन्तर है कि एक लिखित है तो दूसरा 
अलिखित है, क्योंकि सांविधानिक विधि का भी बहुत सा भाग अभी तक लिखित 
रूप में नहीं आया है | उनमे अन्तर यह है कि न्यायालय केवल सांविधानिक विधि को 
सान्यता देंगे तथा लागू करेंगे, वे सांविधानिक अभिसमयों ((०7शशा४०॥5) 
को नहीं मानेंगे तथा लागू नहीं करेंगे, चाहे वे कितने ही महत्त्वपूर्श क्यों न हों और 
कितने ही समय से क्यों न चले आ रहे हों ।$# जब किसी सांविधानिक परिपाटी को 
न्यायालय स्वीकार कर लेते हैं. तव वह सांविधानिक विधि का अद्ग वन जाती है । 
संविधान की विधि में भी चार विभिनर वर्ग, हैं | पहले वर्ग में मेगना काटों तथा 
अधिकार-पत्र (37] ० सशं४्ठ7/5)] आदि ऐतिहासिक लेख्य हैं, जिनमे वे सममोते 
हैं जो सझ्ुट काल मे राजा तथा उसकी प्रजा में हुए थे। दूसरे वर्ग में संसदीय 
विधियां दें जेते १६७६ का वन्दी प्रत्यन्षीकरणश अधिनियम ((999888 (०905 
# ० ०4 679), १७०१ का सममोता अधिनियम (/#० ०० 35ल9०गशथा), 
८३२, १८६७, और १८८४ के सुधार अधिनियम ((४ण०आ७ /०७), १६१८ 
का लोक प्रतिनिधित्त अधिनियम (?९०७।९१४ फिल्कृट्छक्यांगांणा /०), वे 
विविध अधिनियम जिन से स्थानीय स्वशासन का सुधार किया गया है, तथा १६११ 
का संसद अधिनियम (ऐेथ्य!०्याथा 8८) हैं। उनमें से कुछ में राजा की शक्तियां 
परिमापित हैं, और कुछ में मताधिकार का विनियमन है, ओर शाप में जनता के 
नागरिक अधिकार प्रत्याभूत हैं। सांविधानिक विधि का ठृतीय महत्त्वपूर्ण तत्त्व वे 
न्यायिक विनिश्चय हैं जिन से चाटरों और संसदीय विधियों के अथ निश्चित किये 
गये हैं तथा उनकी सीमाओं को परिभाषित किया है। ये तीनों वर्ग लिखित रूप 
में हैं । चतुर्थ वर्ग में कॉमन लॉ ((०ण्ाण्ण .४ज) के सिद्धान्त हैं जिनके 


अनुसार सरकार के कृत्यों, शक्तियों, तरीकों और सम्बन्धो का विनियम होता है 


# इस अन्तर का सविस्तार वर्णन अगले घृष्ठों पर देखिये | 


20५ आय क साय के 2 जो बार शिक न न कस अब कही 290 हुए कक यक कक क फरिल 7 


जी +कतजनज+ >>नक तन 


। विशे नमन कट 
ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेपताये १३ 


जैसे वाक-स्वातन्त्य तथा सभा संस्था बनाने के अधिकार, राजा के परमाधिकार 
(?7०7०३५४९७), जूरी द्वारा सुक॒मे का अधिकार आदि हैं। इन सिद्धान्ता को 
संसद ने कभी नहीं बनाया, वरन्‌ ये परिपाटी तथा परम्परा के आधार पर घने हैं। 
किन्तु विधि-न्‍्यायालय उन्हे मान्यता देते हैं। वे सिद्धान्त तथा संविधान की 
परिपाटियां अथवा अभिसमय ब्रिटिश संविधान के लिखित भाग में आते हैं जिनका 
नीचे वर्णन करना है, किन्तु संविधान की विधि के प्रथम तीन तत्त्व उसके लिखित 
भाग में शामिल ह.। ज्यों ज्यो समय बीतता जाता है. जाता है, लिखित भाग बढ़ता जाता है। 


सांविधानिक अभिसमय-- चाट्टर, विधियां, न्यायिक विनिश्वय और कॉमन 
लॉ के सिद्धान्त, जिनका ऊपर निर्देश किया गया है, त्रिटिश सविधान के एक भाग 
में ही समाविष्ट हैं । दूसरे भाग के अन्तर्गत, जो अब अधिक बड़ा है, सांविधानिक 
असिससय आते हैं। सांविधानिक अभिसमयों में वे सब समझौते, रीतियां तथा 
आपरण शामिल, हो जि सन बह 5 ता उसके हारा मान्य मी ना शामिल हैं. दि तथा उसके द्वारा मान्य भी नहीं 
भी उनका प्रभाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है क्योकि लोक अधिकारियों की 
कार्यवाहियों तथा संबन्धों का भी निधोरण उनके द्वारा होता है। उनसे ही यह निश्चय 
होता है. कि संविधान का कानूनी ढांचा कैप्ते चलेगा; उन्हीं के कारण वह ढांचा 
जनता की परिचर्तनशील सामाजिक आवश्यकताओं तथा राजनैतिक विचारधाराओं 
के अनुरूप चलता है। यह कहा जा सकता है कि अभिसमयो से संविधान के 
अस्थिपिंजर मे रक्तमांस का आवरण चढ़ता है, अथवा वे संविधान-यत्र के लिये तेल 
के समान होते हैं। उन्हीं के कारण त्रिटिश सविधान का विकास हो सका है और 
वह समय की आवश्यकताओं के अनुरूप चनता चला गया है। न्रिटिश संविधान के 
सारे अभिसमयों की सूची बनाना असम्भव है, किन्तु उनके उदाहरण स्वरूप कुछ 
सिद्धान्तों का उद्धरण दिया जा सकता है, जिन्हे राजनीतिज्ञो ने सान्यता दी है तथा 
उन पर आचरण किया है | उनमे से मुख्य निम्नलिखित हैं 

१. संसद अतिबर्ष एक बार अवश्य बुलाई जानी चाहिये । २. जो मंत्रिमंडल 
लोकसभा का विश्वाप्तपात्र न रहे उसे त्यागपत्र दे देना चाहिये, जब तक कि वह उस 
सभा का विघटन (97550!ए"7०7) न करवा सके। ३ राजा आ्रायः सन्त्रिसंडल की 
सन्त्रणा पर सभा का विघटन कर देता है, यदि हाल ही में उसका विघटन न हुआ 
हो। ४. यदि मतदाताओं का निर्शय मंत्रिमंडल के विरुद्ध हो तो उसे पद्त्याग करके 
उस दल के लिये स्थान छोड़ देना चाहिये जिसे बहुसत आप्त हो गया हो । ४. राजा 
सरकार का निमोण करने के लिये चहुसंख्यक दल के नेता को ही घुलाये। 
६. मन्त्रिसण्डल राजा को जो भी मन्त्रणा दे उसके विपय से वह सामूहिक रूप से 
संसद के प्रति उत्तरदायी है। ७ जब तक संसद के प्रति. उत्तरदायी मन्त्री राजा को 
कोई सन्त्रणा तल दे तव तक राजा कुछ नहीं कर सकता । र- जब तक राजा सिफारिश 
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१9 प्रेट ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था 


न करे तव तक धन-व्यय सम्बन्धी या कोई करारेपण सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर 
लोकसभा विचार नदीं कर सकती ।# ६. संसद द्वारा पारित विधेयक पर राजा को 
अपनी अनुमति देनी होती है। १०. लोकसभा के अध्यक्ष (579०४|:०7) को दलवन्‍्दी 
से दूर रहना चाहिये। २११. पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, जब तक बह चाहे, 
उसके निवोचन-क्षेत्र से निर्विरोध चुनकर अध्यक्ष वना दिया जाता है। १२. लॉ-लाडों 
के अतिरिक्त अन्य पीयर (?०८) लाढसभा के न्यायिक (#ण्वा्थं»)) काये में भाग 
नहीं लेते । 

उपयु क्त सूची से पता लगेगा कि ब्रिटेन की सम्पू्े सन्त्रिमण्डल-अणाली 
सांविधानिक अभिसमयों पर ही निर्भर है। इस संवन्ध में यह स्मरण रखना चाहिये 
कि मंत्रिमंढल-प्रणाली त्रिटिश संविधान-यंत्र का मूलभूत आधार है जिसके बिना उसका 
विद्यमान रूप वना नहीं रह सकता। अततण्व चाहे वे अमिसमय किसी विधि-गन्ध 
में नहीं हैं और देश की विधि के अन्तर्गत नहीं हैं, फिर भी वे कानूनों के समान ही 
ब्रिटिश संविधान के आवश्यक अड्> हैं। कोई भी विद्यार्थी उनकी अ्रवद्देलना करके 
बिटिश संविधान को सममने की सम्भवतया आशा नहीं कर सकता। 

इगलिस्तान तो अभिसमयों का शम्ुुख स्थान है ही, किन्तु हम यह भी नहीं कह 
सकते कि वे केवल ब्रिटिश संविधान में ही पाए जाते हैं। संसार में ऐसा कोई 
संविधान नहीं हो सकता जिसमें कालक्रम से अभिसमय न बन जाते हों । थे नो सब 
राजनैतिक व्यवस्थाओं में पाये जाते हैं। किन्तु त्रिटेन के संविधान-तंत्र में प्रथाओं 
ओर अमिसमयों का महत्त्व जितना है. उतना अन्यत्र नहीं। जिन मामलो के लिये 
अन्य देशो के संविधानों में लिखित विधियां वन गई हैं, उनका भी विनियमन अभी 
तक भेट ब्रिटेन में अभिसमयों तथा रीतिरिवाज़ों द्वारा होता है । टसका कारण एक 
तो यह है कि ब्रिटिश राजनैतिक पद्धति का विकास एक विशेष प्रकार से हुआ है 
तथा दूसरा कारण अंग्रेजों का राष्ट्रीय स्वभाव है। अधिकांश अभिसमय राजा 
तथा जनता के लम्बे संघप में बने थे; राजा से लोकसभा को शांतिपूवंक तथा 
श॒नेः शनेः शक्ति हस्तांतरण में उनसे सहायता मिली थी । 

सांविधानिक अमिसमयों के विपथ में कई प्रश्न उठते हैं। निम्नलिखित दो 
प्रश्न महत्त्वपूर्ण हैं ; सांविधानिक विधियों और उनमे क्‍या अन्तर है? उनका 
पालन क्यों किया जाता है ? आगे आने वाले पेराग्राफो में इनका उत्तर देने का प्रयत्न 
किया जायेगा । 

प्रथम प्रश्न के विषय में हम कह सकते हें कि सांविधानिक विधियों और 
सांविधनिक अभमिसमयों का अन्तर वास्तव में मूलभूत नहीं है; शास्त्रितों के लिये 


भले ही उनमे अन्तर हो, किंतु जनसाधारण के लिये तो कोई अन्तर नहीं दे चाहे किसी 


& यद्द लोकसभा का स्थायी आदेश सं० ६६ है| यहाँ राजा का अर्थ केबिनेट दे | 


टन अनव 
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सांविधानिक आचरण के पीछे निधि का वल्न है था वह केवल अभिरामय दी है । 
विद्वान लोग उनमे तीन प्रकार का भेद कर सकते हैं। सर्वश्रथ्म वे कह सकते हैँ कि 
विधियों अधिक पवित्र हैं; उनका उल्लघन करने की सभावना कम होती है। सविधान 
की विधि का पालन एक मुख्य कर्तव्य होता है, अमिसमय का पालन उतना महत्त्वपूर्ण 
नहीं सममा जाता | निस्संदेह यह सत्य है किन्तु यह मामला अधिकांश में मनोवैज्ञानिक 
है। विधि के नियम का पालन उसके रूप के कारण नहीं, उसके आशय के कारण होवा 
है। कोई अभिसमय बिधि के समान ही महत्त्वपूर्ण तथा आधारभूत हो सकता है, 
ओर उस अबस्था में उसका उल्लंघन करना इतना ही कठिन होगा जितना कि किसी 
विधि को तोड़ना | कोई यह कल्पना नहीं कर सकता कि कोई मंत्रिमंडल लोकसभा 
में पराजित होने के पश्चात्‌ त्यागपत्न भी न दे तथा देश से अपील भी न करे, यह भी 
कल्पना करना उत्तना दी कठिन है कि ससद द्वारा पारित किसी विधेयक पर राजा 
अनुमति देने से इनकार करदे | कम महत्त्वपूर्ण अभिसमयो का अतिक्रमण कुछ न 
कुछ हो सकता है। दूसरी वात यह है कि किसी अभिससय के उल्लंघन का निर्णय 
करने का कोई औपचारिक तरीका नहीं है। विधि न्यायालय विधियों के उल्लंघन पर 
ध्यान देते हैं, अभिसमयों के अतिक्रमण पर नहीं । दूसरे शब्दों में सबिधान की 
विधि को न्यायालय लागू करेंगे, परन्तु अभिसमय को नहीं | 
यह तो सत्य है ही पर इसका कारण यह है कि अधिकांश सामलो में 
अमभिसमयो का उल्लंघन इतना रपष्ट प्रतीत नहीं होता जितना स्पष्र विधि का उल्लंघन 
हो जाता है, ओर चह “गलतफहमी की धुन्ध में भी आसानी से छुप सकता है? ।४ 
अन्ततः विधियों की भाषा ठीक ठीक होती है, अभिसमयो की नहीं । वे व्यवहार से 
उत्पन्न होते हैं और उनका उचित रुप या भाषा बोई निश्चित नहीं कर सकता । 
उदाहरण के लिये, व्यवहार मे यह नियम हे कि किसी पीयर (7८०) को प्रधान मंत्री 
नहीं बनाया जायेगा किन्तु यह इतना स्पष्ट और सुनिश्चित रूप में नहीं है जितना कि 
यह अभिसमय है कि राजा किसी उत्तरदायी मंत्री की मंत्रणा के बिना कोई सादे- 
जनिक कार्य नहीं कर सकता | किन्तु कुछ अभिसमय बहुत सुनिश्चित और टीक हैं । 
जब यह प्रश्न उठता है कि अभिसमयों पर इतनी हृठता से आचरण क्यों शेवा 
है, तो हम कह सकते हैं कि इसका पूर्णतः सतोपजनक उत्तर नहीं हो सकता | छुछ 
समय तक लागू रहने के पश्चात्‌ किसी सविधान में लो परिपाटियां तथा प्रथाएँ पा 
जाती हैं उन्हे अभित्तमय” न्ञाम-देने वाले प्रथम लेखक, भोफेसर डायसी. ने कहा है 
कि महत्त्वपूर्ण अभिसमयों का पालन इस कारण होता है कि सांविधानिक विधियों 
के साथ उत्तका इतना गहन सम्बन्ध होता है कि उनका उल्लंघन विधियों फा ही 
उल्लंघन होगा । उन्होंने इसका यह उदाहरण दिया है. यदि दे ससद को उचित समय 
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पर आहूत न किया जावे और वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक वार्षिक सेना अधिनियम 
( स्‍गाए हट ) तथा वार्पिक विनियोग अधिनियम (#एएण्कृप्रंबाणा कल) 
पारित न किये जायें, तो सेना पर सरकार का आलुशासनिक ग्राधिकार समाप्त हो 
जायेगा और समूचा शासन-यंत्र बिगड़ जायेगा । इस प्रकार,इस अभिसमय के 
पालन न करने का अर्थ स्वयं संविधान का उल्लंघन ही हो जायेगा । इस युक्ति में 
वल है ; सांविधानिक अमिसमयो का पालन न करने से जो कुपरिणाम होगे उनके 
कारण हम उनका उल्लंघन नहीं करते । किन्तु यह पूर्ण उत्तर नहीं है । सारे 
अभिसमयो का इस प्रकार विधियों के पालन से सम्बन्ध नहीं होता ; कुछ अभिसमय 
कम महत्त्वपूर्ण हैं और इस अकार कि उनकी अवहेलना करने से सांविधानिक विधि 
का कोई अतिक्रमण नहीं होता । दूसरी वात यह्‌ है कि संसद चाहे तो सबविधान मे 
ऐसा संशोधन कर सकती है कि वार्षिक विनियोग और वार्पिक झेना अधिनियम ही 
की अपेक्षा न रहे। आयव्ययक (वजट) को द्विवार्पिक वा त्रिवापक बनाया जा 
सकता है, जिससे कि प्रति वर्ष संसद का सत्र या सेशन घुलाना संविधान के 
अनुसार आवश्यक न रहे | इस कल्पित वात से ही सिद्ध हो जाता है कि ढायसी का 
उत्तर असंतोपजनक है । लॉबेल (.०७४८))) ने इस प्रश्न का अधिक संतोपजनक 
उत्तर दिया है। वे कहते है कि अभिसमयों पर आचरण इसलिये होता दे कि थे 
हमारे लिये मान-मयोदा वन गये हैं। “वे हमारे नियम हैं और जिस वर्ग के हाथ 
में अंग्रेजी सावजनिक जीवन की वागढोर रही है वह वर्ग इस प्रकार के दायित्वों पर 
विशेपतः दृढ़ है । इसके अतिरिक्त, वह एक वर्ग समस्त राष्ट्र की श्चछा से उसके 
विश्वासपात्र के रूप मे शासन करता है, अत. वह वर्ग बहुत ध्यान रखता है कि वे 
सममोते भंग न हो जिन पर उसका विश्वास निर्भर है ।”# संक्षेप में, लावेल का 
मत है कि जनमत ही ऐसा वल है जिसके आधार पर संविधान के अभिसमय 
निर्भर हैं। जनता यह आशा करती है कि संसद को श्रति वर्ष बुलाया जायेगा ओर 
जो रार्कार किसी महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर लोकसभा से पराजित हो जाये उसे पढत्याग 
करना होगा। यदि ऐप्ती बाते नहीं टोंगी तो निश्चय दी जनता में अत्यधिक ज्षोम 
उत्पन्न हो जायेगा, और जनता की श्रप्नसन्नता तथा ज्ञोभ के ही भय से विभिन्न दल 
इन अभमिसमयो का पालन करते हें । 

संत्रिधान की विधियों के समान वे भी जनता की स्वीकृति पर निर्भर हैं । जब 
तक प्रचलित विचारों तथा सिद्धान्त के अनुसार किसी विधि को था अभिसमय की 
आवश्यकता होगी तव तक उसका पालन दोगा ; जब बहू समाज की आवश्यकताओं 
से असंगत द्ोकर समाज में विरोध का कारण बनेगा तब उसे हटा दिया जायेगा। 
इससे भी यदी सिद्ध होता दे कि संविधान की विधियों ओर अमिसमयों में कोई 
आधारभृत अन्तर नहीं है । 
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अध्याय २ 
व्रियिश संविधान का विकास 


विपय प्रवेश-- आज ब्रिटेन की बहुत सी राजनेतिक संस्थाये' अतीत से 
इतनी सम्बद्ध हैं कि जब तक हम उनके इतिहास को न जाने तव तक हम उनके रूप को 
ओर उनके कार्यों को भी नहीं समक सकते। अतः इसके अध्ययन के लिये ब्रिटिश 
इतिहास की एक मांकी अत्यावश्यक है। 


आंग्ल-सेक्सन काल--सेक्सन आक्रमण के प्रर्व इंगलिस्तान में सेलटिक 
आदिमजातियां निवास करती थीं और वह रोमन साम्राज्य का अंग था । रोमन 
लोगों के चले जाने पर वहां की जनता के पास रक्षा का कोई साधन न रहा तथा 
डेन लोग, ऐंग्ल लोग और सेक्सन लोग बहुत संख्या में इंगलिस्तान पर चढ़ आये तथा 
सेल्ट लोगों को पश्चिम की ओर धकेल कर वहां सात छोटे छोटे राजतन्त्र (९गरह- 
१079) स्थापित किये जिनमे से प्रत्येक का एक मुखिया होता था । समय वीनते 
बीतते सातो में से एक मुखिया ने अन्य सबको पराजित कर दिया तथा वह इंगलिस्तान 
का राजा बन गया । इस प्रकार आंग्ल-सेक्सनो के समय में ही 'राज़ा' अथवा 
धाद्शाह” का पद स्थापित हुआ । किन्तु सेक्‍्सनो के समय में राजाशाही कभी शक्ति- 
शाली नहीं घन सकी और इगलिस्तान कवीले (7:0०]) राज्यो का एक ढीला संगठन 
मात्र ही रहा । विजेता विलियम के समय मे जाकर देश में दृढ़ केन्द्रीय शासन स्थापित 
हुआ । विलियम ने वहुत चतुरता, बुद्धिमानी तथा दूरदर्शिता से समस्त देश पर अपना 
आधिपत्य जमा लिया जैसा कि कोई पूर्ववर्ती सेक्सन राजा न कर सका था। एऐंग्लो- 
सेक्सनो ने इगलिस्तान में एक और पद्धति स्थापित की । उन्होंने स्थानीय स्वशासन की 
व्यवस्था चालू की जिसने समस्त राज्य से काफी एकरूपता अहण करली थी ओर 
जिसने राष्ट्रीय एकता की भावना को जन्म दिया। श्रत्येक ग्राम से अपना स्थानीय 
स््रशासन था। चहुत से गांवों को मिला कर जिले या हण्डें ढ्स! ([#ए00:०0५) चना 
दिये गये जिनमे स्थानीय सभा (/8४०7४))) होती थी । स्ड्रेड्स!' को मिला कर 
शायर! (507८8) बना दिये गये-- जिनसे आजकल की काउंटियां! बनी हैं। 
अपने गांवों, हण्ड्रे डस” तथा 'शायस में अंग्रेज़ो ने स्वशासन का पहला सबक सीखा 
ओर प्रतिनिधि चुनने की प्रणाली का विकास किया ।। सेक्सनो द्वारा स्थापिन स्थानीय 
संस्थाएं उनके द्वारा स्थापित राजाशाही से अधिक दृढ़ थीं । 


नॉरमन काल-- १०६६ से जब इंगलिस्तान पर नारमंटी के विलियम 
(/07 ० ९०४7०४०१) ने अधिकार कर लिया तब वहां नॉर्मन काल आरंभ 
हुआ जो ब्रिटिश राजनैतिक संस्थाओं के विकास के लिये बहुत महत्त्वपूण था।जसा 
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ऊपर कहा जा चुका है विजेता विलियम ने वहां शक्तिशाली केन्द्रीय शासन स्थापित 
कर दिया था। किन्तु वह भी जनता की सद्भावना प्राप्त करना चाहता था। अतः 
उसने उनकी प्राचीन प्रथाओं, संस्थाओं और विधियों को अछूता ही रहने दिया, केवल 
ऐसी सीमा तक ही उनमें परिवर्तन किया जहां तक कि ऐसा करना उसकी राजकीय 
शक्ति को सुदृढ़ बनाने के लिये आवश्यक था। इस श्रकार सेक्‍्सन और नॉरमन 
राजनैतिक आदर्शों का सम्मिश्रण हो गया जो इंगलिस्तान के लिये उपयोगी सिद्ध 
हुआ । देश में एक सुदृढ़ केन्द्रीय शासन वन गया और शक्तिशाली स्थानीय संस्थाओं 
का लाभ भी उसे मिला, यद्यपि विलियम तथा उसके उत्तराधिकारियों ने कई उपायों 
से उन्हें अपने अधीन बना लिया | 

नॉर्मन राजाओं ने दो नई संस्थाओं का विकास भी किया। उनमे से ही 
कालान्तर में ब्रिटिश संसद, प्रिवी परिषद्‌ (?शएए 0०णाणं), एक्‍सचेकर तथा 
विधि-न्यायालय आदि विकसित हुए | बे संस्थाये थीं 'मेगनम कॉन्सीलियम” अथोत्‌ 
महा परिषद्‌ और यूरिया रेजिस' अथोत्‌ लघु परिषद । मेगनम कॉन्सीलियम तो 
सेक्सन राजाओं की पुरानी विटन! (५/7०४) का ही नया नाम था। उसमें विशप, 
राजपरिवार के पदाधिकारी, मुख्य जमींदार, और ऐसे अन्य उच्च अधिकारी होते थे 
जिन्हें राजा प्रशासन के कार्य की देखभाल मे, राज्य की नीतियों के विनिश्चय में 
विधियों के निमोण से तथा न्याय के प्रशासन से संत्रणा के लिये चुलाता था। उसमे 
कोई निवीचित व्यक्ति नहीं होते थे और उसकी बैठक राजा के घुलाने पर वर्ष में तीन 
चार वार होती थी । चाहे इसका काम विटन के समान ही था, किन्तु यह उ्सस 
निश्चय ही कम शक्तिशाली तथा श्रभावशाली थी, क्योकि एक बात तो यह दै कि 
शाजा की शक्ति वढ़ गई थी और दूसरी बात, उसके सदस्य भी राजा के हाथ की 
कठपुतलियां थे । फिर भी वह एक परामश देने वाली संस्था थी और राजा विधि- 
निर्माण तथा राज्य-कर के लागू करने मे उसकी मंत्रणा लेता था | वही उसका बविधि- 
न्यायालय था । किन्तु राजा उसकी मंत्रणा को मानने के लिये वाध्य नहीं था | 

महा परिपद वहुत अधिक समवेत नहीं होती थी; और जब बुलाई जाती 
थी तो एक वार में कुछ दिनो तक ही उसका सत्र (568807) रहता था किन्तु 
सदा छुछ न कुछ काम तो रहता ही था। अतः यूरिया रेजिस' अथोत्‌ लघु 
परिपद की स्थापना हुईं । उसमे राजा के थोड़े से अधिकारी-- उसका चेम्बरलेन, 
चान्सलर, स्टथ.ब्ढ आदि-- होते थे। बे सदा उसके साथ ही रहा करते थे। 
अतएब आवश्यकता पड़ने पर वह उनसे परामर्श लेता था। इन दोनों 
निकायों (3०0०७) के क्षेत्राधिकार भी भिन्न मिन्न नहीं थे। राजा चाहता 
तो सदा परिषद की बैठक बुला लेता था अन्यथा अपनी सुविधा था इच्छानुसार 
लघु परिषद से ही परामर्श कर लेता था। यह नहीं कद्दा जा सकता कि दोनों 


ना 


हु 
नह 
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परिषदों की सलाह मानना राजा के लिए कहाँ तक ज़रूरी था। किन्तु यही बान 
महत्त्वपूर्ण है कि नारमन राजा राज्य के श्रमुख लोगों को घुलाकर राज्य के महत्त्वपूर्ण 
मामलों पर उनकी मंत्रणा अवश्य लेते थे। यही वात रुढ़ि धन गई ओर बाद में 
उसने एक सांविधानिक सिद्धांत का रूप धारण कर लिया। महा परिपदू के 
अधिवेशनों से ही ब्रिटिश संसद का विकास दो गया, क्यूरिया में से प्रिची परिषद, 
एक्सचेकर, तथा उच्च न्यायालयों का जन्म हो गया। अतग्ब इ'गलिस्नान में वीमबीं 
शताब्दी में शासन का जो ढॉचा दे वह इस प्राचीन परिपद्‌ से ही वना है जिसके बड़े 
ओर छोटे सत्र होते थे ।कक 

प्रिवी परिषद आदि का विकास-- क्यूरिया से प्रिवी परिपद्‌, पक्‍्सचेकर 
तथा न्यायालयों का विकास किस प्रकार हुआ, इस विपय पर अधिक लिखने की 
आवश्यकता नहीं है। इतना ही स्मरण रखना चाहिये कि विजेता विलियम के समय 
में क्यूरिया भिन्न भिन्न प्रकार के काये करती थी । वह प्रशासनीय मामलो को भी 
देखती थी ओर न्यायिक मामलों को भी देखती थी। जब उसका कार्य चढ़ने लगा नो 
उसकी दो शाखायें बन गई । एक शाखा जो प्रशासनीय मामलों को संभालती थी 
उसका नाम प्रिवी परिषद्‌ पड़ गया । दूसरी शाखा से आगे चलकर एक्सचेकर तथा 
न्यायालयों का विकास हुआ । ध्यान रहे यह विभाजन अथवा प्रथक्‍्करण शने. शर्नेः 
हुआ और इसके लिये जान-बूक कर न कोई कार्यवाहों ही की गई ओर न कोई 
योजना ही बनाई गई । 

संसद का विकास-- महा परिपद्‌ (७0००४ (०णाल।) से प्रिटिश संसद 
के विकास का इतिहास अधिक रुचिकर है ओर उसका ज्यादा विस्तृत वर्णन किया 
जायेगा। पहले राज्य के श्रमुख व्यक्तियों को, अथोत्‌ बडे घड़े ज़मीदारों को ही महा 
परिपद्‌ में बुलाया जाता था। किन्तु राजा जोन को धन की आवश्यकता थी और वह 
छोटी बड़ी सब ज़मीन जागीरों पर कर लगाना चाहता था। वह चाहता था नये करो 
को एक बडी और अधिक प्रतिनिधि सभा द्वारा स्वीकार कराया जाये, इसलिये उसने 
शेरिफों को निर्देश दिया कि वे आक्सफोड में होने वाले महा परिपद के सत्र में 
प्रत्येक काउन्टी से चार साइटों (/(78॥॥5) अथौन्‌ उपाधि-प्राप्न व्यक्तियों वो भेजे । 
इस प्रकार महा परिषद से सदस्य बढ़ने आरम्भ हुए। इससे एक सुविस्यात सिद्धान्त 
की भी नींव जम गई कि भअतिनिधित्व के बिता कारारोपण नहीं होना चाहिये ।' राजा 
का उद्देश्य तो केचल यही था कि छोटे व्यक्तियों की सद्दायता से सुगमतावूचंद्ध घन 
डगाहा जाये और उसे सिद्धान्त से कोई मतलब नहीं धा। किन्तु उसके इस बाय के 
फलस्वरूप ही वाद मे चलकर उस सुविख्यात सिद्धान्त का विकास हो गया । 

& मनरो : यूरोप की सरकारें, पृष्ठ ३६ 
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इसके वाद बड़ा काये यह हुआ कि राजा ने मेगना काटो अथोत्‌ महान्र चार्टर 
पर हस्ताक्षर करके महा परिषद को अधिक अधिकार दे दिये । इससे महा परिपद का 
संगठन अधिक सुनिश्चित हो गया तथा उसकी शक्तियां बह गई । जब राजा जोन ने 
मूखताएं तथा अत्याचार करने आरम्भ किय्रे तव उसके वेरन (सामंत) लोग तथा 
क्लर्जी (पंढे) लोग विप्लव को धमकियां देने लगे, जिनके फल्लस्त्ररूप उसे १५ जून 
१२१४ को मेगना काटो पर हस्ताक्षर करने पड़े । उसमें मुख्य शर्ते यह थी कि राजा 
परिपद की स्त्रीकृति के बिना कुछ विशेष श्रकार के कर नहीं लगा सकेगा और उसकी 
घेठको में वह सब बड़े देरन लोगों को तथा शायरो के नाइटो (उपाधि-प्राप्त लोगों) को 
शेरिफो के द्वारा ुलायेगा। यथ्वपि महान चाटर में जनसाधारण को कोई अधिकार 
नहीं मिले थे ओर कोई प्रतिनिधि सरकार 'वबनाने का उपबन्ध नहीं था तथा केवल 
वेरनों को ही कुछ अधिकार मिले थे, किन्तु फिर भी इस चार्टर का त्रिटिश 
सांविधानिक विकास में एक महतत्त्यपू्ण स्थान है क्योकि उससे राजा के लिये यह्‌ 
कानूनी कर्तव्य वन गया कि उसे कुछ मामलों मे परिषद्‌ की राय लेनी ही होगी। 
इससे पहले यह उसकी इच्छा पर ही निर्मर था कि वह परिपद से सलाह करता या 
न करता। अब वचेरन लोग यह ध्यान भी रखने लगे कि राजा अपने समभौते को 
पूरा करता है या नहीं। अब यह वात निश्चित हो गई कि राजा सुनिश्चित सिद्धान्तो 
के अनुसार देश पर शासन करेगा तथा मनमानी नहीं करेगा; इस प्रकार 
सांविधानिक शासन की नींव ढाल दी गई | यह चहुत घड़ी बात थी ओर बाद में 
जाकर वे ही अधिकार, जो इस चार्टर में वेरन ओर क्लर्जी लोगों को दिये गये थे, 
अन्य लोगो को भी प्राप्त हा गये। यहो कारण दे कि अ्ञरेज इस चार्टर को अपनी 
स्वतंत्रता का घोपणा-पत्र सममते हैं। बाद के राजाओं तथा संसदों ने इस चार्टर का 
वार बार समर्थन किया है। 

संसद के विकास क्रम में अगला कदम यह था कि महा परिपद में नगरों तथा 
वॉरोज (90:०ए१॥8) के अतिनिधियों को भी ले लिया गया, जिससे कि वह 
प्रतिनिधि संस्था वन गई। यह बात ऐसे हुई कि एक दूसरे राजा छेनरी तृतीय को 
धन की आवश्यकता पड्ढी। राजा जोन के समान उसने भी परिपद्‌ू की वठक बुलाई 
किन्तु उसमे वेरन लोगों ने अस्तावित करो को स्व्रीकार करने से इन्कार कर दिया 
जिसके फलस्वरूप सशस्त्र युद्ध हुआ। उससे राजा परास्त हो गया तथा वेरनों के 
नेता सायमन ढी मांटफोड (9णा07 १06 '४०गा०णि0) राज्य का वास्तविक 
तानाशाह जैसा बन गया। उसे भी धन की आवश्यकता पड़ी तब उसने परिपद्‌ की 
चैठक घुलाई जिसमे विशों (पादरियो), देरनो तथा शायरों के नाइटों (87803 
० (06 5768) के अतिरिक्त उन २१ नगरों के, जो उसके' पक्ष में थे, दो दो 
प्रतिनिधि भी घुलाये गये। इस वार भी परियद्‌ के थुलाये जाने के पीछे लोक- 
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प्रतिनिधित्व के जनतन्त्रात्मक सिद्धान्त के प्रति सक्ति की साचना न थी, वरन्‌ यही 
उद्देश्य था कि अपने पक्त वाले लोगों का समर्थन प्राप्त करके काम निकाल 
लिया जाबे। मांटफोड की मृत्यु के पश्चात्‌ नगरों के श्रतिनिधियो को घुलाने की प्रथा 
समाप्त होगई किन्तु १९६४ से उसका फिर से आरम्भ हुआ | एटवड प्रथम को युद्ध 
संचालन के लिये धन की आवश्यकता हुईं तो उसने भी १२६४ में बेरनों, क्लर्जी 
लोगों, नाइटों तथा नगरों के प्रतिनिधियों की एक बेठक बुलाई जिसमे ४०० व्यक्तियों 
से अधिक थे। इनमें शहरों तथा बॉरोज़” के १७४ अतिनिधि थे, अत' वह सच्चे 
अरथ में प्रतिनिधि संसद थी और उसे वास्तत्रिक संसद” कद सकते हैं | वेरन, क्लर्जी, 
नाइट और नागरिकों ने राजा की आथना को एकत्र होकर सुना किन्तु वाद में प्रत्येक 
वर्ग उस पर विचार करने के लिये अलग चला गया तथा सभी वर्गों ने अलग 
अलग राजा के पास वापस आकर धन की मांग पर अपने अपने मत दिये। यदि 
यही व्यवस्था स्थायी हो जाती तो आज ग्रेट ब्रिटेन में तीन सदनों का विधान-मंटल 
होता । किन्तु वेरन और क्लर्जों लोगो के हित सामान्य थे अतः उनका एक संगठन 
बन गया जिससे वाद में हाउस आफ लाढे,स वना ; इसी प्रकार शाब्र के नाव्टो 
तथा नगर जनों ने एक दूसरी सभा में संगठित होकर लोकसभा ([र००४० ० 
(०ग्रा7०08) के लिये आधार स्थापित कर विया। इस प्रकार त्रिटिश संसद 
(?०्ंध्णथा) में जो दो सभाएं हैं वे घटनावश ही बन गई ; उनकी योजना जान 
बूक कर नहीं चनाई गई। दो सभा प्रणाली अगले सी वर्षों में स्थायी हो गई तथा 
इ गलिस्तान से संसार के दूर दूर के देशों मे फेल गई, जिसमे हमारा देश भी शामिल दे । 


नार्मन राजाओं के समय में जो मेगनम कॉन्सीलियम थी उसने कहीं तीन सो 
वर्षों से भी अधिक समय में दो सभा वाली ब्रिटिश संसद का रूप धारण किया।| यह 
भी स्मरण रखना चाहिये कि चौददवीं शताब्दी की ससद आज की संसद से बिल्कुल 
भिन्र प्रकार की थी । उस समय वह कानून नहीं वनाती थी । कानून तो राजा अपने 
परामशेदाताओं (८००7०)]०१७) की स्त्रीकृति से बनाता था। लोकसभा के सदन्य 
(८००४४०॥९:७) तो राजा को केवल आरारथनापत्र (?7/०78) ही पेश कर सकते 
थे । वित्तीय सामलों (/१7970०9] ॥700०:8) से लोकसभा से सदस्यों को कोई सत्ता 
प्राप्त नहीं थी और उनकी वात का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता था : उनका काम नो 
केवल यही था कि राजा जिन करो का पस्ताव रक्‍्खे वह उन पर अपनी सहमति प्रकट 
कर दें। किसी को संसद में बुलाया जाता तो वह उसे भार समझता और टालने का 
प्रयत्न करता था, और कोई उसमे सम्मान समझ कर यह प्रयत्त नहीं करता था कि 
उसे भी घुलाया जाये, नगर जनो के विपय में विशेषतः यही स्थिति थी। उस समय 
गलिस्तान में लोक सभा का सदस्य बनने से न कोई लाभ होता था ओर न बाद 
सत्ता (+णा०प।३) प्राप्त होती थी । 


न्द 
द्र्शा 
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किन्तु शने: शनेः लोकसभा के सदस्य अपना महत्त्व समझने लगे। उन्होने देख 
। लिया कि उनकी सहायता और स्वीकृति के बिना राजा नये कर नहीं लगा सकता था 
उसे संसदीय अनुदानो (?शाध्याश्यांधाए हाध्या5) की आवश्यकता थी। इसी 
वात को लेकर उन्होंने धन संबन्धी मामलो में सत्ता प्राप्त कर ली। १४०७ में देनरी 
चतुथ ने लोकसभा को यह आश्वासन दिया कि भविष्य में .सब धन-अनुद्यनो पर 
पहले लोकसभा विचार करके स्त्रीकृति देगी, तव वह लाढे सभा में जायेंगे। इस श्रकार 
लोकसभा को धन संवन्धी सत्ता प्राप्त हो गई। प्रार्थना-पत्र पेश करने के अधिकार 
को आधार वना कर विधि-निर्माण के कार्य मे लोकसभा का अधिकार प्राप्त किया 
गया । सर्वश्रथम छोटी छोटी प्रारथनाओ को मिलाकर एक बड़ा प्रार्थना-पत्र तैयार 
किया जाता था जो समूचे सदन की ओर से राजा को पेश किया जाता था। उस 
प्रार्थेनापन्र का सलाम राजा के प्रति सम्बोधन! पष्ठ गया ). बाद में इसी संबोधन को 
कानून का रूप दिया जाने लगा और इस प्रकार लोकसभा को विधि-निर्माण में भाग 
लेने का अधिकार मिल गया | चौदहवीं शताब्दी के कानूनों में लिखा होता था 'राजा ने 
लोकसभा की प्रार्थना पर (तथा लाढों की अनुमति से) यह विधि वनाई है”, पर पन्द्रहवीं 
शताब्दी के कानूनों की भाषा यह बन गई 'राजा ने लोकसभा और लाढाँ की मंत्रणा 
पर यह विधि बनाई” । लोकसभा को यद्द शक्ति इस कारण प्राप्त हो गई कि वह राजा 
को धन संवन्धी स्वीकृति देने का अधिकार रखती थी जिसकी कि राजाओं को शासन 
चलाने तथा युद्धों के लिये आवश्यकता थी । 
इसका यह अथ नहीं समभना चाहिये कि सोलहबीं शवाब्द्री में विधि 
निर्माण (!.०७-॥०्यणाए) की तथा वित्तीय (एश्राध्यटा«)) शक्तियां मिल जाने से 
३ $ संसद स्व-शक्तिमान वन गई थी । अब मो वास्तावेक शक्ति राज। के हाथ मे ही थी 
ईा ओर वद्दी असली कार्यपालिका था। लोकसभा से वह जो चाहता करवा सकता 
रे £ था और उसे ढरा धमका कर अपनी आज्ञा पर चला सकता था। ऐसा कहा जाता 
$६£ है कि रानी णलिजाबेथ ने लोकसभा के दो सदस्णों को, अपनी इच्छा के विरुद्ध 
४] ई एक योजना का समर्थन करने पर, जेल मिजवा दिया था। यदि सभा राजा की 
हु आजा का पालन नहीं करती थी तो जब राजा चाहता उसका विवटन किया जा सकता 
हवा ओर राजा की 2च्छानुसार चलने वाली लोकसभा को कई वर्षों तक रहने 
दिया जा सकता था, क्योंकि निवोचन सम्बन्धी कोई नियम नहीं थे। राजा जिन 
४६ धॉरोडा' को अपने अनुकूल सममता उन्हीं के प्रतिनिधियों को घुल्ाता था। संसद 
* को पिछली कुछ सदियों में चाहे त्री ही शक्ति क्‍यों न मिल्री हो, फिर भी 
सोलदवीं शतातदी में दयुढर राजा लगभग निरंकुश ही थे। किन्तु वे इतने 
चतर थे कि संसद से परामर्श करके अपनी निरंछुशना वो छिपा लिया करते 
थे | किनत उनके उत्तराधिकारी स्टूअट राजा ऐसे नीतिज्ञ नहीं थे। पहले ही स्टूअट 
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राजा जेम्स प्थम ने राज्य करने के अपने देविक अधिकार की ट॒हाड दी अर 
संसद से उसका संघप शुरु हो गया । सौभाग्य से उसके राज्यकाल में कोई खुला 
भगड़ा नहीं हुआ । किन्तु उसका पुत्र तथा उत्तराधिकारी चाल्से प्रथम कम नीतिन् 
था और उसने ग्यारह वर्षों तक तो बिना संसद के ही शासन किया किंतु उसके बाद 
अपने विरोधियों से सशस्त्र संघप कर बैठा, जिसके फ्लस्वरूप १६४६ में उसके जीवन 
को समाप्त कर दिया गया । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ वहां गणराज्य की घोषणा कर 
ढी गईं तथा राजपद ओर लाढंसभा को समाप्त कर दिया गया । ओलीवर क्रोमबैल 
इद्नलिस्तान का रक्तक' नियुक्त हुआ। किन्तु लोकसभा के साथ उसकी भी नहीं 
पटी । दस बारह वर्ष तक गणराज्य रहने के पश्चात्‌ इद्धलिस्तान १६६० में पुनः एक 
राजतन्त्र वन गया तथा एक दूसरे स्ट्अट राजा चाल्स हद्वितीय को गही पर वैठाया 
गया । उसने संसद के साथ नित्रोह कर लिया; किन्तु उसके उत्तराधिकारी जेम्स 
हितीय ने जो कि उसका भाई था, और दूसरे मिज्ञाज का था, संसद्‌ की एक विधि 
को रद्द करके अपने सिर पर आफत घुलाली | जब किसी ने उसका साथ नहीं दिया 
तो वह फ्रांस भाग गया और संसद ने विलियम, प्रिन्स आफ शआरेंल, को उसकी 
पत्नी 'मेरी' सहित जो कि जेम्स की स्रत्र से बड़ी पुत्री थी १६८६ में संयुक्त शासक 
बना विया | 

किन्तु क्रांति से लाभ उठाने तथा आगे के लिये सद्गर्प के कारणों को हटाने की 
इच्छा से १६८६ में ही ससद ने एक अधिकार-पत्र पारित किया जो छइद्धलैण्ड के 
सांविधानिक इतिहास से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण लेख्यों (20०ण॥०॥७) में मे है । 
उसमे उस रक्तहीन क्रान्ति के परिणामों का तथा उस समय तक के समस्त 
सांविधानिक विकास का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख कर दिया गया । तलपश्चात्‌ उस 
अधिकार-पत्र मे यह घोषणा की गईद कि राजा संसद्‌ के समर्थन के घिना किसी 
विधि (7.9७) का निलम्बन (5०७7०॥०) नहीं कर सकता, कोई कर नहीं लगा 
सकता और शान्ति-काल में सेना नहीं रख सकता | उसमे यह भी उल्लिखित था कि 
संसद के सदस्यों को बाद-बिवाद और वक्‍ठता की स्वतन्त्रता होगी, नागरिकों को 
राजा से प्रार्थना करने का अधिकार होगा तथा प्राटेस्टेण्ट धमोवलम्वी प्रजा फी 
अ्रपती रक्षार्थ शस्त्र धारण करने का अधिकार होगा । उसमें यह भी लिखा था कि 
संसद के सत्र अधिक वार होने चाहिये ओर उसके चुनाव स्व॒तन्त्र रुप से होने 
चाहियें। यह कहा जा सकता है कि अधिकार पत्र की ही घदीलत राजाओं का 
द्वैविक अधिकार सदा के लिये समाप्त हो गया और वहां राजतन्त्र सीमित घन 
गया । ब्रिटिश संविधान के आधारभूत सिद्धान्त, विधि-शासन (प्णे८ ० :७) 
तथा संसद की वैधानिक भ्रसुता, सुदृढ़ वत गये और भविष्य में उनकी वेधानिरुता 
पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता था। 





ल्‍्द 
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ओट ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था 


सन्‌ १६८६ के पश्चात्‌ सांविधानिक विकास-- सन्‌ १६८६ से पूर्व 
ओ्रेट ब्रिटेन से जो सांविधानिक परिवतन हुए थे वे आधारभूत थे, किन्तु उसके बाद 
में जो परिवर्तन हुए वे अधिकांश में आधारभूत न होकर विस्तार-सम्बन्धी थे। 
उस समय तक संविधान की रुपरेखा (0०॥76) तो लगभग निश्चित हो ही चुकी 
थी , अब केवल विस्तार की वातें शेप रह गई थी, और यही कार्य वाद के वर्षों मे 
पूरा हुआ । इस काल में केविनेट (अंतरंग परिषद्‌) का विकास हुआ ओर राजनेतिक 
दलों का जन्म हुआ, जिनसे राजनेतिक ढांचा पूर्ण होकर उसमे मांसचर्म का आवरण 
चढ़ गया | यद्यपि ये दोनो बातें परस्पर सम्बन्धित हैं और एक का दूसरे पर प्रभाव 
पड़ा था, किन्तु हम पहले केविनेट के विकास का ही विधेचन करेंगे तथा राजनीतिक 
दलों के विपय पर वाद में विचार करेंगे। 

सन्‌ १६८८-८६ की घटनाओं से यह वात निस्संदेह निश्चित हो गई कि संसद 

राजा से अधिक शक्तिशाली है और त्रिटिश राजा राजनेतिक रूप में लोकसभा पर 
आश्रित हो गया । किन्तु एक वड़ी भारी कमी थी, वह यह थी कि: ऐसी कोई 
व्यवस्था नहीं थी जिससे कि ससद दिन प्रतिदिन के कार्यों के विपय_में_ राजा पर 
अभावशाली नियंत्रण रख सक्रे । राजा के पास अब भी बहुत से विशेषाधिकार थे 
ओर सावंजनिक कार्या तथा नीतियो पर उसका बहुत नियंत्रण था, वह नाम मात्र का 
राजा नहीं था, जैसा कि वह अब है । जब तक राजसी विशेषाधिकारों (९०१०) 
ए7०:०६५४९०७) का प्रयोग संसद की इच्छानुसार नहीं होने लगता और जब तक 
राज्य के मामलों के प्रशासन में राजा की शक्ति कम नहीं हो जाती तब तक संसद 
की श्रम्रुता पूर्ण नहीं कही जा सकती थी | शासन-यंत्र के आधार केंविनेट के ब्रिकास 
से यह बात भी पूरी हो गई । 

यह विकास भी सादा नहीं था और किसी योजना के अनुसार नहीं हुआ था , 
यह एक घटना थी | यह विकास परिस्थितियों के वश हुआ था, स्वतन्त्रता की भावना 
की वृद्धि के कारण नहीं । इसके दो पहलू थे : (१) राजा की शक्तियों में कमी होना, 
ओर (२) केविनेट की शक्तियों का विकास तथा लोकसभा के श्रति उसका उत्तर- 
दायित्र । दोनों के विपय में नीचे कुछ शब्द कहने आवश्यक दें । 


(क) राजा की शक्तियोाँ का न्‍्यूनन--- यह वात याद रखनी चाहिये कि 
विलियम आफ आरेज और उसकी पत्नी मेरी, ओर उनके वाद रानी एन नाममात्र के 
लिये ही राज्य के प्रधान नहीं थे जेसे कि उनके वीसवीं शतात्द्वी के उत्तराधिकारी राजा 
हैं। अधिकार-पत्र (93) ० छांह्ला5) तथा सममोता अधिनियम (हल 
5९ए०णणथा) के होते हुए भी वे राज्य की नीतियों और प्रशासन पर बहुत 
नियंत्रण रखते थे । किन्तु उनके पश्चान्‌ जो जाज! नामक राजा बने, वें लगभग 
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विदेशी ही थे। वे अंग्रे जी बहुत कम जानते थे, ओर शायद उन्हे ब्रिटिश मामलों में 
दिलचस्पी भी अधिक नहीं थी। अतण्व उनके हाथो से शर्नें. शने बह सब शक्तियों 
जिन्हे उनके पूर्वेचर्ती राजाओं ने प्रयोग किया था, निकलती गई' और मंत्रियों के हाथों 
से चली गई | या हम इस प्रकार कह सकते हें कि परिस्थितियों के वश वे बस्त॒तः 
नाममात्र के राजा रह गये । उनके उत्तराधिकारियों ने उन खोई हुई शक्तियों को 
पुनः ग्राप्त करने का प्रयत्न किया, किन्तु वे श्रसफल रहे । किन्तु व्रिटिश राजनतत्त्र 
पूर्णतः सांविधानिक तो रानी विक्‍टोरिया के ही काल में बना जब कि वास्तविक 
शक्ति किविनेट' को मिल गई । 

(ख) केबिनेट का विक्रास -- ज्लैसे कि आधुनिक संसद नास्मन राजाओं 
की सहा परिपद मे से वती ओर उसका विकास शनेः शने: कई शताब्दियो में हआ, 
उसी प्रकार आधुनिक केविनेट भी कई शताव्वियों में शने: शर्ने: प्रिव्ी परिषद्‌ से से 
विकसित हुईं । इसके विकास का इतिहास संक्षेप में निम्नलिखित है :-- 

१- आरम्भ मे राजा प्रिवी परिषद के बहुत से सदस्यों में से कुछ थोड़े से 
लोगो को अपनी इच्छानुसार चुन लेता था जिनसे वह परामर्श लिया करता था। 
बही छोटा सा, अनौपचारिक, अनियमित वर्ग केविनिेट का प्रार॑म्भिक-स्वरूप था। थे 
लोग राजा को परामश देते थे किन्तु प्रिची परिपद्र की अनुमति घिना राज्य की नीति 
पर वे कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते थे और कोई शासन-सबन्धो कार्य नहीं कर 
सकते थे । उस समय उसे केविनेट नहीं कहते थे | यह बात चाल्स द्वितीय से प्र 
की है । इसकी आवश्यकता केघल इसी लिये पड़ी थी कि प्रिची परिषद्‌ का आकार 
बहुत चड़ा था । 

२. विकास का दूसरा कदम चाल्से द्वितीय के शासन-काल में लिया गया। 
उसने देखा कि प्रिवी परिषद्‌ इतनी वड़ी थी कि कोई काय शीघ्रता तथा गुप्तता से नहीं 
कर सकती थी | अत. वह थोड़े से मंत्रियों की मंत्रणा लिया करता था। उन मंत्रियों 
की टोली को 'कवल” (०७७॥०)) कहा करते थे। किन्तु उसकी यह स्थिति विधिवन्‌ 
मान्य नहीं थी और प्रिवी परिषद को ही राजा के परामशंदाताओं की सभा माना 
जाता था, 'कत्र॒ल' उसका स्थान नहीं ले सका था। 'कबल” के कारण कुछ लोगों में 
ईष्यो और अविश्वास पैदा हो जाने से कुछ सप्रथ्ष के लिए इसे बन्द करना पड़ा। 
चाल्स ट्वितीय को अपने शासन के अन्त के दिनों से एक नवनिर्भित प्रिदी परिषद्‌ से 
काम चलाना पड़ा | 

३, केविनेद के विकास में तीसरा कदम विलियम ठतीय ने सन्‌ १5६४५ में 
उठाया । उसने देखा कि लोकससा में दो वर्ग वन गये थे और उन दोनो वर्गों में से 
लिये गये मन्त्रियों की सहायता से ठीक तरह काम नहीं चल सकता। 'प्रतग्ध उसने 
यह तरीका निकाला कि राज्य के बड़े बड़े पदों पर केबल उसी दल के सदस्यों जो 


| 
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रखा जाये जिसका सदन में बहुमत हो। इस ग्रकार उसका मन्त्रिमण्डल कुछ कुछ 
आधुनिक प्रकार का था। प्रिव्वी परिषद्‌ की महत्ता घट गई ओर केविनेट ही अनन्य 
सर्वोच्च परामशंदात्री और राज्य में वास्तविक कार्यपालिका वन गई। किन्तु उस 
समय तक कोई प्रधान मन्त्री नहीं था जो केविनेट के राजनैतिक मुखिया के रूप में 
काय कर सकता । राजा ही अपने मन्त्रियों की वेठको में सभापतित्व करता; सन्‍्त्री 
उसके सिब्रक' थे जो उसकी इच्छाओं को पूरा करने मे उसकी सहायता करते थे । 

४. विकास का चौथा क्रम जाज राजाओं के समय में पूरा हुआ | वे अंग्रेज़ी 
भाषा नहीं जानते थे । अतणत्र उन्होंने अपने केबिनटों की वेठकों में सभापतित्व करना 
बन्द कर दिया, और अपने राज्य के प्रशासन को सन्त्रियो पर छोड़ दिया। 
आधुनिक अथ में पहले प्रधान मन्त्री सर रॉवट वालपोल थे जो चहुसंख्यक दल के 
नेता थे और जिन्होंने अपने राजनैतिक विचारों तथा धारणाओं के अनुसार प्रशासन 
चलाया था| १७४२ में लोकसभा ने जब उनके विरुद्ध मत दिया तो उन्होंने त्यागपत्र 
दे दिया, जो बाद में संसदीय शासन प्रणालों का एक्र आधारभूत सिद्धान्त वन गया । 
उससे पहले ऐसी व्यवस्था थी कि जो मनन्‍्त्री लोकसभा की इच्छानुसार नहीं चलते 
थे उनको महामियोग (7रए०४टाशाथां) लगा कर ही हटाया जा सकता था । 

४. गत शताददी में प्रधान मन्‍्त्री की शक्ति बढ़ती गई तथा केविनेट प्रणाली 
की अन्य विशेषताये स्थिर हो गई और वे ब्रिटिश संविधान के ढांचे का शअद्ग 
चने गई । 

इससे पता चलेगा कि कई शताब्दियों के लम्बे विकास के पश्चात्‌ केविनेट का 
ऐसा स्वरूप बना कि (१) उसमे विधान-मण्डल के ही सदस्य हों, (२) बह लोकसभा 
में वहमत प्राप्त दल में से ही हो, (१) एक स्थिर नीति पर चले, (४) लोकसभा के 
प्रति व्यक्तिगत ओर सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर काये करे, और (५) एक 
राजनेतिक नेता की अधीनता स्वीकार करे । बहुत समय तक नो यह व्यवस्था केबल 
रुढ़ि के आधार पर किसी लिखित विधि के अ श्रय के बिना द्वी चलती रही। किन्तु 
हाल ही में सांविधानिक विधि द्वारा उसे मान्यता प्रदान कर दी गई है और वह 
सांविधानिक अमिस्तमय (0णाश्थ्या00) मात्र नहीं रही है।.. 


अन्य सांविधानिक विक्रास-- केविनेट प्रशाली तथा राजनैतिक दलों के 
विकास के अतिरिक्त १६८६ के पश्चात्‌ कुछ अन्य सांबिधानिक परिव्नन भी हुए। 
उनमें सत॒ से महत्त्वपृण् परिधतनों में से एक परिवर्तन लोकसभा का लोकतन्त्रीकरण 
(0०आ०८ाथां5धा ०7) हैँ। यह परिववन १८३१२ के 'मुधार-अधिनियम” (सिछतिया 
30०) से आरम्म हुआ था तथा १६१८ ओर १६२६ के लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियमाी! (?6०7७०७ फ्ैकुटुप्काधांणा /०४) के पारित होने पर पूरा 
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हुआ । दूसरा परिवर्तन यह था कि लारदसभा का पद और उस की शक्तियां शने- शने 
कम होती गई और अन्त में १६११ और १६४६ के 'संसद-अधिनियम” पारित हुए। 
उन से यह परिवतन पूरा हुआ । उधर १८३५ ओर १६२६ के बीच में स्थानीय 
स्वशासन का पुनसंद्वटन तथा लोकनंत्रीकरण हुआ, और १८७० के बाद के दस वर्षो 
से न्याय-व्यत्रस्था का भी कायाकल्प कर दिया गया। वतसान शताब्दी की सबमे 
मुस्य वात यह है कि केविनिट का आधिपत्य इतना बढ़ गया कि लोकसभा भो उसके 
अधीन बत गई है। इसके अतिरिक्त सरकार के काये भी अब बहन बढ़ गये हैं । 
१७०७ से इंगलिस्तान तथा वेल्स का स्काटलेंड के साथ तथा १८०० से उनका 
आयरलेड से संघटन, १६२१-२२ मे आयर के स्व॒तन्त्र राज्य की स्थापना, दूरदूर तक 
त्रिटिश साम्राज्य का विकास तथा उसके कुछ सदस्य देशों को अधिराज्य-पद 
(0०7रंशां०ा 57०७) की प्राप्ति, ये सब अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटनाएं हैं। किन्तु 
हम उन्तका वन यहॉ नहीं करेंगे क्योकि स्वयं ग्रेट ब्रिटेन के राजनेतिक ढॉचे के 
विकास १२ इनका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। 


शामन तंत्र के विभिन्न अद्भ-- ब्रिटिश संविधान के विकास की इस 
संक्षिप समीक्षा को समाप्त करने से पहले हम उन विभिन्न अंगों का वर्णन करेंगे 
जिनसे आजकल के शासनतंत्र की रचना हुई है। आगे के अध्यायों में हम इनमे से 
प्रत्येक अद्ज पर सविस्तार विचार करेंगे। 
जैसा पहले बताया जा चुका है ग्रेट ब्रिटेन में एकात्मक (ऐंग्रा।07)) शासन 
व्यवस्था है, संघीय (7००००) नहीं। इस बात में वह फ्रांस के समान हैं किन्तु 
संयुक्त राज्य अमरीका से बिल्कुल भिन्न है। इसका अथथ यह है कि समस्त देश में एक 
ही विधान-मंडल -हैं, एक ही कार्यपालिका है और एक द्वी सर्वोच्च-न्यायपालिका है। 
आजकल शासन के तीनो कार्यों के करने के लियेतीन अंग हैं ।थे ये हैं 
(१) संसद-सहदित-राजा विधियां बनाता है - (२) केविनेट, सित्रिल-सर्विस तथा घहुन 
से विभाग राज्य के कार्यो को करते हैं तथा प्रशासन चलाते हैं; ओर (३) न्यायालयों 
की एक बड़ी संख्या न्याय-व्यवस्था चलाती है। किन्तु पुराने समय में जब सेक्सन, 
नारमन तथा ख्य ढर राजा उस देश पर लगभग निरंकुश शासन करते थे नव इन 
तीनो अंगों में कोई अन्तर नहीं था । राजा विधियों को बनाता था ओर इन्हे 
कायीन्बित करता था और अपनी प्रजा को न्‍्यायदान करता था। आज नीनों में जो 
अन्तर है वह भी सांविधानिक विकास का ही परिणाम है। अब विधान सम्बन्धी 
(.८हंञ्रभांए०) तथा न्याय सम्बन्धी (एकंलंण) कार्य राजा केहाथ से लेकर 
अन्य निकायों (078०॥9) को सौंप दिये गये हैं। क्राउन के पास केवल कार्यपालिका 
(१५०८ए४४०) सम्बन्धी कार्य बचा है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 
ग्रेट त्रिटेन में शक्तियों के पार्थक््य (30&्॒थथांणा ० 70७०७) के प्रसिद्ध 
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सिद्धान्त पर पूरी तरह अमल किया गया है। किन्तु यह वात ध्यान मे रखनी चाहिये 
कि वास्तव में केविनेट अथोत्‌ संसदीय शासन-व्यवस्था के विकास से इस सिद्धान्त 
का अभाव बहुत कम हो गया है और कार्यपालिका तथा विधायिका में निकट सहयोग 
स्थापित हो गया है। यहाँ तक कि शज्य के मामलों में केविनेट की स्थिति ऐसी है 
कि यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश संविधान की क्रियात्मक विशेषता शक्तियों का 
पार्थेक्य नहीं है अपितु केविनिट में उत्तरदायित्र का केन्द्रीकण (एणा०्शाप्क्राणा 
०६ 7९४०७०॥शं भार) है । ऐसा शक्ति था उत्तरदायित्व का केन्द्रीकरण संयुक्त 
राज्य अमरीका या फ्रांस के संविधान में बिल्कुल नहीं पाया जाता | 


शासन के तीन मुख्य अंगो मे से, विधान-मंडल मे राजा और संसद, दोनो 
शामिल हैं। जिनमे से संसद मे दो सदन हैं-- लोकसभा तथा लासभा । राजा 
दोनों सदनो मे से किसी का सदस्य नहीं है, किन्तु वह विधान-निमोण की व्यवस्था 
का अभिन्न अंग है क्योंकि संसद द्वारा पारित कोई विधेयक (27))) तव तक विधि 
नहीं बन सकता और न्यायालय तब तक उस पर अमल नहीं कर सकते जब तक कि 
राजा उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे । हम लोकसभा और लार्डसभा के गठन, 
शक्तियों और कार्यों का विवरण भिन्न-भिन्न अध्यायों में करेंगे | 


राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता क्राइान्‍ई (07०७0) में निहित है | नये 
पाठक 'क्राउन! का अर्थ शायद आसानी से नहीं समभक पायेंगे । शायद वे क्राउन 
(07०७०) का अथथ राजा समझे जिससे वह वेधानिक सिद्धान्त में या सांविधानिक 
व्यवहार में विल्कुल अलग नहीं की जा सकती । अऔेट ब्रिटेन की कार्यपालिका के 
वास्तविक स्वरूप को समभने का सरलतम तरीका यह है कि औपचारिक ((०7व9)) 
ओर वास्तविक (॥१९४)) कार्यपालिका में फर्क समझ लिया जाये । राजा औपचारिक 
कायपालिका है और केविनेट वास्तविक अथवा राजनैतिक कार्यपालिका है | समस्त 
कार्यपालिका कार्यवाही राजा के नाम से की जाती है, उसके द्वारा नहीं । राजा या 
क्राउन (07०७7) के नास से लगातार ऐसी शासकीय कार्यवाहियां होती रहती हैं. 
तथा कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य होते रहते हैं जिनके विपय में राजा को व्यक्तिगत रूप 
से बहुत ही कम अथवा कुछ भी पता नहीं होता और जिनके बह व्यक्तिगत रूप से 
कभी विरुद्ध भी हो सकता है। इस सबका कारण यह है कि श्रेट ब्रिटेन में 
आओपचारिक और वास्तविक कार्यपालिका में अन्तर है। वहाँ एक स्थायी कार्यपालिका 
भी है जिसे सिविल-सर्विस ((श] 567शं०९) कहते हैं, जो प्रशासन में महत्त्वपूर्ण 
भाग लेती है। कार्यपालिका के वर्णन में उसके इन तीनो अंगों का निर्देश 


अवश्य होना चाहिये । यदि आरम्भ में ही ब्रिटिश पद्धति के इन टो आधारभूत 
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सिडान्ों को समक लिया जायेगा तो आगे की वानें आसानी से समझ मे आ 
जायेगी। ये जेनो निम्नांकित हैं 

(१२) राजा फेचल अपनी मर्जी से किसी सार्वजनिक कार्य को नहीं कर 
सकता जब नऊ ऊि कोई उत्तरदायों मंत्रो उसे ऐसा करने को मंत्रणा न दे और उसके 
प्रमाण-स्थरूप हस्ताक्षर न करे; और (२) ऐसे सब कार्यों के लिये जो मंत्रियों के 
पार किये जाने : या जो बह स्वयं करते हैं, मंत्री व्यक्तिगत रुप में तथा सामूहिक 
रुप में ससद के प्रति 5 त्तरदावी होते ह। 


शजा बोर्ट गलनी नहीं कर सकता! टसका अमिप्राय यह है कि उसके नाम से 
जो सायतनिक कार्य किये जाये उनके लिये इसे उत्तरायी नहीं ठहराया जा सकता। 
सत्र उन खाबितय मंत्रियों छा होता है, उसका नहीं 

संसार में नीन विधि-प्रणालियों प्रचलित हैं, उनमें से एक ब्रिटिश प्रणाली है, 
शेप दो रोमनेस्क (२०ागाशप्व्यृपट) तथा मुस्लिम प्रणालियों हैं । उसमे कुछ 
महत्त्वपूर्ण प्रिशेषनायें है जिनके कारण उसका विशेष अध्ययन होना चाहिये। 

खावकल राननेनिक इल प्रत्येक राज्य में शासन के महत्त्वपूर्ण अंग हो गये हैं, 
घाई ये विधि हारा मान्य हों या न हों । ग्रेट त्रिटेन में तीन राजनैतिक दल हैं जिनका 
विश बरना आवश्यक है। कान्टी और घोरो परिपदें आदि स्थानीय स्वशासन 
मंग्वायें. (.05] $लॉ-0०5लागाला तश्ा्रा705 भी शासन-चंत्र के अभिन्न 
अद | अनः उनका भी विशेष विवरण अपेक्षित है। स्थानीय स्वशासन की ब्रिटिश 
ब्यवग्था फे लिये गक अध्याय रक्‍्स्या जायेगा। हम ब्रिटिश संविधान के अध्ययन से 
आयरलेट या क्रिसी श्रन्य अधिराज्य की शासन-व्यवस्था का वर्सन नहीं करेंगे | 

ट्रेम सर्वप्रथम कार्यपालिका को लेंगे जो ऐतिहासिक रूप में प्राचीनतम है 

ओर बिटिश संविधान की मह्त्वप्रण विशेषतायें श्रीर सिद्धान्त उसमें निहित हैं । 
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अध्याय ३ में सममाया जायेगा। 


++.. सपा स्पाथन्‍मरुध्ऋ ऋरनाफ़रपह १००. अकनजक 
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अध्याय दे 
हे झोपचारिक कार्यपालिका (रिठ्शाग्र्ध िड९टाएएधंर०) 


क्राउन, राजां और प्रिवी परिषद 


राजा और क्राउन में अन्तर --- इंगलिस्तान मे सब से पहले निरंकुश 
राजतन्त्र था । उसके आरम्भिक नरेश सेक्सन, नारमन, दयूढर आदि राजा भी थे, 
शासक भी | पहले राजा और क्राउन में कोई अन्तर नहीं था; राजा भी क्राउन के सब 
अधिकारों और विशेषाधिकारों का प्रयोग करता था। आज परिस्थिति बदल गई 
है। एक वार ग्लेडस्टन ने कहा था कि राजा और क्राउन का अन्तर ब्रिटिश संविधान 
में तथा उसको सममने के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है ।!” इस अन्तर को न समझने 
पर छात्र त्रिटिश राजा को ऐसी शक्तियों से सम्पन्न समझ सकता है जो उसके पास हैं 
ही नहीं । उदाहरण के लिये जब हम कहते हैं. कि क्राउन मंत्रियों को नियुक्त और 
पदच्युत करता है, संसठ को आहूत (5ण77707) या विघटित (/08807०) करता 
है, युद्ध की घोषणा या शांति-संधि करता है, और अपराधियों को दंड देता है, तब 
यह नहीं समझना चाहिये कि इगलिस्तान का नरेश ही इन सव यथा इनमे से किसी 
कार्य को व्यक्तिगत रूप से करता है | पुराने जमाने में वह इन सब कामों को करता 
होगा जब वह राजा भी था, शासक भी , किन्तु निस्संदेह वह आजकल ये सब 
कार्य नहीं करता, क्योंकि अब बह राजा तो है, पर शासक नहीं। हमें सबसे पहले 
यह सर्वप्रधान विभेद्‌ समझ लेना चाहिये । 
संक्षेप मे, राजा और क्राउन में यह अन्तर है कि राजा तो व्यक्तिगत रूप से 
नरेश को ही कहते हैं और क्राउन का अथे राजतन्त्र की संस्था से है। राजतन्त्र को 
जब एक सांविधानिक संस्था का स्वरूप दे देते हैं तो उसे क्राउन कहते हैं। इन दोनों 
का अन्तर सममने के लिये हमे याद रखना चाहिये कि व्यक्तिगत रूप में राज्ञा का 
जन्म होता है, अभिषेक होता है, और आखिर मे मृत्यु हो जाती है; वह गद्दी से 
उतारा भी जा सकता है और स्वयं भी गद्दी का परित्याग कर सकता है। संस्था के 
रूप में क्राउन कभी पेंदा नहीं होता और मरता नहीं , न उसे गही से उतारा जा 
सकता है ओर न वह गद्दी त्याग ही सकता है । राजा की मृत्यु से उसके अधिकारों 
ओर कार्यों का निलम्बन भी नहीं होता ओर उनमें वाधा भी नहीं पड़ती । क्योंकि 
क्राउन तो अद्ृश्य संज्ञा (।७»79८४०7) है जिसका अर्थ जनता की इच्छा भी लिया 
जा सकता है। यह विभेद इस कारण उत्पन्न हो गया है कि अंग्रेज़ लोगो ने राजा 
के साथ लम्बे संघ के वाद उसकी शक्ति को विचित्र उपायो द्वारा कम किया। 
उन्होंने राज्य के प्रधान के रूप में राजा की शक्ति और सत्ता को समाप्त नहीं किया 
किन्तु उनके अयोग के नियम बना कर उसे ऐसा वाध्य कर दिया कि यदि बह उन 
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नियमो पर चले तो उसके लिये मनमानी करना असम्भव हो जाये, विधि की सर्वोच्च 
सत्ता निश्चिन हो जाये नथा अन्ततः जनता की भ्रमुता स्थापित दो जाये। इन उद्देश्यों 
में थे पूरी तरद सफल हुये ४ । आजकल ओट ब्रिटेन का राजा निरंकुश नहीं है, 
प्पितु संसदीय लोफ़तन्त्र का बंशगत ओर सांविधानिक प्रधान है । वह मुकुट 
(कऋाउन) धारण करता है और उसका बहुत सम्मान होता है किन्तु उसे कोई शक्ति 
प्राम नरीं ४ । पहले जिन शक्तियों का अयोग वह करता था वे अब क्राइन को 
एल्तान्तरित कर ही ग- £| स्ल्ति चद्रि कानूनों और उद्घोपणाओं मे, परिपदू- 
गपधशों में और समस्त ऑपचारिक लेस्यों से राजा के स्थान पर क्राउन! शब्द 
रफ़्यया जाना, अपान बधानिक शदछ्दावचली में राजा और क्राउन के अन्तर का 

ध्यान सका जाता नो एस अन्तर की सममने में कठिनाई नहीं दहोती। कानूनी सिद्धान्त 


में छफव भी समल सत्ता का स्रोत राजा ही है । संविधान की विधियों में या अमभिसमयो 
में कटी भी बास्तविक राजा हर ऋाजन के पप्धिकारों, शक्तियों और विशेषाधिकारों 
में कोर अन्तर नहीं किया जाता है | 

बद्यपि कराउन ही प्रिटिश व्यवस्था की केन्द्रीय और संयोजनात्मक शक्ति है, 
सिल्तु बार बनाना 'प्रासान नहीं दे कि बह क्‍या है | क्राउन की परिभाषा नहीं हो सकती 
फनः सिटनी लो ने उसकी तुलना इंथर (०१०) से की है जिस पर वेज्ञानिको के 
झई सिद्धान्त निधारित हैं| 5थर के समान क्राज्न भी थोधगम्य नहीं है और उसे 





झल्पना का आधार घनाऊर कई काम निकाल लिये जाते हैं। क्राइन क्‍या है, यह 
माने या सर्वोत्तम उपाय यही 8 कि हम उसके कार्यों को समम लें । 


क्राउन के कार्य:-- पहली वात यह दे कि क्राउन भेट ब्रिटेन की सर्वोच्च कार्य- 

पालिका सत्ता है । अतण्ब वह सब राष्ट्रीय विधियों का पालन करवाता है, लगभग 
सभी उच्च कायपालिका संवन्‍्धी तथा प्रशासनीय पद़ी पर नियुक्तियां करता है ; स्थल, 
ऊल नथा बाय सेना के पदाधिकारियों को नियुक्त करता है, देश के विदेशी मामलों 
यो चलाना दै, उपनिषेशों (००)॥०४॥८४) और अधीनस्थ प्रदेशों का प्रवन्ध करता तथा 
अधिराज्णें (70077707०) से सम्बन्ध रखता है, क्षमा की शक्ति का अयोग करता 
5. और प्रशासन के लिये निर्देश ठेता है | क्राउन ही राजदूतों और वाणिज्यद्तों को 
नियक्त कसा ई नथा उन्हें विदेशी राज्यों की भेजता दैव अनुदेश देता है | वह 
विदेशी शक्तियों के राददतों और प्रतिनिधियों का अपने देश में स्वागत करता है। 
ब्रढ् अन्य राज्यों के साथ वाती करके उनसे संधियां और सममीोते करता है । केवल 
क्राइन ही यद्द तथा शान्ति कर सकता है| किन्तु कुछ संधियां तव तक प्रभावशाली 
नहीं होनीं जब नक छि संसद उनका समर्थन न करदे । जहां तक इस कार्यपालिका- 
संबंधी कार्य रे समृचा मंत्रिमंडल अथवा व्यक्तिगत रूप से कोई मंत्री करता है वहां 
तक हम कह सकते £ कि थे क्राउन के अंग हैं । 


है] हि 
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डर भेट ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था 


क्राउन औपचारिक रूप से कोई विधि नहीं बनाता; विधान-निमोण संसद- 
सहित-राजा का काये है। किन्तु नयी लोक-सभा की रचना के लिये व्यवस्था करना, 
संसद को बुलाना, समाप्त करना और विघटन करना भी क्राउन का अधिकार है और 
इन कार्यों के द्वारा कुछ हृद तक वह विधान-निर्मोण के कार्य में भी भाग लेता है। 
इसके अतिरिक्त संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक (37)) तब तक कानून नहीं 
बनता जब तक कि उस पर राजा की स्वीकृति आ्राप्त न हो जाये | क्योकि अभी तक राजा 
का वैधानिक रूप से तथा वास्तव में क्राउन से सम्बन्ध है अतः विधान-निर्मौण में 
क्राउन का भाग अनिवाये है । उसका भाग तब तो और भी अधिक दिखाई देगा जब 
हम यह ध्यान देंगे कि ऋाउन के मंत्री ही यह निश्चय करते हैं कि संसद में कौन से 
विधेयक (37)) पेश होंगे और वे ही उन्हे वहां पारित करवाते हैं । क्राउइन का विधान 
नि्मौण से एक और रूप मे भी संबंध है, कि सपरिषद्‌ राजा वहुत से परिपद-आदेश 
निकालता है जो संसद द्वारा पारित विधियों के समान ही प्रभावशाली होते हैं ) परिपद 
आदेश निकालना भी क्राउन का ही काम है। राजा संसद द्वारा पारित विधेयकों पर 
स्वीकृति देता है, लोकसभा के अध्यक्ष के निवोचन का अनुसमर्थन करता है, संसद 
को घुलाता है, उसका सत्रावसान (?707०8००) करता है और उसे विघदटित करता 
है, इस हृद तक वह क्राउन का ही अभिन्न अंग है, चाहे वह ये' सब काय राज्य के 
मुख्य मंत्री की मंत्रणा से तथा सहमति से ही करता है। 

क्राउन सम्मान का स्रोत! (०प्रा/४० ० ०ग्मरणएण) भी है। इस पद का 
अथ यह है कि सब सार्वजनिक सम्मानों को राजा ही प्रद्दन करता है । श्रधान मंत्री 
की सिफारिश पर राजा ही नये 'पीयर' बनाता है तथा व्यक्तियों को नाइट (९०8७) 
पद तथा अन्य उपाधियां प्रदान करता है | इस मामले में भी राजा की अपनी इच्छा 
का कोई मूल्य नहीं है, जव तक कि उसके किसी झुकाव को स्वीकार करके प्रधान 
मंत्री किसी नाम को सूची में घटा वढ़ा न दे । 

एक प्राचीन परम्परा के अनुसार जिसका अब कोई महत्त्व नहीं रहा है, परन्तु 
जो अभी तक मोजूद है, क्राउन को न्याय का स्रोत (?0ण्याघ7 ० 7ए्रणांटट) भी 
कहते हैं| इस परम्परा का अब कोई अर्थ नहीं रहा क्योंकि राजा के कोई न्याय- 
पालिका सम्बन्धी कार्य नहीं हैं, सिवाय इसके कि बह प्रिवी परिषद्‌ की न्यायिक समिति 
(एशाठ्ाभे (०ग्रगरां।००) की मंत्रणा के अनुसार उपनिवेशों के न्यायालयों की 
अपीले सुनता है। १६४७ से पहले क्राउन भारत के उच्च न्यायालयों से भी अपील्ें 
सनता था ; पर १६४० में भारत के गणराज्य घोषित होने पर यह प्रथा बन्द हो गई। 
बह ब्रिटिश न्यायालयों की रचना नहीं कर सकता और उनकी अक्रिया का नियमन 
नहीं कर सकता । वह केवल यही कर सकता है कि अपराधियों को क्षमा कर दे, किन्तु 
यह कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य है, न्यायपालिका सम्बन्धी नहीं । 


ओपचारिक कार्यपालिफा-- क्राउन, राजा ओर प्रिवी परिषद्‌ ३३ 


क्राउन ही इगलिस्तान के गिरते का भ्रधान भी है। इस हैसियत से वह आके- 
विशपों और विशपों को नियुक्त करता है तथा केन्टरवरी और याक के कन्वेन्शनो 
((०॥९ शापंणा३) द्वारा निर्मित न्यिमो विनियमों पर अपनी स्वीकृति देता है। 

यह भो उल्लेख कर देना चाहिये कि मुकुट की शक्तियों मे परिवरतेन सी होता 
रहता हे। समय समय पर वे घढ़ती और घटती रही हैं। मेगना काटो तथा अधिकार- 
पत्र (07 ०॥ घंटा) से बह काफी मात्रा सें कम हो गई थीं। दूसरी ओर 
प्रेट ब्रिटेन (तथा 'पन्य देशों में भी) राज्य को कार्यवाहियां चहुत बढ़ जाने से उसकी 
शक्तियां भी चहुन चढ़ गई' हैं। नये कामों के लिये नये विभागो की स्थापना 
का श्र्थ क्राइ्न की शक्तियों का विकास ही है। इससे हो हम इस विरोवाभास 
(१४79१०%) को समझ सकते हैं कि ग्रेट त्रिरेन में लोकतंत्र के विकास के साथ 
साथ क्राउन की शक्तियां भी बढ़ती जाती हैं । 

अब तक के विवरण से यह स्पष्ट हो चुका है कि क्राउन की शक्तियों का प्रयोग 
विविध रूपों में होता है । उ्नमे से कुछ शक्तियों का प्रयोग तो समूची केविनेट करती 
है. कुछ का प्रधान मंत्री. कुछ का दूसरे मंत्री, कुछ का प्रिवी परिषद और उसकी 
विविध समितियां करती हैं. तथा कुछ शक्तियों का श्रयोग केविनेट अथवा प्रधान-मंत्री 
की मन्द्रणा पर राजा करना है. किन्तु कभी भी वह अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने 
व्यक्तिगन उत्तरदायित्व पर नहीं करता, सिवाय एक विपय से, जबकि बह प्रधान- 
मंत्री को नियुक्त करता दे। इसका यह अथ नहीं सममना चाहिये कि राजा का 
क्राइन से कोई सम्बन्ध नहीं हैं । जेसा कि पहले बताया जा चुका है वह सिद्धान्त में 
या व्यवहार मे उससे अलग भी कदापि नहीं है । 

इन सब बातों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि सस्था के रूप में क्राउन 
बालव में, राजा, प्रिवी परिषद, केचिनेट, तथा किसी हद तक संसद, इन सबका 
समन्वय अथवा सम्सिश्रण है । 


राजा का पद $ उमका श्रौचित्य और लाम--- ऊपर के विवरण से यह 
स्पष्ट हों गया है किश्रेट ब्रिटेन में राजा देश के शासन का निर्देशक नहीं है। वह 
राष्ट्रीय नीति निश्चित नहीं कर सकता तथा साबजनिक मामलो पर नियंत्रण नहीं 
रब सकता । यद्यपि बढ क्राइन (मुकुट) का धारण करने वाला हे तथा उसमें 
आपचारिक रूप से उसकी समसन शक्तियाँ निहित हैँ तो भी वह उसमें से किसी का 
भी प्रयोग अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकता । जैसा कि पहले बताया जा चुका है, 
राजा के नाम से निकलने वाले सब राजकीय आदेशो पर किसी मंत्री के हस्ताक्षर 
अवश्य होने चाहिये और वही उनके लिये उत्तरदायी होता है। इन परिस्थितियों में 
स्वरभावनः यह प्रश्न उठता दे ' राजा के पद को रखा ही क्यो जाये ? उसे समाप्त 
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३४७ ग्रेट ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था 


करके, अधान मंत्री को राष््र का कार्यपालिका प्रधान क्यों न बना दिया जाये, जो 
_ चह वास्तव मे है ही, और इस प्रकार ४,१०,००० पाउण्ड प्रति वर्ष क्यो नवचा 
लिया जाये जो राजा पर खचचे होता है ?$# 
ग्रेट त्िटेन मे राजतन्त्र को बनाये रखने के कई कारण बनाये जाते हैं। ब्रिटिश 
स्वभाव का भी इससे सम्बन्ध है। अंग्रेज़ बहुत रूढ़िवादी हैं, ओर कमी कोई वात 
क्रांतिकारी तरीके से नहीं करते ; उन्होंने राजा के पद को उस समय भी समाप्त नहीं 
किया जबकि ऐसा करना सरल था, उदाहरणाथ, जब जेम्स द्वितोय को संसद से लड़ 
कर फ्रांस भागना पड़ा | तव भी अग्रेज़ो ने वेलियम ऑफ ऑरेज और उसकी पत्नी 
मेरी को खाली गही पर बेठा दिया | सच्ची वात यह है कि उन्हे गणराज्यवाद के भ्रति 
अधिक श्रद्धा नहीं है। जनसाधारण की भावना जितनी राजतंत्र के पक्त में है उतनी 
उसके विरुद्ध नहीं | हां, एक समय ऐसा आया था, जब राजपद का सम्मान चहुत 
कम रह गया था, किन्तु गत सत्तर वर्षों में जममत बहुत बदल गया है और अब 
राजा के प्रति स्नेह भावना और सम्मान पहले से कहीं अधिक है । साम्यवादियों के 
अतिरिक्त जनता का कोई भी चर्ग राजपद के विरुद्ध नहीं है, यहां तक श्रम दल 
(,058०० 9०79) भी, जो कि छुलीनतंत्रीय लाढेसभा की जोरों से आलोचना 
करता है, राजपद के विरुद्ध नहीं है । 
किन्तु यदि इस राजपद की संस्था से कुछ विरोप लाभ नहीं होते तो ब्रिटिश 
रुढ़िवादी स्वभाव भी उसे समाप्त होने से नहीं वचा सकता था। यह कहना स्वथा 
ग़लत है कि अब राजपद से कोई भो लाभ नहीं रहा है; इसके बिपरीत, यह 
उपनिवेशों, अधीनस्थ श्रदेशों, और अधिराज्यों की निष्ठा (०५४४) का ऐसा 
बहुमूल्य आधार वन गया है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने 
के लिये जानवूक कर उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राजपद्‌ का सबसे बड़ा मूल्य यह्‌ 
है कि वह साम्राज्य की एकता का प्रतीक और उसे जोड़ने वाली कड्डी है। क्राउन के 
प्रति निछा के कारण ही दूर तक विस्तृत साम्राज्य के सदस्य प्रगाद सम्बन्धों से चंघे 
रहते हैं । इस कड़ी को तोड़ते ही त्रिटिश राष्ट्रमंडल ((०००॥7०४७९८४॥॥) के 
स्वशासन प्राप्त सव अंग छिन्न मिन्न हो जायेंगे । यह विश्वास करना कठिन है कि यदि 
ब्रिटेन गणराज्य वन जायेगा तो उसके निवोचित राष्ट्रपति का भी कनाढा, दक्तिणी 
अफ्रीका, आस्ट्रेलिया तथा अन्य अधिराज्यों मे वही सम्मान होगा जों अब वंशगत 
मुकुटधारी नरेश का होता है | राजा का तो राष्ट्रमंडल (ए०क्राशणाफ्व्थीी ० 
8 एडवर्ड सप्तम तथा जाजे पंचम को प्रति वर्ष 9७,७००,००० पाउठण्ड दिया जाता 


था। इसे सिविल लिस्ट कद्दा जाता है, ओर प्रत्येक राजा के अभिषेक के समय संसद इस 
राशि को निर्धारित करती दे । 


हा 


आपिचारिक कार्यपालिका- क्राउन, राजा और प्रिच्री परिपद ३४५ 


ऐशांणान) से भी सम्पर्क है जिसका भारत भी एक सदस्य है 
राज़ा से प्रताप, 'प्रदुशुत आकर्पण तथा अभाव होता है जो निर्वाचित राष्ट्रपति 
में नहीं झा सक्‍ता। सिटिश राजनीतिज्षो ने राजा से घरेल्‌ सामलों में जितना 
लाभ उठाए दे उनना ही साम्राज्य सम्बन्धी मामलों मे भी उठाया है। उन्होंने 
शाजपरिवार का ऐसे मामलों से भी सम्बन्ध जोड़ दिया है जो श्रमिक वर्गों को प्रिय 
है. इस प्रकार राजा लोकनंत्र का भी प्रतीक वन गया है । शासन को शक्तिशाली 
बनाने के लिये राजा धर्म के समान बलवान सिद्ध हुआ दे । उससे भावनाओं पर 
प्रभाव पहना दे जो प्रायः बहुत शक्तिशाली होतो हैं । राजा का सम्मान बढ़ने का एक 
पारण उसकी यह राजनैतिक उपादेयता' है 
साम्राज्य की एकता का प्रतीक तथा सात्राज्य को जोइने वाली अतिम कड़ी होने 
के पअनिरिक्त प्रेट ब्रिटेन में राजा के अन्य राजनेतिक उपयोग मो हैं। ग्रेट ब्रिदेन में 
केबिनेट-शासन-प्रणाली है ; राजनीतिशास्त्र के विद्यार्थी जानते हैं कि इस प्रकार की 
व्यवस्था में मुन््य राजननिक कार्यपालिका के अतिरिक्त राज्य का एक नाममात्र का 
प्रधान भी रोना चाहिये। यदि अंमग्रेज्ध राजतंत्र को समाप्त करें परन्तु संसदीय 
ल्ोमनंत्र को रुबना चार नो उन्हे राजा के स्थान पर कोई और प्रधान रखना होगा। 
बह एक निवराचिन राष्ट्रपति ही हो सकता है जिसकी पद्ावधि निश्चित हो जैसे फ्रांस 
में तोता ह। किन्तु इस परिवर्तन से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि राज्य के 
ओीपचारिक-अमुस्ध पद ॒के लिये चंशगत राजा निव्रोचित राष्ट्रति से कहीं अच्छा 
रहता है। केब्रिनिट-शासन-प्रणाली का यद मूलभून सिद्धान्त हैकि राज्य के 
ऋपचारिक प्रमुन्च' को दलबंदी में भाग नहीं लेना चाहिये ओर राजनैतिक विवाद में 
नहीं फेसना चाहिये । सांविधानिक राजा किसी निवोचित राष्ट्रति की तुलना में 
दलघंदी से कहीं अधिक दूर रह सकता है तथा उस पर अधिक भरोसा किया जा 
सकता दे कि वह स्मतंत्र रूप से कारये करेगा | राष्ट्रपति के समान राजा का किसी 
दल से संबंध नहीं होता तथा किसी दल के प्रति उसे निष्ठा नहीं होतों। उसका 
परशित्तण विशप प्रकार का होता है तथा उसका राज्यकाल स्थायी होता है अतः वह 





+ २७ भ्रप्न छल. १६४६ को कामनणद्थ के प्रधान मत्रियों ने यद्द घोषणा को कि 


भश्नटिश सन्नाद कामनयेल्थ फे स्वतंत्र सदस्थन्राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्ध का प्रतोक है 
ओर इस नाते वद्द कामनवेल्य का प्रधान दे !? 

| “सांविधानिफ राज़ा से यद्द जाम दै कि राज्य का प्रधान दुलबंदी से स्वतन्न रइता 
हैं; एक राननीतिज्न, णो राष्ट्रपति घनेगा, अपने विगत को भूल नहों सकता; यदि चह 
भूल भी जाये तो दूसरे नहीं भूल सऊते ।! (जेनिंग्स : फेबिनेट सरकार, परष्ठ २९०)। 
यह आशय नहीं है कि बंशगत राजा में कोई ब्रुटियाँ नहीं दोतीं | द्वानियां भी हैं पर लाम 
अधिऊ हैं । 
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श्६ गेट ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था 


अधिक अच्छी तरह देख सकता है कि समस्त राजनेतिक दल नियमानुसार अपना 
राजनैतिक खेल खेले । इस प्रकार अंग्रेज़ो को राजा पर जितना धन व्यय करना पड़ता 
है वह उससे प्राप्त होने वाले राजनेतिक लाभ के मुकावले में कुछ ज्यादा नहीं है । 
ब्रिटिश सावजनिक जीवन में राजा का स्थान-- ब्रिटिश राजा केवल 

नाम मात्र का प्रधान ही नहीं है जेसा कि उसे कमी कभी समझा जाता है। ठीक है 
कि वह देश पर शासन नहीं करता ; न वह सार्वजनिक मामलों का नियन्त्रण और 
निर्देशन करता है और न राष्ट्रीय नीति को ही निश्चित करता है, उसे अपने मंत्रियों के 
निश्चयों को स्वीकार करना पड़ता है ; किन्तु इसका यह अथ नहीं है कि यह महान 
पद समस्त शक्ति से रिक्त होकर शून्य ही वत गया है। उस पद के स्वरूप और 


. शक्तियों में जो परिवर्तन हुआ है उसके विपय मे कहा जा सकता है कि शक्ति का स्थान 


ग्रभाव ने ले लिया है। ब्रिटिश राजा के पास अब शक्ति नहीं है. किन्तु एक विशाल 
क्षेत्र में वह अपने प्रभाव का प्रयोग करता है जो राजा के व्यक्तित्व पर, परिस्थितियों 
पर, उसकी योग्यता तथा ज्ञान पर निर्भर रहता है! जेनिंग्स ने कहा है कि “क्राउन 
का प्रभाव उसके पहनने वाले पर निर्भर रहता है, मुकुट से सम्मान बढ़ जाता है 
किन्तु योग्यता नहीं बढ़ती ।” रानी विक्टोरिया का प्रभाव बहुत था, उसके राज्यकाल 
के ब्रिटिश राजनैतिक इतिहास के प्रत्येक स्थल पर उसके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट है। 
उसके उत्तराधिकारी, एडबर्ड सप्तम और जाजें पंचम आदि भी राज्य के मामलों में 
सक्रिय दिलचस्पी लेते थे । 

कई राजनैतिक काये ऐसे हैं जो अब भी राजा करता है, किन्तु उनमे से केवल 
हो कार्ये महत्त्वपूर्ण हैं। एक तो यह कि जब नयी लोकसभा का नि्मोण होता है, 
अथवा एक सरकार त्यागपत्र देती है तथा नई सरकार वननी होती है, तब यह राजा 
का ही कत्त व्य है कि वह किसी व्यक्ति को चुनकर उसे सरकार बनाने का निमंत्रण दे । 
प्रायः उसकी पसन्द का क्षेत्र सीमित होता है; उसे बहुसंख्यक दल के नेता को ही 
बुलाकर मंत्रिमडल बनाने का अधिकार देना होता है। बहुधा लोकसभा मे किप्ती न 
किसी दल का पूर्ण बहुमत होता है और उसका अपना मान्य नेता भी होता है। दूसरे 
शब्दों में, श्रायः राजनैतिक स्थिति से ही संकेत मिल जाता है कि प्रधान मंत्री कौन 
बनेगा | किन्तु जव तीन राजनैतिक दल हो और उनमें से किसी का भी पूर्ण बहुमत न 
हो, या किसी कारण से वहुसंस्यक दल का कोई ओपचारिक रूप से मान्य नेता न 
हो, तव राजा अपने प्रधान मंत्री को सचमुच स्वयं पसन्‍्द॒कर सकता है, जैसे कि 
१६२४ में उसने श्री रैमज़ मैकडॉनेल्ड से मंत्रिमंडल बनाने के लिये कहा था, यद्यपि 
उनका सदन में बहुमत नहीं था। ऐसे अवसरों से उसे सार्वजनिक जीवन पर प्रभाव 
डालने का मौका मिलता है। कौन जानता है कि १६३१ मे रेमज मेकडॉनेल्ड को तथा 
मई १६४० मे श्री चर्चिल को प्रधान मंत्री नियुक्त करने मे राजा का कितना हाथ था । 
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ब्रिटिश राजा का दूसरा महत्त्वपूर्ण राजनैतिक कार्य यह है कि संसद के 
चिघटन के प्रस्ताव पर वह अपनी स्वीकृति देकर साधारण चुनाव का आदेश दे सकता 
है। जब कोई सरकार लोकसभा में पराजित हो जाये और केविनेट देश से अपील 
करना चाहे , नव, सिद्धान्त के अनुसार, राजा अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर 
सकता है यद्वि उसके विचार में दूसरी सरकार वनना संभव है। किन्तु यह ध्यान 
रखना चाहिये कि गत सी वर्षों में चिघटन को भी राजा ने कभी नहीं रोका है और 
क्दाचित्‌ भविष्य में भी न रोके | राजा के लिये उस प्रार्थना को भी अस्वीकार करना 
कठिन है ; उसका यह अधिकार भी काम न आने से व्यर्थ हो गया है। यह कार्य 
भो आपचारिक ही वन गया है | 

तीसरी वात यह है कि एक प्रधान मंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात्‌ तथा दूसरे 
ब्वक्ति के प्रधान मंत्री चनने तक के अंतरिम काल में, सब राजनेतिक सत्ता तथा* 
कार्यपालिका शक्ति राजा में निहिन होती है। इसका यह अथ नहीं सममना चाहिये 
कि उसका साबंजनिक मामलों पर नियंत्रण होता है। यह भी वास्तव में औपचारिक 
चात ही है । 

राजा ही विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है, यद्यपि यह भी औपचारिक वात 
ही है क्योकि उसका कोई न कोई मंत्री उस समय उपस्थित रहता है। वह लोकसभा 
के अध्यक्ष के निवीचन पर अपनी स्वीकृति देता है तथा सिंहासन की वकक्‍ठृता' को 
पढ़ना दे, यद्यपि उसकी ओर से कोई अन्य भी उस वक्‍ठता को पद सकता है। राजा 
संसद हारा पारित अधिनियर्मों पर अपनी स्वीकृति ठेता है; उसके बिना वे कानून 
लागू नहीं हो सकते | किन्तु अब यह स्वीकृति देना रस्म अदायगी सी हो गया है; वह 
उससे इन्कार नहीं कर सकता, चाहे व्यक्तिगत रूप में राजा किसी अधिनियम के 
कितना भी विरूद्ध क्यों न हो । यद्यपि यह स्वीकृति सर्वेथा आवश्यक वस्तु है, किन्तु 
अत बढ फेवल रम के रूप में रह गई है । इसके अतिरिक्त जब प्रित्री परिषद से 
परिपद-आदेश निकाले जाते ं ओर जब महत्वपूर्ण प्रशासनीय विधान पारित होते 
हैं. नव शज्ञा प्रिबी परिषद की बैठकों में भाग लेता है । 

थे सब कार्य लगभग थोड़े से समय के लिये किये जाते हैं। किन्तु साबजनिक 
मामलों में राजा के प्रभाव के इृष्टिकोण से वे महत्त्वपूर्ण नहीं है। उन सब वातों से 
अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 'राज़ा श्रति दिन समालोचक, परामशंदाता, 
आर मित्र के रुप में का करता दे |” यह सच है कि चढ़ अब केविनेट की बैठकों में 
भाग नहीं लेता, ओर इसलिये अपने मंत्रियों के विचारों पर सीधा प्रभाव नहीं डाल 
सकता, जैसा कि उसके ट्यूटर पूर्वज ढालते थे; किन्तु श्रधान मंत्री उसे राज्य के 
मामलों की पूरी सूचना देता रहता है । महत्त्यपूर्ण मामलों पर विचार करने के लिये 
केविनिंद की बठक होने से पर्व प्रधान मंत्री उन सव पर राजा के साथ विचार-विमरों 


जग. | 
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कर लेता है, अपने विचारों को और अपने केविनेट के साथियों के विचारों को उसे 
सममाता है तथा उसके विचारों को समझने का प्रयत्न करता है। यह आवश्यक 
नहीं है कि केविनेट संदेव राजा की सम्मति को स्वीकार ही करे; बह उसे सबंथा 
अरवीकार कर सकती है और उसके विरुद्ध भी काम कर सकती है। किन्तु उसे 
राजा की मंत्रणा पर विचार अवश्य करना पड़ता है। राजा की मंत्रणा का मूल्य एक 
तो इसलिये चहुत होता है कि वह बहुत उच्च व्यक्ति होता है और दूसरी बात उसे 
सामान्यत. बहुत अनुभव होता है, अतएव उसकी मंत्रणा की केविनेट आसानी से 
अवहेलना नहीं कर सकती । प्रधान मंत्री केविनेट की वैठकी से पहले राजा से सब 
विपयों पर बातचीत कर लेता है, और केविनेट में जो भी फैसले होते हैं उन्हें क्रियान्बित 
करने स पहले इस प्रतिप्ठावान, अधिकार-युक्त, सर्वोच्च प्रभावशाली आलोचक' के 
समक्ष रखा जाता है। एक वार रानी विक्टोरिया ने एक पत्र की भाषा को, जो 
विदेश विभाग ने अमरीका को लिखा था, नरम वना दिया जिससे उस देश के साथ 
संघर्ष होता होता रुक गया | परामशंदाता और आलोचक के रूप में राजा का कार्य 
विदेशी सम्बन्धों के क्षेत्र में विशेषतः महत्वपूर्ण है। 

एक वार वेजहॉट (3०8०7०) ने कहा था कि राजा को तीन अधिकार हैं: 
परासश देने का अधिकार, प्रोत्साहन देने का अधिकार, और चेतावनी देने का 
अधिकार। और उसने आगे कहा है कि बुद्धिमान और विवेकशील राजा इससे 
अधिक किसी अधिकार की मांग भी नहीं करेगा | मंत्रणा देने के अधिकार का यह 
मतलव है कि उसे राज्य के प्रत्येक मामले की पूरी सूचना दी जाये, और केविनेट के 
प्रत्येक महत्त्वपूर्ण निर्णय को क्रियान्वित करने से पू्वो उसके विचाराथ पेश किया 
जाना चाहिये। इस बात को पहले ही सममाया जा चुका है। इसके अतिरिक्त उसके 
लिये कर्मचारी गण होते हैं जो उसे राजनेतिक स्थिति के विषय में सूचना देते रहते 
हैं। प्रोत्साहन देने के अधिकार का अथ यह है कि राजा किसी नीति को पसंद करता 
है ओर वह सत्रियों से उसे पूरा करने के लिये कहता है। चेतावनी देने के अधिकार 
का अथ यह है कि राजा अनुभव करता है कि उसके समक्ष जो प्रस्थापना रखी गई 
है वह बुरी है, ओर उसका हानिकारक प्रभाव हो सकता है। वह अपने विचारों के 
पक्त में युक्तियां देता है और उन्हे उपाय भी बताता है। किन्तु इसका यह अथ्थ नहीं 
है कि वह संत्रियो का विरंध कर सकता है। यदि राजा की मंत्रणा पर ध्यानपूर्वकः 
विचार करने के परचात्‌ मंत्री यह अनुभव करते हैं कि उनका तरीका ही ठीक है तो 
राजा उनका समर्थन करेगा । सिडनी लो ने राजा से निम्नलिखित कल्पित शब्द 
कहलाये हैं जिनसे राजा और मंत्रियों के सम्बन्ध स्प्ट हो जायेगे। राजा अपने मंत्री 
से कहता है: इन कार्यों का उत्तरदायित्व आप पर है। आप जो भी उपाय ठीक 
सममेगे वही किया जायेगा । आव जो भी ठीक सममेगे भें उसका पूरा समर्थन 
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गा। किन्तु आप देखेंगे कि अमुक अमुक कारण से आपकी प्रस्थापना बुरी है, 

ओर दूसरी प्रस्थापना अच्छी है। में विरोध नहीं करता, विरोध करना मेरे कत्तेंन्य 
नहीं है, किन्तु देखिये, में चेतावनी दिये देता हैँ ।'# इन्हीं अधिकारों के प्रयोग से 
ब्रिटिश राजा को ऐसे अवसर मिलते हैं कि चह सार्वजनिक मामलों में प्रभाव ढाल 
सके तथा घटनाओं को घदल सके और इसी से वह प्रतिमा मात्र बनने से बच जाता 
है। सा किपहले कटा जा चुका है उसकी मंत्रणा का वहुत प्रभाव होता है। 
एक तो उसकी उच्च स्थिति के कारण ओर दूसरी वात, यदि वह दस वारह वर्ष 
के लगभग गद्दी पर रह चुका है तो उसे सावजनिक मामलों का अपने कई मंत्रियों 
से अधिक अनुभव दोगा, और तीसरी वात, वह दलबंदियों से परे होने के कारण 
किसी भी सामले पर निष्पक्त होकर ठढे दिमाग से सोच सकता है; इन सब कारणों 
से उसकी मंत्रणा का चहुत प्रभाव हो सकता है, चाहे उसका अपना निजी मूल्य 
कम दी क्यों न हो। शीशा भी हीरा चत सकता है। राजा के आदेशों की यू ही 
अचहेलना नहीं की जा सकती ; किन्तु यह भी याद रखना चाहिये किये उसके' 
मंत्रियों पर वाध्यफारी नहीं हो सकते ; हो सकता है कि वे उन पर आचरण न करें। 

रानी विक्टोरिया के बाद के राजाओं के विषय में एक बात समम लेनी चाहिये 
कि चाह थे अपने पूर्वजों के समान शासन नहीं करते थे, किंतु वे अपने शक्तिशाली 
मंत्रियों केहाथ में कठपुतलियां भी नहीं थे। एनी विन्‍्टोरिया के पत्रों से स्पष्ट 
हो जाता है क्रि वह शासन के कार्य में बहुत सक्रिय और हृढ़ थीं। वह अपने 
मंत्रियों वो चुनने में चततन भाग लेती थीं और उन्होने कुछ अपनी पसन्द्र के सत्रियों 
को नियुक्त करवाया भी तथा छुछ को नियुक्त होने से रोका भी । वह गिरजे सम्बन्धी 
नियुक्तियों मे भी हस्तक्षेप करती थीं । उनके पुत्र एडचड सप्तम का अ्रसाव उनसे भी 
अधिक था । बह नियुक्तियों पर प्रभाव ढालने में बहुत शक्तिशाली थे। सेना और 
नौसेना सम्बन्धी सुधारों के विषय से उनका नियन्त्रण बहुत था। भारत के शासन के 
विपय में उनके विचारों का मंत्रिमंडल पर बहुत प्रभाव पढ़ा था! 7 इसी प्रकार 
विश्वास किया जाता दे कि जाजे पंचम ने १६११-१४ के आयर सम्बन्धी संकट से 
बहुत भाग लिया था | यहां यह भी कह देना असंगत न होगा कि एडव्ड सप्तम 
आर जाजे पंचम न ओेट ब्रिटेन और अन्य देशों के वीच अच्छे सम्बन्ध बढ़ाने के 
लिये महत्वपूर्ण कार्य किया था | एडबढ सप्तम ने कई देशों का भ्रमण किया था 
जिसके फलस्वरूप फ्रांस, पुतंगाल तथा इटली से मित्रता स्थापित हो गई थी तथा 
जमनी से संघर्ष टल गया था | 

ब्रिटेन में राजा का प्रभाव राजनैतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है ; चह राष्ट्रीय 

& दा गवर्नेन्स चॉफ इगलेयड', पृष्ठ २६४ 
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४० ग्रेट ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था 


जीवन की अन्य शाखाओं में भी दृष्टिगोचर होता है। भारतीय राजाओं, महाराजाओ 
ओर प्राचीन सम्राटों के समान त्रिटिश राजा भी कला, साहित्य और विज्ञान में 
दिलिचरपी लेता है। 
वह ब्रिटिश समाज का नेता भी होता है तथा शिष्टाचार और सदाचार के 
आदरश उपस्थित करता है। राजा और रानी तथा राजसी परिवार के अन्य व्यक्तियों 
के कथन और काये वहां के धनी मानी लोगो के लिये एक प्रकार के नेतिक नियम से 
वन जाते हैं और उनके वाद वे अन्य लोगों मे पहुँच जाते हैं। जनसाधारण की दशा 
सुधारने के लिये जो आन्दोलन आरम्भ किये जाते हैं उनमे राजपरिवार से प्रेरणा तथा 
प्रोत्साहन प्राप्त होत। है। दान-धर्म के कार्यों सें राजा राष्ट्र का निर्देशक होता है, जैसे 
मकानों की व्यवस्था, चिकित्सा, सेवा सदन, आदि कार्या मे वह भाग लेता है। 
ग्रेट ब्रिटेन के राजनैतिक और सामाजिक जीवन में राजा के स्थान का विवरण 
समाप्त करने से पहले यह वताना आवश्यक प्रतीत होता है कि वह कुछ व्यक्तिगत 
'विमुक्तियों और विशेषाधिकारों का उपभोग करता है ओर कुछ निर्थोग्यताओं के 
अधीन भी है। राजा भूमि और अन्य सम्पत्ति का स्वामी हो सकता है और उसका 
प्रवन्ध भी कर सकता है तथा सब अकार से उसे वेच या ख़रोद सकता है। किन्तु 
ऐसे किसी काये के विपय में उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती । 
उसके किसी व्यक्तिगत आचरण के लिये किसी न्यायालय में उससे जवाव नहीं माँगा 
जा सकता ; चाहें वह असावधानी से या जानबूक कर किसी नागरिक को उसके 
जीवन या सम्पत्ति से वंचित ही क्‍यों न कर दे। वह विधि से परे हैं, वह कोई 
गलती नहीं कर सकता ।&8 दूसरी बात यह है कि राष्ट्र उसे राजकोप में से उसकी 
व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा राजसी ठाटवाट को वनाये रखने के लिये काफी राशि 
देता है। यह सिविल लिस्ट कहलाती है और प्रत्येक राजा के राज्यकाल के आरम्भ 
में संसद द्वारा निश्चित की जाती है। तथा राजा के जीवनकाल में उस राशि को 
बदला नहीं जाता । उसकी सुख्य निर्योग्यता यह है कि वह प्रोटेस्टेण्ट धर्म के अतिरिक्त 
किसी अन्य मत का अनुयायी नहीं हो सकता तथा ऐसी किसी सहिला से विवाह 
नहीं कर सकता जो प्रोटेस्टेण्ट न हो । यदि अभिषेक के पश्चात्‌ शजा अपना मत 
परिवतंन कर ले और रोमन केथोलिक या हिन्दू वन जाये, या गैर प्रोटेस्टेण्ट महिला 


६४ पिछुले अध्याय सें यही बात कहो गई थी प्र वहां उप्तका श्राशय दूसरा था| चह्दां 
“राज्ञा कोई ग़लती नहीं कर सकता इसका आशय यद्द लिया गया था कि उसके नाम से जो 
कार्य किये जायें उनके लिये वह उत्तरदायी नदीं दे | यहां इस उक्ति का दूसरा श्र्थ है। 
इसका आशय है कि धद्द विधि से परे है, चद्द न्यायालयों के अधिकार से मुक्त है। इस कथन 
की पूर्ण व्याख्या के लिये दोनो अर्थों को समझना चाहिये; कोई भी एक श्रर्थ दूसरे के 
बिना अधूरा दी रहेगा। 


ओऔपचारिक कार्यपालिका-- क्राउन, राजा और प्रिवी परिपद ४१ 


से विवाद कर ले तो उप्की प्रज्ञा उसके प्रति निठ्ठा से मुक्त हो जायेगी। एडबडे 
अष्टम को अगतो प्रेमिका से वित्राद नदी करने दिया गया था; और उससे विधराह 
करने के निमित्त इसे सिंहासन-त्याग करना पड़ा था। राजपरिवार , में सिंहासन का 
अविकार सर्वप्रथम ज्ये्ट पुत्र को मिलता है ; यदि वह जीवित न हो तो उसके ज्येछठ 
पुत्र की, अथवा, उसके न होने पर ज्येछ्ठा पुत्री को मिज्ञता है। 
प्रेवी प्रिपर-- क्राइन के अधिकांश ओपचारिक काये प्रिवी परिषद्‌ के 
द्वारा होते हैं, अतरब ब्रिटेन को औपचारिक कार्ययालिका का विवरण समाप्त करने से 
पहले इस सस्था के व्रिपय से भी कुछ शब्द कद देना वांछित प्रतीत होता है, ययपि 
संस्था बडुन छुछ विस्मृत सी है। हम पहले वता हो चुके हैं कि इसका जन्म किस 
प्रकार क्थूरिया रेजिप्त! में से हुआ था । यहां दम उसकी वर्तमान रचना तथा कार्यों 
का ही उल्लेख करना चाहते हैं । 
उसकी सदस्य-संस्या निश्चित नहीं है ; वह समय समय पर बदलती रहती है। 
इस समय उसमें लगभग ३२० व्यक्ति हैं जिनमे निम्नलिखित समाविष्ट हैं; 
चेन्टरवरी तथा याक के आकविराप और लन्‍्दन का विशप, बहुत से पीयर जिनमे थे 
व्यक्ति भी शामिल होते हैं जो देश से और उसके अधोनस्थ देशो तथा उपनिवेशों में 
उच्च प्रशासन-पदों पर रह चुके है, बहत से उच्च न्यायाधीश तथा निदत्त (प७॥760) 
न्यायाधीर', कुछ ओपनिवेशिक राजनीतिल्न, समस्त वर्तमान और भूतपूर्व केविनेट 


मन्‍्नी, और वे सब व्यक्ति जिन्हे साहित्य, विज्ञान, कला, या राज्य को सैनिक था 
राजनतिऊ सेवा में ख्याति प्राप्त करने पर राजा (अपने मसन्त्रियों की मन्‍्त्रणा पर) 
पित्री परियद की सद॒स्थता सम्मान के रूप में प्रदान करना चाउता है। हमारे भी 
बुद्ध देशवासी उसके सदस्य थे, उनमे मुख्य के नाम ये हैं : स्त्रर्गीय सर्वश्री तेजबद्ादुर 
सप्र , श्रीनिवास शास्त्री तथा शादीलाल | प्रिवी परिषद्‌ की सदस्यता जीवन-काल के 
लिय्र टोती ठै। एक बार ग्रित्री पारिपद' घन कर सद्गा प्रिवरी पारिपद ही रहता है? ऐसी 
उक्ति प्रसिद्ध है। प्रित्री पारिवद को इस प्रफार सम्बोधित करते हैं 'राइट आनरेल' | 
प्रिवी परियद के काम में केवल केविनेट-मन्त्रो डी भाग ले सकते हैं जो कि इसके पदेन 
(+४-०गील०) पारिपद ठोते हैं। इनके अतिरिक्त दूसरे पारिपदों से जिन्हे कि 
सम्नानस्वहुप यह पढ़ दिया जाता हे फोड़ सलाए नदीं लो जाती और उन्हे राज्य के 
कोठ भेद्र भी नहीं बताये जाते । 
यद्यपि प्रिवी परिषद्‌ क्यूरिया रेजिस की वंशल है और किसी समय वह 
महत्वपूर्ण मस्था थी किन्त अब उसके पास राज्य के गदरे अरनों पर विचार और 
निश्चय का को5 काम नहीं है; उसका कार्य केवल ओपचारिक है। सिवाय उस समय 
के जबकि नय्रे राजा का अभिषेक होता है अथवा कोई ऐसी रस्म होती है, समूची 
रिपद्र की बेंठऊ कभी नहीं चुलाड जाती | काये के लिये प्राय' केविनेट के चार पांच 
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छुर्‌ ओट ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था 


मुख्य सदस्थों को ही घुलाने की प्रथा है। वे प्रायः वकिघम-प्रासाद में समवेत होते हैं 
तथा समूची परिपदू के नाम से कार्य करते हैं । प्रायः ऐसी वेठको मे, जो वर्ष भर में 
लगभग बीस वार होती है, राजा भी शामिल होता है, किन्तु उसकी उपस्थिति 
अपेक्षित नहीं है | परिपद्‌ का लाडे प्रधान, जो केघिनिट का सदस्य होता है, और 
परिपद्‌ का क्लर्क सदा बेठक से उपस्थित होते हैं। तीन सदस्यों से गणुपूर्ति 
(0००7००) ह्वो जाती है। परिपद्‌ का कार्य सपरिषद्‌-राजा के नाम से होता है। 
परिपद्‌ प्रायः निम्नलिखित कार्यो के लिये समदेत होती है: आज्नप्तियों 
(0०८:९८७) तथा अध्यादिेशों (0709787068) को जारी करना, जिन्दे प्रायः परिपदू- 
आदेश अयवा आउ्डर्स-इन -फाउन्पिज्ञ कइते हैं (इस शहद को वाद में समझाया जायेगा); 
जब कोई नई सरकार वनती है तब मन्त्रियों को उनके पद की शपथ ढिलाना , 
शेरिफों' की नियुक्ति; विश्वविद्यालयों, नगरपालिकाओं तथा अन्य निकायों को 
चार्टर देना ; अनुननप्तियों (0०००८5) को मज्जूरी तथा जुमोनो की माफी। 
परिपद्‌ में दी नये नियुक्त विशप राजा का अभिवादन करते है और परिपद' में ही 
सन्त्री राजा से पद की मुद्रा प्राप्त करते हैं। किन्तु सव से अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य 
परिषदू-आदेशो का जारी करना है । यह समकना आवश्यक है कि वे क्‍या होते हैं। 
अगले अध्याय में यह दिखाया जायेगा कि ग्रेट ब्रिटेन मे असली कार्यपालिका 
केविनेट है। वही सत्र मामलों पर विचार तथा विनिश्चिय करती है। किन्तु छुछ 
समय पहले तक सविधान की विधि मे उसका नाम भी नहीं था; और वह केबल 
सांविधानिक अभिसमय ((णाश्थय०) के रूप में ही अपना अस्तित्व बनाये 
रखती थी तथा सब काम चलाती थी । वह स्वय॑ कोई कार्यपालिका सम्बन्धी आदेश 
जारी नद्दी कर सकती थी। यदि किसी विपय पर ससदीय मंजूरी की आवश्यकता 
होती थी तो केविनेट का विनिश्चय (१९०८०४०४७) अनुसमर्थेन (ए7०७07) 
तथा आवश्यक कार्यवादी के हेतु लोकसभा में भेज दिया जाता था। यदि संसदीय 
अनुमोदन (०7०४४) की आवश्यकता नदीं होती थी तो उस मामले को कार्यवाही 
के हेतु सपरिपद-राजा (78न॥-00प७०!) के पास भेज दिया जाता था। यह 
व्यवस्था अब भी जारी है | केविनेट निश्चय करती है कि ऐसा ऐसा आदेश पारित 
किया जायेगा या किसी विशेष कार्य के करने के लिये राजा को मन्जणा दी जायेंगी। 
बह स््रय आदेश जारी नहीं करती और न क्राउन को स्व्य॑ सन्त्रणा ही देती है; वह 
तो केबल ग्रिवी परिषद को अनुदेश दे देती है कि चढ़ उस आदेश पर अमल करे या 
ऋजन के नाम से उस पर कार्यवादी करे। और परिषद केविनेट के विनिश्दय को 
परिपद-आदेश के रूप से जारी कर देती है। निम्नलिखित आदेश परिपद-आदेशो 
(07तेश5न7-0००णथ)) के रूप में जारी किये जाते है: उद्घोषणाएं; संसर को 
चुलाने, उसका सत्रावसान करने और विधटन करने के लेख , नगरपालिकाओ तथा 
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है 
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पन्य स्थानीय सभाओ को चाटर देने के आदेश ; स्थायो सित्रिल सर्विस सम्बन्धी 
आदेश ; उपनिवेशों तथा अधीनस्थ देशो! के शासन सम्बन्धी आदेश ; युद्ध सम्बन्धी 
आदेश जैसे तटस्थ व्यापार और तटाबरोध (9]0८८४१०)। प्रति वर्ष ऐसे लगभग 
६५० आदेश निकलते हैं | यदू सख्या चइनी जाती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं 
कि प्रिवी परिषद्र केविनेट के विनिश्चयें। को अपनी आशज्ञप्तियो तथा अध्यादेशो 
द्वारा, जिन्हें परिपद-आदेश कहते हैं, बेधानिक रूप देती है। 

प्रि्री परिपद्‌ अपना अधिकांश कार्य अपनी अनेको समितियों के द्वारा करती है, 
जिनमें सबसे महत्त्वपूर्ण न्यायिक समिति” (!एफ ००] ८०४००) है। वैज्ञानिक 
ओर आओद्योगिक अनुसवात विभाग” तथा 'भूतत्त्वीय परिमाप विभाग! और राष्ट्रीय 
भीतिक प्रयोगशाला' उसी के अधीन हैं। व्यापार मंडली” और 'शिक्षा मढली” भी 
पहले उसी के अधीन थीं, किन्तु अब उन्हे अलग कर दिया गया है । कई वृत्ति संबंधी 
निकायों यथा चिकित्सा महापरिषद” ओर चिकित्सा अनुसंधान परिपद्‌” आदि पर भी 
प्रिदी परिषद्‌ का ही नियन्रण है । 


अध्याय ४ 
मंत्रिमंडल ओर केबिनेट 


केब्रिनेट की केन्द्रीय स्थिति ३-- त्रिटिश सांविधानिक विकास की एक 
अत्यन्त महत्त्ववूर्ण तथा रोचक विशेपता यह है कि राजा की स्थिति में शनेः शने 
परिवर्नन हो गया है और बह शासक न रहकर केवल राजा ही रह गया है; उसकी 
शक्ति मिट गई दे परन्तु प्रभाव शेप रह गया है । उस परिवतन मे सचसे महत्त्वपूर्ण 
हाथ केत्रिनट का है। जा शक्ति पहले राजा के हाथ में थी चह अब केबिनेट के हाथ में 
चली गई है। यद्यवि राजा का प्रत्येक काय अब भी राजा के नाम से दी होता है किन्तु 
सब जानते हैं कि वालबिक कार्यपालिका-सत्ता केविनेट ही है। फिर क्या आश्चर्य है यदि 
केविनेट को 36 धुरा सममा जाता है जिसके चारों ओर सारा शासन-चक्र घूमता है, 
या रैमजे म्थोर के शब्दों मे किविनेट राज्य के जहाज़ का परिचालक चक्र (96७77 
५॥०८)) है ! निस्सदेद यह समस्त शासन यंत्र का सवोधिक महत्त्वपूर्ण पुज्ों और 
समम्त त्रिटिश राजनैतिक संस्थाओं में मुख्य है। ग्लेडस्टन के शब्दों मे केचिनेट 
आधनिक काल के राजनैतिक जगत में सत्र से विचित्र वस्तु है। अपनी प्रतिष्ठा के 
कारण नहीं, अपितु अपनी चतुरता, लचकीलेपन तथा वहुमुखी शक्तिसंपनत्नता के कारण |? 
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कप ाएणा: 


प्छ गेट ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था 


हम इसके मूल स्रोत तथा विकास पर पहिले विचार कर चुके हैं और उसे यहां 
दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।$& अब हमे उसकी परिभाषा करनी है, उसके गठन 
और कार्यों का च्शन करना है, राजा और संसद के साथ उसके संवन्धों को निर्धारित 
करना है तथा उसके कायसिद्धान्तो को चताना है। केविनेट की परिभाषा करने से पू्े, 
मंत्रिमडल ()॥४7577) से उसकी मिन्नता प्रकट कर देना आवश्यक-सा प्रतीत होता है। 


सत्रमडल (75४४9) *-मोटे तौर पर, आधुनिक सम्य राज्य से शासन के 
का्यपालिका-अंग के दो भाग होते हैं । एक भाग में राजनीतिन्न होते हैं, दूसरे में स्थायी 
नागरिक सेवा ((ंज्त! 5०7श००) के सदस्य। पहिले भाग के राजनीतिन्न विधान: 
मंडल से लिये जाते हैं, जिन्हें 'नई सरकार! वनाते समय ग्रधान- मंत्री विविध कायोलयो 
का भार सौंपता है। मोटे तौर पर प्रधान मन्त्रों छवारा नियुक्त इन अधिकारियों का 
कार्य नीति का निमोण तथा कार्यों का निदेशन होता है। उन सबको मिलाकर मत्रिमडल 
कहते हैं। त्रिटिश मंत्रिमंडल की सदस्य-सख्या निश्चित नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध से 
पूर्व उसमें पचास साठ सदस्य होते थे । युद्धकाल मे उनकी संख्या चढ़. कर ६० होगई, 
ओर युद्ध के पश्चात्त उसे फिर घटा कर ६५ के लगभग कर दिया गया। कार्यालिका 
के दूसरे भाग में स्थायी नागरिक सेवा (0घशां 50००) के सदस्य होते हैं। 
सिद्धान्त के अनुसार उन्हे नीति का निमोण नहीं करना पड़ता, उनका कांये सन्त्रियों के 
आदेशों को क्रियान्वित करना ही होता है क्योकि मंत्री ही विविध प्रशासकीय विभागों 
के प्रधान होते हैं। वे संसद के सदस्य नहीं होते; चास्तव में संसद की सर्दस्यता और 
सिघिल सर्विस का पद दोनो एक साथ नहीं चल सकते । निवोचनो में या लोकसभा 
में किसी दल की जय पराजय से उनकी पदावधि पर कोई 'प्रभाव नहीं पड़ता । दूसरे 
शब्दों मे, उनका पर राजनैतिक नहीं है। इसके विपरीत, मंत्रिमण्डल के सदस्य तभी 
तक पढ़ पर रहते हैं जब तक कि संसद से उनके दल का चहुमत रहता है; एक घार 
किसी महत्त्वपूर्ण विषय पर लोकसभा में उनके विरुद्ध मतडान हो जाता है तो इसका 
अर्थ यह होता है कि वे सव सामूहिक रूप से पद॒त्याग कर देते हैं । 
अतएव हम यह परिभापा कर सकते हैं कि मंत्रिमंडल संसद के उन सच सदस्यों 
की टोली है जिन्हे प्रत्येक नया अधान मंत्री, छोटे या बड़े, विविध पढ़ों पर नियुक्त 
करता है, जबकि साधारण निवोचन में विजय के फलस्वरूप या पिछली सरकार के 
पदत्याग पर राजा उस नई सरकार वनाने का आदेश देता है। ये सब व्यक्ति एक 
साथ पद ग्रहण करते हैं. तथा एक साथ पद त्याग करते है। उनमे अधिकांश सदस्य 
प्रायः लोकसभा से लिये जाते है। उनमें और क्राउन के अन्य पदाधिकारियों में, 
जिन्हे सिविल सर्विस कहते हैं, यह अन्तर है कि मंत्री लोग लोकसभा के प्रति उत्तर- 
दायी होते हैं, अथोत्‌ उनका पद राजनैतिक होता है । उनकी कोई निश्चित पदावधि नहीं 


+ देखिये, पीछे अध्याय २ से । 
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होती, वे तभी तक अपने पदो पर रहते हैं जब॒ तक कि संसद केविनेट को पद पर 
रखती हे। फेविनेट के त्याग-पत्र का अर्थ मंत्रिमंडल का त्याग-पत्र होता है। यह वात 
याद रखनी चाहिये कि मंत्रिमढल का कोई सामूदिक काय नहीं होता ; उसके सारे 
सदस्य कार्यत्रश एक साथ समवेत भी कभी नहीं होते। उनमे से प्रत्येक का अलग 
अलग कर्तव्य और उत्तरदायित्व दोता है। सानूदिक कर्तव्य और उत्तरदायित्व केवल 
केविनेट के हो होते हैं तथा चह हो एक साथ समबेत होतो है और समुद्राय के रूप 
में काय करती है । 

आधुनिक मंत्रिमंडल से हमे चार पॉच मिज्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति दिखाई 
देने हैं। स्वश्रथम उसमे प्रधान प्रशासकीय विभागों के प्रमुख हत्ते हैं, जेसे नौ सेना का 
प्रधम लाडे (४78 7,00 ० शकाएं०॥१), चान्सलर ऑफ एक्सचेकर, शिक्षा 
संढली का अध्यक्ष. ग्रह विषयक्र मासलो का राज्य सचिव । दूसरी श्रेणों में थे लोग 
हैं जो सरकारी विभागों के प्रमुख नहीं होते किन्तु कुछ उच्च पदों पर आसीन दोते 
हैं, बथा परिपद्‌ का लाडे प्रेसीडेण्ट, और लाढे चांसलर | तीसरी श्रेणी में संसदीय 
सचिव तथा उपसचिव होते हैं। किन्तु विभिन्न विभागो के स्थायी उपसचिव मंत्रि- 
मंदल में नहीं होते, क्योंकि उनके पद राजनैतिक नहों हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल 
में लोकसभा के सरकारी सचेतक (४४795) होते हैं। कुछ राजकीय प्रासाद के 
पदाधिकारी, जैसे कोपाध्यक्ष और उप-चेम्बरलेन भी मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं. । 

उपरोक्त वित्ररण से यद स्पष्ट हो गया होगा कि मंत्रिमंडल के सारे सदस्यों का 
काम नीनि का निमोण या अशासन का निदेशन नहीं होता। छोटे मंत्रियों तथा 
संसदीय उपसचिवों का नीति के निर्मोण से कोई सम्बन्ध नहीं होता, और सचेतको 
का भी कोई प्रशासनीय कार्य नहीं होता । 

केविरिनेट $ मंत्रिमंडल के उपयुक्त वर्णन से स्पप्ट है कि वह राज्य का मुख्य 
संचालक नहीं होता । एक दूसरी छोटी टोली होतों है जो केविनेट कहलातो है, वही 

/& “सरकार! होती दे और सब सार्वजनिक कार्यों का निदेशन ओर नियंत्रण करती है। 

यद्यपि केविनेट और मंत्रिमंडल भिन्न हैं, किन्तु वे असम्बद्ध नहीं हैं, कुछ व्यक्ति 
दोनों के सदस्य होते हैं । केविदेट के सब सदस्य मंत्रिमडल के सदस्य भी होते हैं 
किन्तु मंत्रिमडल का अस्येक सदस्य केविनेट का सदस्य नहीं होता। यदि आधुनिक 
ब्रिटिश मंत्रिमंडल के प्रत्येक सदस्य को मंत्री कह विया जाये तो हमे मंत्री और केविनेट 
मंत्री मे अन्तर रखना पड़ेगा। प्रवान मंत्रों संघद के दोनो सदनो मे से जिस सदस्य 
को राजनतिक पद पर नियुक्त करता है, वही मंत्री कहला सकता है; किन्तु वह 
क्रेविनट मंत्री केचल तभी कहलाता है जब क्रि बह उस अन्तरग और चुने हुए सदस्यों 
की मंब्ली में होना है जिसपे प्रधान मंत्री सठज ही उच्च नीति के सत्र मामलों सें 
परामर्श लेता है. और जो प्रवान मंत्री सहिन, राज्य को सर्तोच्च शाप दोनो है। इस 
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अंतरंग चुनी हुईं मढली के सदस्यों को स्वयं प्रधान मंत्री चुनता है । इस दृष्टिकोण से 
केविनेट की यह परिभापा हुई कि वह सत्रिमडल् के उन अत्यन्त प्रभावशाक्ली और 
महत्त्वपूर्ण सदस्यों की टोली है जिन्हे प्रधान मंत्री अतरंग मंढली में आमत्रित करता 
नहीं समझना चाहिये कि प्रधान मंत्री को पूर्ण स््रतंत्रता है कि किसको 
केविनेट से ले और किसे न ले। एक दर्जन से अधिक ऐसे पद हैं जिनके धारण करने 
वालो को अनिवायतः केविनेट में लेना हो पड़ता है, उनमें मुख्य पद ये हैं; परिपद्‌ 
का लाड श्रेसीडेट, लाड प्रिच्री सील, नौसेना का प्रथम लाडे, चान्सलर आफ 
ऐक्सचेकर, ओर विदेश कायोलय, युद्ध. कायोलय, ग्रह कायोलय, अधिराज्य 
([0०7777078) कायोलय, उपनिवेश कायोलय, स्काटरलेंड सम्बन्धी का्योलय ' आदि 
के प्रमुख, वायु सेना का मंत्री, और स्वास्थ्य तथा श्रम विभागों के मंत्री आदि। 
भारत सम्बन्धी राज्यलचित्र भी सदा केविनेट का सइस्य होता था, किन्तु अब वह पद 
समाप्त हो गया है। पोष्ट मास्टर जररल, ऋषि तथा मछलीलत्षेत्रों के वोड का अध्यक्ष, 
फरट कमिश्नर आफ बक्से! और आयरलैंड संबंधी लाडे चांसलर आदि पदो के धारण 
करने वालो को कभी केविनेट में ले लिया जाता है और कभी छोड़ दिया जाता है । 
मंत्रिमंडल के समान ही केविनेट की सदस्य संख्या भी निश्चित्‌ नहीं है ; यह 
शनेः शने: बढ़ती जाती है। अठारहबीं शताब्दी मे केवितेट में ७ से £ तक सदस्य होते 
थे, उन्नीसवीं शताब्दी मे यह संख्या १९ और १५ के वीच में रही, तथा प्रथम 
महायुद्ध से पूचे २० हो गई थी । एक बार यह संख्या २९ तक भी पहुँच गई थी, 
किन्तु सामान्यतः: ज़ोस ही रहतो है। केविनेट की सदस्य संख्या बढ़ने का कारण यह 
है कि सामाजिक और आर्थिक मामलो संवधी महत्त्व मत्रालयों को संख्या बढ़ 
गई है। किन्तु प्रथम विश्व युद्ध के समय इस बड़ी सख्या के कारण शीकघ्रता से 
विनिश्चय न हो पाते थे। अतः जच्र १६१६ से श्रो ल्ञायड जाज प्रधान मत्रो चने तब 
उन्होंने ५ व्यक्तियों का एक नयी युद्ध केविनिट चनाया, जिसे वाद में छठा सदस्य जोड़ 
कर मजबूत बनाया गया था । यह वात किसी को पंसन्द्र न आईं किन्तु थुद्ध काल से 
उसे सहन कर लिया गया। १६१६ में शांति होने पर उसकी सख्या युद्ध पूर्व के 
समान २० तक पहुँच गई, यद्यपि लॉयड जाज उप्ते १९ तक सीमित रखना चाहते 
थे। यद्यपि कई ब्रिटिश और विदेशों प्रेज्को का ख्याल है कि केविनिट बहुत बड़ी हो 
गई है जिससे कार्य प्रभावपूर्ण तरीके से नहीं होता किन्तु यह संख्या की वृद्धि अनिवाये 
सी है। जेसा कि ऊपर वताया जा चुका है इस वृद्धि को आवश्यकता का एक कारण 
यह भी है कि महत्त्वपूर्ण कार्यो संबंधी विभागों की सख्या में बढ़ोतरी हो गई है। 
केविनेट के गठन और कार्यों पर विचार करने से पूर्व केबिनिट और मत्रिमंडल 
के एक और अन्तर पर ध्यान देना चाहिये । मत्रिमडल का कोई सामूहिक काये नही 
होता और वह कार्य के लिये कभी निकाय (30०07) के रूप में समवेत 
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नहों होता. किन्तु केविनेट का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और उसके 
सदस्य राज्य की नीतियो पर विचार करने और विनिश्चय करने के लिये समवेत 
होते है। अथवा यो कहिये कि केविनेट महत्त्वपूर्ण प्रश्नो पर विचार करके बविनिश्चय 
करती है। किन्तु बह उनको आदेश नहीं देती और उन्हे क्रियान्वित -नहीं करती 
यह ग्रिवी परिषद का कास है कि उनको क्रियान्चित करने की आज्ञप्ति 
जारी करे ओर उन्हे क्रियान्बित करना व्यक्तिगत मतन्रियों का काय है। मत्रिमंडल 
न विचार हो करना है, न आजप्ति ही देता है और न उसे क्रियान्बित ही करता है। 
उसका निगमात्मक (००7७०7०४०) अस्तित्व नहीं है। यह मुख्य अन्तर है। 
इसका अथ यह हुआ कि कफेविनेट तिटिश सांविधानिक व्यवस्था का केन्द्र विन्द 
आर उसकी सर्वोच्च निदेशक सत्ता है। केविनेट ही विभिन्न प्रकार के कारये करने 
बाली विविधरुप सत्ताओं के समुदाय को जोड़ कर एक बनाये रखती है। 
यद्यये प्रिबी परिषद, मत्रिमंडल ओर केविनेट त्तीनो भिन्न भिन्न वस्तुएँ है जिनके 
भिन्न भिन कार्य है, किन्तु २० व्यक्ति ऐसे होते हैं जो तीनों के सदस्य होते हैं। 
केविनेट-मंत्री प्रिदी पारिपद भी होना है तथा मत्रिमढल का सदस्य भी। केविनेट-मतन्नी 
के सूप में वह विचार करना है, प्रिवी पारिपद के रूप मे वह आदेश देता है, और 
मंत्री के रुप में वह उसे क्रियान्वित करता हे । 
केत्रिनिे: का गठन-- केबिनेट में (और मंत्रिमंडल में भी) प्रधान मंत्री अमुख 
व्यक्ति होता है । उसका गठन भी वही करता है क्योकि वही अपने केविनेट की रचना, 
सदस्य सम्ब्धा ओर उसके सदस्यों में विभाग वितरण का निधोरण करता है। वही 
निश्वय करता है कि उसमे कितने सदस्य होंगे और कौन किस पद को ग्रहण करेगा | 
१६४८ से केविनेट के १७ सदस्य थे, और १४ अन्य मंत्री थे जो केविनट-पद के तुल्य 
थे और जब भी कार्योचली के अनुसार उनका भाग लेना अभीए होता था तव उन्हे 
साप्रातिक केविनेट चेठको में बुला लिया जाता था। कुछ विभागों के श्रधान तो 
अनिवार्यनः क्थिनेट में लिये ही जाते हैं, किन्तु शेप के विपय में चह निर्णय करता है 
कि उन्हे लेना चाहिये या नहीं के अपने साथियों को चुनने मे और उनके पद निश्चित 
करने में उस सिद्धान्तत स्वतत्नता होती है ; संसद अत्यक्ष रीति से उसके कार्यों पर 


केबिनेट में निम्नलिखित सर्देव समाविष्ट द्वोते हैं :--- प्रधान भन्नी, परिषद को लाड्ड 


्रैसठेण्ट, लार्ड चान्सलर, लार्ड प्रिवी सोल, चासलर भ्राफ़ एक्सचेऊर, ग्रह विभाग, विदेश 
विभाग, अविराणज्य (अव राष्ट्रमण्डल), स्का्टलेंड (पहले भारत भी था) शआादि विभागों के 
राज्यसचिव, प्रतिरक्षा सन्नी, स्वास्थ्य मन्नी, व्यायार सण्डली का अध्यक्ष शिक्षा मरडली 
वा प्र यक्ष, श्रम मन्री, कृप तथा मीनत्षेन्र मन्नी । इनके अतिरिक्त कुछ और मंत्री भो 
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नियंत्रण नहीं करती, और उप्ते विश्वास होता है कि वह जो भी सूची राजा को पेश 
करेगा उस पर वह स्वीकृति दे देगा; वह स्वीकृति औपचारिक रूप में अनिवार्य है। 
किन्तु वास्तव में प्रधान मंत्री को कई कठिनाइयों और घंधनों के अधीन कार्य करना 
पड़ता है। यह याद रखना चाहिये कि प्रधान मंत्री अपने दल का नेता होने के नाते 
ही प्रधान मंत्री बनता है, और प्रधान मंत्री के रूप में वह जो भी कार्य करता है. उसमे 
उसे दल के सम्बन्ध को ध्यान में रखना पड़ता है। उसे अपने कुछ ऐसे साथियों को 
तो चुनना ही पड़ता है जिनको सरकार मे रखना दुल आवश्यक समभता हो , वरन्‌ 
कुछ तो ऐसे व्यक्ति दोते हैं जो अपनी इच्छानुसार पद भो मांगते हैं । बढ उनकी भी 
उपेक्षा नहीं कर सकता जो पहले केविनेट में थे और अब भी दल में हैं, और उन 
नवयुवका को भो नाराज नहीं कर सकता जो भ्रसिद्धि प्राप्त कर गये हैं। उसे दल के 
विभिन्न तत्त्यों को संतुष्ट करना पड़ता है और मंत्रिपदों का ऐसा वितरण करना पड़ता 
है कि कोई भौगोलिक क्षेत्र वाउर न रह जाये । उसे जनमत का ध्यान रखना पड़ता 
है। इस अकार प्रधान मंत्री को ऐसी टोली चुननी पड़ती है जिप्तसे दल के नेता सतुष्ट 
हो और कार्य ठीक चले, इसलिये वह अपनो इच्छाठुसार ही सब कुछ नहीं कर 
सकता, अपितु दल के अपने अन्य साथियों से उप्ते परामश लेना पड़ता है तथा 
सममभौता करके सध्यमा्गं अपनाना पड़ता है। फिर भी मत्रियो के चुनने मे उसकी 
इच्छा पर बहुत कुछ निर्भर है और अपने अनुयायियों पर जितना उसका प्रभाव होगा 
उतनी ही उसको मर्जों अधिक चलेगी | यद भी याद रखना चाहिये कि उसे समस्त 
मंत्री संसद में से ही लेने होते हैं,ब/ और केविनेट मे कुछ लाउडंसभा के सदस्यों को 
भी शामिल करना होता है। इस समय विधि यह है कि कम से कम तीन विभाग- 
प्रमुख पीयर होने चाहियें, लाड चांसलर इनके अतिरिक्त है। लाडे सभा मे सरकार 
के प्रवक्ता होने चाड़ियें जो उसकी नीति का स्पष्टीकरण कर सके तथा उसके निश्चयो 
पर सफाई पेश कर सके । अतरव मंत्रिमंडल बनाने का कार्य वहुत नाजुक है और 
उत्तरायित्वपूर्ण है। ऐसा व्यक्ति सौभाग्यशाली दोता है जो किसी को नाराज़ किये 
विना इस काय को पूरा कर लेता है। 

अब हमे जरा विपयान्तर करके यह देखना है कि कैसा व्यक्ति केविनेट मंत्री 
बनना है। क्या मंत्री बनाने से पू्व प्रधान संत्री उस व्यक्ति मे किसी विशेष 


योग्यता को देखता है ? इस प्रश्न का कोई पूर्ण उत्तर नहीं शिया जा सकता। ऊपर 
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* बिशेष दशा में ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जः सऊता है जो सतद का सदस्य 
न दो! किन्तु यदि छुद्द मास में द्वी चद् सदन में स्थान प्राप्त न कर सके तो उसे अपना पद 
तव्यागना पडता है | उसे स्थान देने के लिये या तो 'पीयरः बना दिया जाता है या दत्ञ के 
किसी अन्य सदृश्य को सना कर उसे त्यागपत्र दिल्ना दिया जाता है और उसके स्थान पर 
उपचुनाव में वे मंत्री मद्दोद्य खडे हो जाते हैं। 
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बताया ही जा चुका है कि प्रवान मंत्री अपने साथियो को चुनने मे विभिन्न बातों पर 
विचार करता है। किन्तु एक चात कही जा सकती है। केविनेट की सदस्यता संसद 
में सेवा का पुरस्कार है ; यह पुरस्कार वहुत समय तक राजनीति में कार्य करने के 
पश्चान्‌ ही मिल पाता है। उस उच्च पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त होने का 
सीभाग्य प्राप्त होता है जो चहुत उच्च गुणों से युक्त हो। उन गुणों में मस्तिष्क, 
स्वभाव तथा आचार-विचार की उच्चता आ जाती है। अपने साथियों पर प्रभाव 
डालने के लिये तथा उनसे सम्मान प्राप्त करने के लिये उस व्यक्ति को बुद्धिमत्ता 
प्रदर्शित करनी चादिये, विस्ठृत सामान्य ज्ञान, सममद्वारी, और निर्णयशक्ति, प्रयोजन 
की सचाई तथा किसी समस्या की तह तक पहुँच कर शीघ्रता से निश्चय करेने की 
योग्यता, तथा दृद नेतिक आचार, ये सब गुण अदर्शित करने दोते हैं। भापण की 
योग्यता भी सहायक होती है, किन्तु केबल तभी तक जब कि अन्य गुण भी हों 
अन्यथा केवल भाषण को योग्यना से उसे अधिक लाभ नहों हो सकता। तक करने 
की शक्ति. उत्तर देने को क्षमता और आपात का सामना करने की योग्यता भी बहुत 
सहायक होती है। केविनेट के सारे सदस्यों में चाहे इतनी योग्यतारँ न हों किन्तु कुछ 
ऐसे व्यक्ति केविनेट में अवश्य होने चाहियें अन्यथा वह केविनिट अधिक समय तक 
नहीं चलेगी। केबरिनेट मंत्री में तो गुण चाहियें वे प्रधान मंत्री से तो और भी 
अधिक आवश्यक हैं । उसे मानवीय स्वभाव का ऐसा ज्ञान होना चाहिये कि वह 
अपने साथयों और सहायकों को चुन सके तथा उन पर भरोसा कर सके। बहुत से 
ब्रिटिश प्रधान मंत्री चहुत सुविख्यात व्यक्ति हुए हैं। 
अधान मंत्री द्वारा तेयार की हुई मन्त्रि-सूचि को राजा स्त्रीकार करता है। राजा 
को प्रस्थापित नियुक्तियों पर विचार करने का अधिकार है; वह कुछ नामों के रखने 
पर आपत्ति कर सकता है और उनके स्थान पर अन्य नामो का सुझाव दे सकता है। 
कहा जाता है कि रानी त्रिक्टोरिया ने कुछ पदों पर कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति को 
रुकवा दिया था ; उदाहरण के लिये उसने लॉर्ड रिपन को भारत का राजसचिव नहीं 
चनने दिया था | किस्तु यदि प्रधान मंत्री दृढ़ व्यक्ति है और अपनी सिफारिशों पर 
अड जाता दे तो राजा को अपना विरोध वापिस लेना पड़ता है और सूची को 
स्वीकार करना पड़ता है| किन्तु राजा की राय मूल्यद्वीन नहीं 'होती। कुछ भी हो, 
मंत्रियों की नियुक्तियों पर विचार करने का अधिकार आधारभूत है; इससे राजा को 
अधिकार मिल जाता है कि वह पदो के वितरण पर प्रभाव डाल सके । 
केविनेट के निर्माण में तो मुख्य हाथ प्रधान मत्री का होता ही है, उसके काये 
में भी उसी का मुख्य द्ाथ होता है । प्रत्येक केविनेट के रंग ढंग पर प्रधान मंत्री के 
व्यक्तित्व का, उसके कार्यों का और उसकी कार्य-निदेशन-प्रणालो का प्रभाव पड़ता 
| प्रधान मंत्री की स्थिति और शक्तियों के वर्णन से यह बात स्पष्ट हो जायेगी। 
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केबिनेट के अंत का भी मुख्य कारण प्रधान मंत्री ही होता है। उसके त्यागपत्र का 
अथ केवचिनेट का त्यागपत्र तथा समस्त मंत्रिमंडल का त्यागपत्र होता है। लाडे मोरले 
ने ठीक ही कहा है कि प्रधान मंत्री किविनेट रूपी भवन की आधारशिला' है। हाल , 
ही की घटनाओं से उसकी शक्ति और स्थिति बढ़ती जाती है । ३ 


प्रधान मंत्री की नियुक्ति : हम यह देख चुके हैं कि प्रधान मत्री केविनेट 
के निर्माण तथा काये में केन्द्रीय व्यक्ति है, और केविनेट राज्य की सर्वोच्च शासक 
सत्ता है, अतएब उस अणाली का निर्देश करना अभी है जिससे यह सबोधिक 
शक्तिशाली तथा महत्त्वपूर्ण अधिकारी वास्तव में चुना जाता है। नियमों के अनुसार 
तो प्रधान मंत्री को चुनना राजा का कार्य है। एक समय ऐसा था जब राजा लोग 
स्वयं अपने प्रधान मंत्रियों को चुना करते थे; अब भी ऐसे अबसर आ सकते हैँ 
जब वह अनेक सम्भावित उम्मीदवारों मे से सचमुच अपनी पसन्द का व्यक्ति ले 
सके । किन्तु साधारणतः हम कह सकते हैं कि राजा को चुनने की आवश्यकता नहीं 
पड़ती, राजनेतिक स्थिति से स्त्रतः आभास हो जाता है कि किप्ते प्रवान मत्री बनाया 
जाये | उसे लोकसभा में निवोचित वहुसख्यक राजनेतिक दल के नेता को बुलाना 
पड़ता है, और यदि सरकार सभा में हार चुकी है तो विरोधी दल के नेता को 
बुलाना पड़ता है। क्योंकि मतदाता ही एक दुल-को शक्ति प्रदान करते हैं. अत. हम 
कह सकते हैं कि वास्तव से प्रधान सन्नी मतदाताओं द्वारा निवाचित होता है; 
साधारण निवाचन वास्तव से प्रधान मंत्री का ही निवोचन है; किन्तु कभी कभी 
लोकसभा में दल के सदस्य ही अपने ससदीय नेता को चुनते हैं।& उस हद तक 
यह भी कद्दा जा सकता है कि प्रधान मत्री को चुनने में उनका भी हाथ होता है। 
मतदाता उस दल को चुनते हैं जिससे वें अपना शासन करवाना चाहते हैं; दल 
उस व्यक्ति को चुनता दे जिसे वह यह सम्मान देना चाहता है, कई बार उसका 
पहले ही कोई नेता होता है जिसने उस दल का निवोचन मे नेतृत्व व:स-के उसे विजय 
दिलाई हो ; फिर देश द्वारा और दल द्वारा चुने गये व्यक्ति को सरकार बनाने का 
निमंत्रण देकर राज। उस नेता के निवोचन का अनुमोदन कर देता है। इससे पता 
चलता है कि प्रधान मंत्री को चुनने मे राजा की अपनी मर्जी छुछ अधिक काम नहीं 
करती $ अधिकांश मामलो में वह प्रधान मंत्री को नियुक्त ही करता है चुनता नहीं । 
बह केवल तभी चुनता है जबकि किसी दल का पूर्ण बहुमत नहीं होता, जैसा कि 
६ श्रम दल क्द्दता है कि संसद के श्रम सदस्यों को अपना नेता चुनने का अधिकार 
है, किन्तु रूढिवादी दज्त इस पर आचरण नहीं करता | घद्द प्रायः प्रधान मम्त्री को द्वी - 
अपना नेता घुन लेता है| 'श्री वाल्डचिन १६२३ मे नेता बना, भरी चेम्बरलेन ५2३७ में, 
और श्री चर्चित १६४० में नेता बना, क्योंकि वे प्रधान मन्त्री थे । (जेनिंग्स : ब्रिटिश 
संविधान, पृष्ठ १०३) 
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१६२४ में हुआ था, या जत्रकि चहुसंख्यक दुल का कोई नेता नहीं होता । 
प्रधान संत्री की नियुक्ति के संबंध से एक दो बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया 
जा सकता है। अब यह लगभग नियमित सांविधानिक अभिसमय वन गया हैकि 
प्रधान संत्री लोकसभा का ही सदस्य होग[। सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरूायी 
होती है, लॉड्सभा के प्रति नहीं, उसी सदन में जनमत प्रतिषिम्बित होता है और वहीं 
संसदीय विरोधी दल भी होता है। तव आवश्यक है कि विरोधी दल की आलोचना 
ओर चुनौती का उत्तर देने के लिये प्रधान मंत्री को लोकसभा में उपस्थित होना आहिये। 
१६२३ में छब वोनर लॉ ने त्यागपत्र दिया था तब राजा को दो व्यक्तियों में से प्रधान 
मन्त्री चुनना था, एक तो लाडे कर्जन था जो लॉर्डसभा का सदस्य था और दूसरा 
श्री वाल्डविन था जो लोकसभा में रुढ़िवाद्ियों में सवोधिक लोकप्रिय था। उन दोनों 
में से लाढ कर्जन अधिक अनुभवी था किन्तु राजा को मंत्रणा दी गई थी कि वह श्री 
बाल्डविन को दी घुलाये क्योकि श्रमदल का, जो मुख्य विरोधी दल था, द्वितीय सभा 
में लगभग कोई प्रतिनिधि नहीं था। दूसरी वात यह भी याद रखमी चाहिये कि 
राजा प्राय. निर्टन दोने वाले प्रधान मंत्री से भी सुझाव मांगता है कि उसका उत्तरा- 
धिकारी कोन हो. किन्तु वढ़ ऐसा करने के लिये बाध्य नहीं है। ऐसे कई मामले 
हो चुके हैं जब कि राजा ने निश्वत होने वाले प्रधान मत्री से परामर्श नहीं किया । राजा 
अन्य लोगों से बातचीत करके स्व॒य स्थिति का अनुमान लगा लेता है, यदि राजनैतिक 
स्थिनि से स्पष्ट पता न लगे कि प्रधान मंत्री कौन हो | 
केविनेट व्यवस्था की मूलभूत विशेषताएं:-यह सममने के लिये कि केविनेट 
देश का शासन कैसे करती है. उन सिद्धान्तों का ज्ञान सर्वथा आवश्यक है जिनके 
अनुसार केविनेट कार्य करती है। उनसे पाठक किविनेट क्‍या है? इस बात को भी 
स्पष्ट समम जायेंगे । उनमे से कौन सा सिद्धान्त अधिक महत्त्वपूर्ण है और कौन सा 
कम, इस विपय पर विद्वानों में बहुत मतभेद हो सकता है। 
केविनेट की सबसे प्रधान ओर आधारभूत विशेषताओं में एक यह है कि वह 
दल के आधार पर बनती है । इसके कई आशय हैं। इसका अर्थ यह है कि केविनेट 
का, वरन्‌ मंत्रिमंडल का, प्रत्येक सदस्य साधारणतः एक ही दल सें से लिया जाता 
है। (मिश्रित केविनेटों की वात और है ।) अनुभव से पता चलता है कि यदि केविनेट 
में विरोधी राजनेतिक विचारों के व्यक्ति हो तो सुगमता से कार्य नहीं चलता। एक 
ही दल में से वनी हुईं केविनेट सवसे अच्छी रहती है क्योंकि उन सबका उद्दे श्य एक 
।" ही होता है । इसका यह भी आशय है कि केविनेट देश का शासन उस दल के नाम 
से चलाती है जिसके कारण उसे लोकसभा में बहुमत श्राप्त होता है। इसी कारण 
हम प्रायः कहते दें. कि रूढ़िवादी दल का शासन है या उदार दल का या समाजवादी 
दल का | इसका यह भी आशय है कि केविनेट उस दलीय कार्यक्रम को पूरा करने 


ली 


भर ग्रेट ब्रिटेन की शासन-च्यवस्था 


का प्रयत्न करेगी जो निवोचनों के समय देश के समक्ष रखा गया था। जब तक 
वह दल के विनिश्वयों और नीतियों को क्रियान्वित करती रहती है तव तक उसके 
अनुयायी उसका समथन करेंगे और उसे शक्ति आरूढ वनाये रखेंगे। ज्योही वह दल 
की नीति से दूर हटती है, उसे बहुमत खो देने और इस प्रकार शक्ति ही खो देने का 
भय रहता है। इसी कारण कई वार कहा जाता है कि 'किविनेट लोकसभा में बहुमत 
प्राप्त दल की एक समिति है जिसे देश का शासन चलाने के लिये एक व्यक्ति चुनता 
है|? जहाँ मिश्रित केविनेट होगी वहाँ वह कई दलो की समिति कहलायेगी | 


केविनेट की एकरूपता तथा एकता का कारण भी यही है कि वह दलीय आधार 
पर वनती है। स्पष्ट है कि जब॒केविनेट के सारे सदस्य एक हो राजमैतिक दल से 
लिये जायेंगे तो वे अपनी राजनैतिक भावनाओं और विचारों में बहुन साम्य प्रदर्शित 
करेंगे और वे अपने सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिये एक टोली के समान काय 
करेंगे । यदि फेविनेट के सदस्य विभिन्न राजनैतिक इलो के होगे तो केविनिट पद्धति 
की वास्तविकता नहीं रहेगी । मिश्रित केविनेट वास्तव से केविनेट नहीं होती । १६३७ 
मे भारतीय-राष्ट्रीय-सभा (जरपेंध्य रिशांग्तश 0०787०४७) ने प्रान्तों में सिश्रित 
केविनिेंट बनाने से इन्कार करने मे यह दिखा दिया था कि वह केबिनेट की शासन 
पद्धति के सिद्धान्तों को भमली भांति समझती है। 


केविनेट की एकता का केचल यही अथ नहीं है कि वह टोली के समान काय 


: करती है। उसका यह भी अथ है कि किसी प्रश्न पर चाहे सदस्यों मे कुछ भी 


मत्तमेद क्‍यों न हो, वें मतभेद वाह्य जगत, राजा, लोकसभा तथा देश के समक्ष नहीं 
खोले जायेंगे । एक बार पयोप्त विचार करके कोई विनिश्चय कर लिया जाता है तो 
सब सदस्यों को उसका समर्थन करना होता कोई भी सभा मे, पत्रों में या मंच 
पर उसकी आलोचना या विरोध नहीं कर सकता। केत्रिनेद पद्धति को यह मुख्य 
विशेषता है। 


केविनेट के दलीय आधार का निकट सम्बन्ध इस वात से है कि _उसमें प्रधान 
मंत्री की म्रमुखता और उसका नेतृत्व होता है। पहले यह बताया जा चुका है कि 
प्रधान सन्त्री उसका मुखिया होता है, उसके निर्माण, जीवन तथा मृत्यु से उसका भाग 
महत्त्वपूर्ण होता है। वही दूसरे मंत्रियों को चुनता है और उन्हें अपने अपने पद पर 
प्रतिछ्ठित करता है। वही उनके कार्य की सामान्य देखभाल करता है और उनकी कार्ये- 
वाहियों को व्रिनियमित क॒ण्ता है। बह प्रत्येक मंत्री से परामश करता है, आवश्यंकता- 
नुसार उसे प्रोत्साहन, मंत्रणा या डाट फटकार देता है। यदि मंत्रियों में मतभेद हो 
जाये तो वह उसे निवटाने का प्रयत्न करता है। यदि कोई मंत्री उसके अनुदेशो का 
पालन करने से इन्कार कर दे तो वह उससे त्यागपत्र मांग सकता है या क्राउन से 
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कह कर उसे पदच्युत करवा सकता है। यदि किसी महत्त्वपूर्ण बात पर बहुत से 
केघिनेट मंत्री उससे मिन्न विचार रखते हो तो वह कह सफता है कि या तो थे सब उसके 
विचारों को स्वीकार करें या, विकल्प में, वह त्यागपत्र देगा या वे सब देंगे। उसे हटाना 
चहुत्त कठिन होता है क्योकि वह दल का नेता होता है। वह केविनेट की कायोवली पर 
नियंत्रण रखता है । वही केविनेट ओर राजा के मध्य एकमात्र सचार का साध्यस 
((एाणगारो ०4 ०णागणा०४त१००) होता है | जेसा पहले बताया जा चुका है वही 
केथिनेट में किसी महत्त्वपूर्ण सामले पर विचार करने से पहले राजा के साथ उस पर 
बातचीत कर लेता है और वाद में केविनेट का विनिश्चय उसे सुना देता है। वही 
समसन महत्त्वपूर्ण मामलो पर केचिनेट का प्रवक्ता है। सरकारी नीति की अधिकृत 
घोपणाओ तथा वक्तत्यों के लिये संसद तथा राष््र उसी की ओर देखते हैं। उसी से 
आशा की जाती है कि बह संसद के स्मक्त अधिक महत्त्वपूर्ण विधेयकों पर घोले 
ओर सरकार की ओर से वाद-विवाद को संभाले । वही अक्रेल्ा यह निर्णय करता है 
कि ससद को विघटित किया जाये या नहीं, और किया जाये तो कब। इन, और 
अन्य शक्तियों और कार्यों के कारण उसका केविनेट मे आधिपत्य होता है। केबिनिट 
में उसकी केन्द्रीय और प्रधान स्थिति होने के कारुण यह कहना गल्लत है कि बह 
'समकत्षियो मे प्रथम! (/१४॥॥४४५ ४४ 9०/८४) है | बालव से दूसरों को किसी 
अर्थ मे उसके समान नहीं माना जा सकता | च॒ह राज्य का कार्यवाहक अधान है, 
आर उसकी ऐेसी राष्ट्रीय अतिष्ठा होती है जहां तक केविनेंट का कोई अन्य सदस्य 
पहुँच भी नहीं सकता, उसकी बराबरी करना तो दूर रहा । 

किन्तु ब्रिटिश प्रधान मन्री उस अथे से अपने-केविनेट का स्वामी नहीं है जिस 
अर्थ में कि अमेरिकन राष्ट्रपति अपने केविनेट का स्त्रामी होता है। दोनों की स्थिति 
समान नहीं हो सकतो । यद्यावे म्रिटिर प्रधान मंत्री अपने सत्रियों को चुनता है और 
पदों पर आसीन करता है, फिर भो वे उसके सेचक नहीं होते , बे उसके प्रति 
उत्तरदायी न होकर संसद के प्रति उत्तर्दायो होते हैं। उनके साथ वह निरंकुशता का 
व्यवहार नहीं कर सकता, बरन्‌ उसे उनको साथ लेकर चलना पड़ता है। यह कहा 
जा सकता हैँ कि केविनेट में आधे सदस्य तो ऐसे होते हैं जो प्रधान मंत्री के 
अनुग्रद या कृपा के कारण वहां नहीं होते, वरन्‌ दल मे अपन्ती अतिष्ठा के बल पर 
होते हें। अमरीकी केविन्ट के सदस्यों के विषय में यह वात नहीं है। त्रिटिश प्रधान 
मंत्री की अयेज्ञाइन-निरवेलता का एक और भी कारण है। उसकी सत्ता का आधार 
दल में उसका प्रभाव होता दे और कोई परिभाषित शक्तियों नहीं होती जो विधि 
द्वारा प्रदत्त हो !!क इस प्रकार वह अपने साथियों को बाध्य नहीं कर सकता, अपितु 
उन्हें सममा घुकाकर अपने विचारों के अनुकूल चलने के लिये राज़ी करना पड़ता 


€ लास्‍्को : इगलिस्तान में संसदीय शासन”, पृष्ठ २४१ द् 


(॥ 


|. 


कब अटल के 


भ्र्प् ग्रेट ब्रिटेन की शासन-च्यवस्थी 


है । प्रधान मंत्री की शक्तियों के त्रिषय से आगे भी कुछ लिखा जायेगा। 
ध्यान देने योग्य वात है कि फ्रांस में केविनेट पद्धति बिल्कुल भिन्न प्रकार 
से कार्य करती रही है और उसके परिणाम भी मित्र हुए हैं, क्योकि अधान मंत्री 
केविनेट का उसी प्रकार नेतृत्व नहीं करता जैसे कि ब्रिटेन में प्रधान मंत्री करता है 
ओऔर फ्रांस में केविनेट एकरूप नहीं होते । 
केविनेट पद्धति की तीसरी प्रमुख विशेषता मन्त्रियों का उत्तद्धायित्व॒ है। यह 
उन्तरदायित्व दो अकार का है, बरन तीन ही अकार का है--वैधानिक,. राजनैतिक 
और अंतःकेविनेट उत्त दायित्व । वेघानिक उत्तरदायित्त का यह अर्थ है कि क्राउन 


के नाम से जारी होने वाले कार्यपालिका संबन्धी आदेश या आजश्नप्ति पर जो मन्‍्त्री 


हस्ताक्षर करता है वह उसके लिये उत्तरदायी है और यदि उसे अवैध (०8०)) 
सिद्ध कर दिया जाये तो उसके कुपरिणामों के लिये उस पर न्यायालग्र में दावा हो 
सकता है । रायनेतिक उत्तरदायित्व, जो शासन-विज्ञान और कला मे ब्रिटेन की मुख्य 
देन है, उससे सर्वथा मित्र है । |इसका अथ यह है कि प्रत्येक मन्नी को अपने 
सावजनिक कार्मों के लिये लोकसभा के समक्ष उत्तर देना होगा, चाहे बह मंत्री 
केविनेट का सदस्य हो या न हो। यह उत्तरदायित्व सुशासन के लिये उतना ही 
महत्त्वपूर्ण है जितनी कि मंत्रियों की कार्यकुशलता और ईमानदारी )) इसका केबल 
थही अथ है कि यदि विधान-मंडल की लोकसभा किसी मत्री के सावजनिक कार्य की 
निन्‍्द्रा करती है तो उसे पद-त्याग करना होता है। कोई मंत्री राज्य के मामलों का 
प्रशासन तमी तक कर सकता है जब तक कि उसके कार्यों और नीति का अनुमोदन 
संसद कर दे । ज्योही वह उसके विश्वास को खो देता है, त्योही उसे पद॒त्याग करना 
पड़ता है । किसी मंत्री की नीतियों! को अस्त्रीकर करने के लिये संसद के पास कई 
तरीके हैं। वह उसमे अविश्वास का सीधा प्रस्ताव ही पारित कर सकतो है, या उसके 
किसी विशेष कार्य की आलोचना और निनन्‍्दरा कर सकती है, या उसके द्वारा पेश 
किये हुए किसी विधेयक को पारित करने से इनकार कर सकती है या उसमें ऐसे 
परिवर्तन कर सकती है जो उसे स्वीकार न हों। संक्षेप मे, राजनैतिक उत्तरदायित्व 
का अथ यह है कि अप्रैसन्न लोकसभा किसी मंत्री को या समूचे केविनेट को हों 
पृदत्याग करने के लिये विवश कर सकती है। अन्तःक्रेतिनेंट उत्तरदायित्व को 
सामूहिक उत्तरदायित्व भी कहते हैं। राजनेतिक उत्तरदायित्व के समान यह भी 
क्रेविनेट पद्धित का विशेष गुण है। इसका अर्थ यह है कि केविनेट का अत्येक सदस्य 
समूचे केविनेट के विनिश्चयों के लिये उ त्तरायी है और उससे वाध्य है। “केविनेट 
में जो कुछ होता है उसके लिये उसका प्रत्येक सदस्य, जो त्यागपत्र नहीं दे देता, 
सव्वेथा उत्तरदायी होता है, और उसे वाद से यह कहने का अधिकार नहीं है कि 
वह सममौते के लिए किसी वात पर सहमत हो गया था या किसी और वात 
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पर अपने साथियों द्वारा फुसला लिया गया था।” यह बात १८७८ में लाढ़े 
सेलिस्री ने कही थी। केविनेट एक इकाई के रूप में काम करती है, राजा 
के सम्बन्ध में वह एक इकाई है और संसद तथा देश के सम्बन्ध में भी चह 
एक इकाई है। बह राजा को एक होकर मंत्रणा देती है और संसद के समक्ष 
अपने विचारों को एक होकर ही पेश करती है। केविनेट के किसी सदस्य को यह 
अधिकार नहीं होता कि वह उसके किसी विनिश्चय की आलोचना या विरोध कर सके। 
यदि उसका केचिनेट से मतभेद हो जाये तो उसके लिये यद्दी विकल्प है कि वह पद- 
त्याग करदे । एक मंत्री के विरुद्ध निन्‍्दा-प्रस्ताव समूचे मंत्रिमंडल के विरुद्ध मिन्‍्दा- 
प्रस्ताव समझा जाता है। वे एक साथ ही तैरते या डूबते हैं। केविनेट पद्धति का 
सिद्धान्त चह है प्रत्येक सब के लिये है और संब प्रत्येक के लिये हैं. ।” यहां तक कि 
जब कोई मंत्री केचिनेट में किसी वात पर विचार किये विना अकेला ही अपने विभाग 
में किसी प्रश्न पर विनिश्चय कर लेता है तव भी समूची केविनेट उसके लिये 
उत्तरदायी हो जाती है। किन्तु ऐसे मामलों मे केविनेट को यह अधिकार है कि वह 
उस मंत्रि के विनिश्वच को न अपनाये; और फिर सम्बद्ध मंत्री ही त्यागपत्र देता 
है। सर सेम्युअल हर ने एबीसीनिया के विपय मे लॉवल से जो संधि की थी उसे 
केविनेट ने नहीं अपनाया था जिसका परिणाम यह हुआ था कि जब संसद ने 
डसको अस्त्रीकार कर दिया तब केवल सर सेम्युअल को ही विदेश सचिव के पद से 
त्यागपत्र देना पड़ा था | 

मंत्रिमंढलीय _ उत्तरदायित्व का सिद्धान्त ब्रिटिश पद्धति का मूलाधार है और 
शासन की यही कला और विज्ञान श्रेट त्रिटेन की सबसे महत्त्वपूर्ण देन है। किन्तु 
फ्रांस या अन्य देशों के समान वह ब्रिटेन की सांविधानिक विधि का अद्डढ नहीं है, 
चुल्कि पूरे तौर पर प्रथा या श्रभिलमय (ए०7एथााणा) पर आधारित है। यह भी 
ध्यान रखना चाहिये कि सामूहिक उत्तरदायित्व का मूल अन्ततोगत्वा इस वात मे है 
कि केविनेट दल के आधार! पर बनती है। केविनेट पद्धति को ठीक प्रकार से चलाने 
के लिये यह अनिवार्य है क्योंकि नीतियों के निर्मोण में इसी से पारस्परिक विश्वास 
तथा सहिप्गुता उत्पन्न होती हैं जिनके बिना मत की एकता असम्भव है। की 

सामूहिक उरदायित्व के सिद्धान्त के साथ यह वात भी है कि केविनेट एक 
गप्त समिति होती दै। केविनेंट अपना  विचार-विमशो गुप्त रूप में करती है और उस 
पर परदा ढाल देनी है। प्रत्येक केविनेट मंत्री को प्रित्री परिषद्‌ के समक्ष शपथ 
लेनी पड़ती है कि वह केविनेट के भेद किसी को नहीं वतायेगा। उसके लिये 'शासन- 
भेद-अधिनियम! (0#2०ों 5०००४ ०) भी है। किन्तु शायद इस नियम का 
पालन अधिकांश में उसकी व्यावहारिक उपयोगिता के कारण किया जाता है। केविनेट 
पद्धति तभी सुचारु रुप से काम कर सकती दे जब कि उसके सदस्यों के मतभेदों के 


| 


भ्६्‌ ओट ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था 


संसार से न खोला जाये । केविनेट एक ओर तो राजा के समक्ष तथा दूसरी ओर 
संसद मे, तभी संयुक्त मोचों बता सकती है; और तभी सामूहिक उत्तरदायित्व चना 
रह सकता है जब कि पद के पीछे होने वाली वातों को संसार के समक्ष न खोला 
जाये। यदि किसी मंत्री का अत्येक कथन जनता को ज्ञात हो जाये तो कभी स्व॒तन्त्र 
रूप से वाद-विवाद नहीं हो सकता। किन्तु गुप्तता का नियस पूर्णतः कठोर नहीं है। 
जब कोई मंत्री अपने साथियों के साथ या प्रधान मंत्री के साथ गम्भीर मतभेद 
होने के कारण त्यागपत्र देता है, और सभा मे स्पष्टीकरण देना चाहता है तो कुछ 
केविनेट के भेद अवश्यमेव खुल जाते हैं। इसके अतिरिक्त जब केविनेट की 


कायवाहियां इतिहास का अद्ज वन जाती हैं तव इस नियम पर जोर नहीं दिया 
जाता । 


इसी नियम के कारण सदस्यो को केविनेट की कार्यवाही लिखने की मनाही है। 
केवल प्रधान मंत्री को, और अच केविनेट के सरकारी सचिव को भी, उस कार्यवाही 
का विवरण लिखने का अधिकार है। प्रधान मंत्री समाचासरपत्रों को केबिनेट के 
महत्त्वपूर्ण घिनिश्चियो का संक्षिप्त विवरण दे सकता है। इस पद्धति की एक अन्य 
विशेषता भी है। केविनेट विधान-मंडल (7.०४8०/07०) से भिन्न कोई बस्तु नहीं, 
है, अपितु उसका अभिन्न और सजीव अडद्ज' समझा जा सकता है। त्रिटिश संसद 
ही केविनेट को जीवन प्रदान करती है और उसके समर्थन वापसें ले लेने पर केविनेट 
को पदत्याग करना पड़ता है। ब्रिटिश और अमरीकी पद्धतियों में यही मूल 
अंतर है। 

“उपरोक्त विषरण को संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में केविनेट पद्धति 
की निम्न मुख्य विशेषताएँ हैं :-- प्रधान मंत्री का नेतृत्व ; केविनेट का दल्लीय आधार, 
आर उसमे एकरूपता संगठन और एकता का होना ; उसका सामूहिक उत्तरायित्व 
ओर लोकसभा के प्रति उसकी जवाबदेही ; अंततः उसकी कायवाही का गुप्त रहना | 

!ये सब विशेपताएँ फ्रांस और अन्य देशों से, जिन्होंने इस पद्धिति को अपनाया है, नहीं 

! पाई जातीं ; क्योकि ब्रिटेन मे जो परिस्थितियाँ हैं वे अन्य देशों में नहीं पाई जातीं । 


केब्रिनेट के कार्य;-- केविनेट के कार्यों का बर्शन संक्षेप में करना आसान 
नहीं है; वे इतने विविध हैं. जितने कि किसी.देश की सरकार के काये हो सकते हैं| 
केचिनेट राष्ट्र की उच्चतम कार्यपालिका (०८०००7४०) होती है, चह राष्ट्रीय नीति का 
निदेशन तथा निमोण करती है और शासन के विभिन्न प्रशासन-विभागों से उस पर 
अमल करवाती है। शासन के कार्य में जो समस्‍यायें उत्पन्न होती हैं उसके विपय मे 
उसका निणय अन्तिम होता है। केबिनेट की स्वीकृति के 'विना किसी महत्त्वपूरु 
नीति का निधोरुण था उसमे परिवर्तन नहीं हो सकता । लास्की के शब्दों में कहा जा 


ही 
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सकता है कि उसका वास्तविक कार्य “उस दल के या उन दलों के नाम से देश पर 


शासन करना है जिनके कारण उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है! |क 
शासन-यंत्र समिति ( ैंब्शागाढए ० (00एशाफल्ा ए०्णाएश००) 


की रिपोर्ट के अनुसार, केविनेट के तीन मुख्य काये हैं। वह ये हैं; (१) संसद में पेश की | 


जाने वाली नीत्ति का अन्तिस निधोर्ण, (२) संसद द्वारा निधोरित नीति के अनुरूप 
राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण, और (३) राज्य के विभिन्न विभागों के प्राधिकारों 
(४७०७०१77०७) का निरन्तर परिसीमन करना तथा उन्हें संबन्धित करंना | किन्तु 
ओट ब्रिटेन से केविनेट के केवल ये ही कार्य नहीं हैं। वह और भी कई काय करने 
लगी है जो इतने ही महत्त्वपूर्ण हैं। रैसजें म्णेर (४7589 ॥!ए)) ने निम्नाह्लित 
कार्यों का उल्लेख किया है: (४) केविनेट ही सव विधि-निमोण के लिये उत्तरदायी 
है, और संसद में पेश होने वाले लगभग सभी विधान-विधेयकों को विस्तार से तैयार 
करने का उत्तरदायित्व भी उसी का है। वास्तव में विधि-निर्माण में उसका भाग 
इतना महत्त्वपूर्ण होता है कि हम कह सकते हैं कि आजकल केविनेट ही संसद की 
सहमति से यह करती है। (५) क्रियात्मक रूप में वही यह भी निधोरित करती है कि 
वया राजरच (रि८ए००८) उडगाहा जायेगा, किस प्रकार उगाहा जायेगा और उसे 


व्यय किया जायेगा। वज़ट (3008०) को संसद में पेश करने से पूष सदा , . 
केपिनेट में रखा जाता है. तथा वहां उस पर विचार होता दै। (६) वही काफी हृद्‌ * , 


तक यह भी विनिश्चय करती है कि संसद में क्या कार्य पेश होगा और विविध कार्यों 


पर विचाराथ., कितना कितता समय दिया जायेगा। (७) अन्ववोगला, ग्रेट ब्रियेन , 
में तथा बाहर लगभग समस्त महान राज्य-पदों पर नियुक्तियां भी केविनेट ही ( - 


8 

पहले तीन कार्यों पर तो टिप्पणी की आवश्यकता ही नहीं है। वे तो केविनेट के 
कार्य हैं ही, क्योंकि केविनेट राज्य में सर्वोच्च नीति-निमोत्री तथा सामान्य-नियन्त्रक 
निकाय होनी है। वही राष्ट्रीय नीति के आधार को निधोरित करती है तथा बही 
निश्चय करती दै कि विविध राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान केसे किया जाये | जब 
बह नीति का निर्धारण करके प्रत्येक सामयिक समस्या का हल निकाल लेती है तब 
यदि उस पर संसद की स्वीकृति आवश्यक होनी है तो उसे उसमें पेश कर दिया जाता 
है अन्यथा उसे आवश्यक कार्यवाही के लिये समुचित विभाग को सौंप दिया जाता 
. है। यह स्मरण रखना चाहिये कि स्वयं केविनेट राज्य-कार्यों का प्रशासन नहीं करती 


ओर न किसी नीति को ही क्रियान्वित करती है | यह काम तो विविध विभागों का 


# [850 . 69 6 ए०्ट्व० 22]. 
| जेनिस्स कहता है कि नियुक्तियों को तव तक अस्थायी साना जातो है जब तक 
संसद उनका समर्थन न बरदे। 


पं 


है जिन पर केविनेट के विविध सदस्य प्रधान होते हैं । केविनेट का कार्य तो केवल 
नीति का निधोरण करना तथा विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करना है। 
केविनेट के अतिरिक्त इन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यों को करने वाला कोई निकाय नहीं 
है। केविनेट किसी विभाग के कार्य की वारीकियों पर विचार नहीं करती और जिस 
भश्त का कोई राजनैतिक महत्त्व न हो उसका विनिश्चय मनन्‍्त्री पर छोड़ दिया जाता 
के | मन्‍्त्री अपने विवेक से ही यह निर्शय करता है कि उसके विभाग के क्रिन 
मामलो को केविनेट में प्रस्तुत किया जाये; यद्दि उसे किसी विपय मे सन्देह हो तो 
बह प्रधान मन्त्री से परामर्श कर सकता है। यदि किसी विपय का दो तीन विभागों 
से सम्बन्ध हो तथा उनमे उसके विपय मे मतभेद हो जाये तो उसे अवश्यमेब 
केव्निट में ही विनिश्चय के लिये भेज दिया जाता है। जब संसद का सत्र चालू 
होता है तव केविनेट प्रायः एक चार प्रति सप्ताह कार्य करने के लिये समवेत होती है 
तथा संसद के विश्रामकाल से वह कम बार समवेत होती है। उसकी विशेष बेठकें 
रात्रि या दिन में कभी भी हो सकती हैं और उनके लिय्रे अल्लकालिक सूचना ही 
पयोप्त है 


नीति-निमोण तथा विविध विसागों के कारय का निरीक्षण तो प्रत्येक देश में 
केविनेट करती ही है, किन्तु गेट ब्रिटेन मे वह जिस रूप में संसद के काये का । 
निदेशन तथा नियन्त्रण करती है बैसा यूरोप के अन्य देशों मे, जिन्होने केविनेट-पद्धति 
को अपनाया है, कहीं नहीं होता । ग्रेट ब्रिटेन में केविनेट अत्येक संसद-सत्र के आरम्भ 
में विधान कार्य-क्रम पेश करती है; उसके सदस्य सव विपय के विधान-विधेयको 
को लोकसभा मे पेश करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं तथा उन्हें उसमें पारित 
करवाते हैं। केविनेट को जिन मामलों में रुचि होती है उनके विचाराथे वह लोकसभा 
का अधिकांश समय ले लेती है। दूसरे स्थान पर बताया जायेगा कि वह राज्य की 
वित्त-नीतियों (ध्य०थं ए००८४) पर भी लगभग पूरा नियन्त्रण रखती है। 
केविनेट लोकसभा पर जो नियन्त्रण रखती हैं. उसी के आधार पर रैमज़े म्योर ने उसे 
सवशक्तिमान तथा ढिक्टेटर बताया है। 


केविनेट का एक और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य है जिसकी ओर हमारा ध्यान 
आकर्पित करते हुए वेजहॉट (298०7०) ने कहा है कि 'केविनेट कार्यपालिका तथा 
विधान सम्बन्धी विभागों को जोड़ने वाली कड़ी है, उनको साथ रखने वाला कब्जा 
है ! केविनेट राजा और संसद _ के वीच मे पुल है, ओर कार्यपालिका तथा विधान- 
मण्डल का प्रगाढ़ सम्प्क कराती है,जो राष्ट्रपति-पद्धतिी”! की शासन व्यवस्था -* 
(?ब्झवेलाएंगे 8एडशला ० 60ए०णााथा) से सम्भव नहीं है | इसके 
अतिरिक्त केविनिट संसद का नेतृत्व भी करती है। केविनेट व्यवस्था मे यह निश्चय 
रहता है कि शासन के कार्यों को वे ही लोग चलाते हैं. जिनके विचार लोकसभा में 
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वहुमत के विचारों से मेल खाते हैं और वे लोग राष्ट्र के श्रतिनिधियों के अति 
उत्तरदायी होते हैं; लास्को के शब्दों में 'केविनेट सज्य के सर्वोच्च अड्ज का समर्थन 


प्राप्त करके सब कार्यों के लिये एक दृष्टिकोश की घारा वहा देती है ।” (: एण्श॥65 . 
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कैबिनेट को बेठकें तथा समितियां-- केबिनेट की बैठकें प्राय. प्रधान मंत्री 
के सभापतित्व में तथा उसके सरकारी निवासस्थान पर अथोत्‌ १०, डाउनिंग स्ट्रीट में 
होती हैं। उसमें कार्यवाही के नियम नहीं होते तथा निश्चित गणपूर्ति (0००:७०) भी 
नहीं होती, और वाद-विवाद भी प्रायः अनौपचारिक तथा वात्तचीत जेसा होता है। 
सिवाय उस अवस्था के जब मतभेद आधारभूत हो जाये, श्राय बिनिश्चय बहुमत के 
आधार पर नहीं होते । प्राय. पारस्परिक आदान-प्रदान के द्वारा लगभग एकमत होकर 
समभीते करने का प्रयत्न किया जाता है। एक लेखक ने कहा है कि समभौता ही 
प्रथम तथा अन्तिम नियम है। इस प्रकार केविनेट सन्नी किसी विषय पर तब तक 
बातचीत करते रहते हैं जब तव कि कोई मध्य सार्ग न निकल आये | 
बेठको को कार्य-सची प्रधान मंत्री ही तेयार करता है। किन्तु ध्यान रहे , बाह्य 
परिस्थितियों से अधिकांश में निधोरित दो जाता है कि प्रधान मत्री केविनेट के समत्त 
क्या क्या बातें रखेगा । लोकसभा किसी वियय पर पर्याप्त आलोचना करके उस पर 
विचार करने के लिये केविनेट को वाध्य कर सकतो है, दूसरी ओर लोकमत भी उसे 
दी वाध्य कर देता है । किसी विदेशी शक्ति की किसी कायवाही से भी समस्याएँ 
अत्न्न हो जातो हैं। संक्षेप में, देश में तथा वाहर की घटनाओं के कारण केविनेट 
के बिचारा्थ पअश्न स््रयमेव उठ खड़े होते हैं । 
अन्य निकायो के समान केविनेट को भी समितियों का प्रयोग करना आवश्यक 
प्रतीत हुआ है। समिति द्वारा दी सारांश में मतभेद मिटाकर मध्यमार्गे हूंढ लिया 
जाता है और समितियां ही विभागों द्वारा विस्तार से उन विनिश्चयों को क्रियान्वित 
करवाती हैं. जिन्हें सिद्धान्त रूप में केविनेट स्वीकार कर चुकी हो। किन्तु कोई 
नियमित तथा नियत समितियों की व्यवस्था नहीं है ; जैसी आवश्यकता होती है, वैसी 
ही विशिष्ट समितियां बना दी जाती हैं | ग्रह विभाग तथा वित्त विपयो सम्बन्धी दो 
समितिय्रां स्थायी होती हैं। साम्राज्य रक्ता समिति (0०7०७ ०६ [्राएला्े 
]0०८४०८) केचिनेट समिति न होते हुए भी उस रूप में कार्य करती है। उसका 
सभापति प्रधान मन्‍्त्री होता है | कभी कभी उसमें अधिराज्यों (007४77०0७) के 
प्रतिनिधियों को भी चुलाया जाता है। 
१६१७ तक केविनेट की कार्यवाही तथा विनिश्चयों का कोई सरकारी 
अमिलेख (7२०८००:०) नहीं रखा जाता था। प्रधान सनन्‍्त्री के अतिरिक्त कोई भी 
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सदस्य किसी कार्यवाही को लिख नहीं सकता था, और अधान सन्त्री भी केवल राजा 
को सूचना देने के लिये या अपने प्रयोजनाथ द्वी लिखा करता था। प्रथम विश्व युद्ध 
में लॉयड जाजे ने इस परम्परा को तोड़ कर एक केविनेट सचिव (56०८:८४५7४) उसके ' 
विनिश्चयों का अभिलेख रखने के लिये नियुक्त कर दिया। यह व्यवस्था उपयोगी 
सिद्ध हुई तथा अब एक नियमित केविनेट सचिवालय (5००7८४००॥) है। अब 
एक नई चीज़ भी वन गई है जिसे प्रायः अंतरज्ञ॒केविनेट” ।77०7 0४४7०) भी 
कहते हैं । इसके निर्मोण के कई कारण तो यह हैं कि केविनेट वहुत बड़ी हो गयी 
है ; किसी विभाग में कायये को अविलम्ब सम्पन्न करने की आवश्यकता से प्रेरित 
होकर भी सनन्‍्त्री केवल प्रधान मन्‍्त्री से ही परामर्श कर लेता है ओर उस मामले को 
केविनेट मे नहीं. भेजता चाहे वह महत्त्वपूर्ण हो क्यों न हों। किन्तु सबसे अविक 
महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि प्रत्येक केविनेट में प्रायः चार पॉच व्यक्ति बहुत योग्यता, 
अनुभव तथा महान्‌ व्यक्तित्व वाले होते हैं. जिनसे अधान मन्त्री प्रायः महत्त्वपूर्ण 
विपयो पर परामर्श करता है। ये ही व्यक्ति अंतरग परिपदू में होते हैं जो समूचे मंत्रि- 
मंढल की नीति का निदेशन करती है। दोनों विश्व युद्धो में जो युद्ध केविनेट बनी 
थीं वे भी युद्ध सम्बन्धी अंतरंग केविनेट के समान ही थीं | 

प्रधान मन्त्री की शक्तियां तथा का्ये;- हम केविनेट के कार्यों का वर्णन 
कर चुके हैं जो ऐसी धुरी होता है. जिसके चारो ओर शासन का समस्त यत्र घूमता 
है। अब हम पुन- अधान मंत्री के विषय को लेते हैं. जिसे एक वार ग्लेंड्सटन ने 
'केविनेट रूपी भवन की मुख्य आधार-शिला” बताया था। वह इससे भी अधिक है; 
विधि के अनुसार चाहे उसकी स्थिति ऐसी न हो फिर भी वास्तव्र में बह इगलड का 
राजनैतिक शासक होता है, राज्य के प्रशासन का प्रधान होता है। यद्यपि विधि-रूप 
में उसकी शक्ति की कहीं भी परिमापा नहीं की गई है, फिर भी डउस्ते इतनी शर्क्तिं 
प्राप्त है जितनी संसार में किसी भी सांविधानिक शासच को प्राप्त नहीं है, सयुक्त 
राज्य अमरीका के राष्ट्रपति को भी नहीं | जब तक उसके दल का लोकसभा में बहुमत 
है, तब तक वह ऐसे काम कर सकता है जो अमेरिका का राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता; 
वह वचन दे सकता है कि अमुक प्रकार की संधि की जायेगी तथा स्वीक्ृषत हो जायेगी, 
अमुक विधि पारित की जायेगी, या अम्रुक अमुक धन राशि संसद द्वारा स्वीकार कर 
ली जायेगी ४ 

हम पहले ही देख चुके है कि प्रधान मन्त्री को केविनेट का नेता होने के नाते 

कितनी शक्तियां प्राप्त हैं। राजा की सहमति से चह मंत्रियों को नियुक्त- करता तथा- 
हटाता है और उनमे विभागों का घेंटवारा करता है। वही विभागों के आपसी 


सतसभेदी को निवटाता है और मंत्रियों के बीच उत्पञ्न होने बाली कठिनाइयो को दूर 
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करता है। मनन्‍्त्री अपने विभागों की प्रमुख समस्याओं के विषय में उसी से परामर्श 
करते हैं और वह मॉग भी कर सकता है कि उससे इस अ्रकार परामर्श किया जाये। 
किन्तु उसके लिये प्रत्येक विभाग के काये से सम्पर्क वनाय्रे रखना असंभव है ; क्योंकि 
सरकार के कार्य वहुत अधिक बढ गये हैं। वह'केवल इसी वात का ध्यान रखने की 
आशा कर सकता है कि मंत्री सरकार की नीति पर निष्ठापू्वंक अमल करे, ओर 
अपने विभागों की नीति निधोरित करने में स्नच्छन्द्ता न वरते | महत्त्वपूर्ण नियुक्तियो 
से, जो क्राउन द्वारा की जाती हैं, जैसे कि १६४७ से पूर्व भारत के गवनेर जनरलो, 
तथा अब भी उपनिवेशों (००)००८७) के गवनेरों आदि की नियुक्तियों में आखिरी 
फैसला उसकी ही राय पर निर्भर होता है और इस अकार वह बहुत लोगो को लाभ 
पहुँचा सकता है ; वह सब विभागों पर आंख रखता है तथा देखता है कि वे केविनेट 
के फैसलों पर अमल करें । केविनेट के मत्रियों को यदि कोई सूचना सम्राट तक 
पहुँचानी होती है अयवा सम्राट किसी विपय पर केविनेट मंत्रियों से सम्बन्ध कायम 
करना चाहता है तो वह प्रधान सन्त्री के द्वारा ही होता है। और ब्रिटिश सरकार व 
टडोमीनियनो के प्रधान सन्त्रियों के वोच सम्बन्ध भो प्रधान सन्त्री के द्वारा ही स्थापित 
होता है। अयोन्‌ वह केविनेट ओर राजा के मध्य संचार का माध्यम! (एध्णाट] 
ते (०ण्माणाटध०7) है, और अधिराज्यों (0०7प्रा०9) के प्रधान मत्रियों 
से उसका सीधा संचार होता है। वह साम्राज्य-रक्षा-समिति तथा आर्थिक-मन्त्रणा- 
परिपद जै ते निकायों का निर्मोण करता है और उपरोक्त समिति की तथा साम्राज्य 
सम्मेलनों (ए्ए०००) (०॥/४००॥०८८७) की घचेठको में सभापतित्त करता है। वह 
कई चार विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है तथा अतरोष्रीय सम्मेलतों में ब्रिटिश 
सरकार का प्रतिनिधित्व कला है। वह लोकसभा का नेता होता है तथा उससे सच 

मदत्त्यपूर्ण मामलों और समस्याओ पर सरकार की ओर से बोलने की आशा की जाती 
है। वह लोकसभा में सामान्य व्यापक-नीति के विपय में प्रश्नों का उत्तर देता है। 
बिदेशे नीति का निर्माण करने में भी उसका बहुत घड़ा भाग होता है। वह अपने दल 
का नेता होता हे ओर उस रूप में वह दल को केन्द्रीय व्यवस्था पर नियंत्रण रखता है 
तथा राजनेनिक प्रचार से भी महत्त्वपूर्ण भाग लेता है। 


प्रधान स्त्री की वहुमुखी शक्तियों को याद रखने तथा समभते के लिये यह्‌ 
ध्यान रखना चाहिये कि (१) बह केविनेट-भवन की मुख्य आधार-शिल्ञा है। सर्वोच्च 
आर, पूरा पूरा नियत्रण करने वालो सत्ता अयोग्‌ केविनेट से वह केन्द्र है। प्रधान 
मंद्री ही केत्रिनेट को बनाता है, जब तक वह रहता है तभो तक उसकी केविनेट भी 
रहती है; केविनेट को खत्म करना भी उसी पर निर्भर है। (२) लोकसभा का नेता है; 
(३) विशेष रूप से क्राउन का विश्वस्त सलाहकार है तथा वादशाह और केविनेट के 
मध्य कड़ी है, और (४) अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं का नामजद व्यक्ति है। ब्रिटिश 
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नरक 

संविधान में उसकी स्थित सबसे ज्यादा महत्त्व की होती है, तथा 'उसे हम सूर्य के 
समान समम सकते हैं जिसके चारों ओर सांविधानिक ढांचे के बहुत से नक्षत्र 
चक्कर लगाते हैं । हाल की घटनाओं के फलस्वरूप उसका प्राधिकार और भी चढ़ 
गया है। किन्तु इस संबंध में दो वाते याह रखनी चाहियें। प्रधान मत्री का पद 
जैसा उसका अधिकारी उप्ते बनाना चाहे और जैसा उसे अन्य मंत्री बनाने दें बैसा 
ही वन सकता है ।& दूसरे शब्दों मे उसकी शक्ति और पग्राधिकार बहुत हद तक 
उसके व्यक्तित्व और अतिष्ठा और अपने सहयोगियों के साथ उसके सवंवों पर निर्भर 
हैं। डिसरायली, म्लेड्स्टन, पील और चर्चित्त जेसे महान व्यक्ति शक्तिशाली प्रधान 
मंत्री होते हैं जिनके प्राधिकार को बहुत कम सहयोगी चुनौती दे सकते हैं | दूसरी बात, 
जैसा कि पहले वाया जा चुका है, वह अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने दल की 
व्यवस्था के अनुसार ही कर सकता है | लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होने 
के कारण ही उसे समस्त शक्ति तथा प्राधिकार प्राप्त होते हैं। यदि उसके दल का 
बहुमत समाप्त हो जाये या बढ़ दल उसके नेद्त्व के विरुद्ध विद्रोह कर दे तो उसकी 
सारी शक्ति समाप्त दो जाती है। इसका आशय यह है कि चाहे उसको शक्ति कितनी 
भी महान हो, फिर भी उसे उस शक्ति के प्रयोग में अपने साथियो का सहयोग प्राप्त 
करना पड़ता है । बह निरंकुश शासक के समान व्यवहार नहीं कर सकता । इस विपय 
में बह सयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना में कम शक्ततिशालों ठहृस्ता है। 

अंत में हमे ब्रिटेन की अन्य विसंगतियों (॥077965) के समान यहां भी 
एक विसंगति दिखाई देती है। यद्यपि प्रधान मंत्री तथा केविनेट ब्रिटिश सांविधानिक 
व्यवस्था में वास्तविक नियंत्रक तत्त्व हैं, तथापि दोनों का ही कुछ समय पूर्व तक 
संविधान-विधि में कोई स्थान नहीं था | संविधान की दृष्टि में, केबिनेट क्राउन के 
कुछ मंत्रियों का अनोपचारिक संगठन ही था जिसके विनिश्चयों का तव तक कोई वेध 
प्रभाव नहीं था जब तक कि संसद उन्हे स्वीकार न करले या प्रिवी परिषद्‌ उनका 
अनुसमर्थन न कर दे । प्रधान मंत्री अपना वेतन प्रधान मत्री होने के नाते नहीं पाता 
था, अपितु ट्रेजरी का प्रथम लाढे (शिए& 0०४0 0 धाल प्‌7७४४७7५ए) होने के 
नाते या अन्य किसी रूप से पाता था। प्रधान मंत्री के रूप से उसके कोई वैधानिक 
कतंन्य भी नहीं थे, और उसका नाम संसद के अधिनियमों (8०७) में नहीं आता 
था १६०४ तक उसकी स्थिति को सामाजिक प्राथसिकताओं की तालिका (!29]० 
० 50००] ?7९०८१०४०८०) में भीसान्यता नहीं दी गई थी। जब अधान मंत्री 
१८६३ में कलाइड (०090०) गये थे तब एक जहाज का कप्तान उनका सम्मान करने 
के लिये तोपों की सलामी देना चाहता था, किन्तु जलसेना के नियमों में प्रधान मत्री 
को कोई मान्यता नहीं दी गई थी। कप्तान ने उनका सम्मान लाडे बालन ऑफ दी 


क [दाओएट5 * (ए॥6 उन्नत एगश्माप्राणा', 9988० 59 





सत्रिसदल और केविनेट ६३ 


सिंक पोद स ([.०१ ए४770०॥ ०६ ४४७ ०फपृण्७ ए०७) के रूप में करके इस 
कठिनाई को हल किया | ग्लेड्टटन ने ठीक ही कहा है कि इस विस्तृत विश्व में 
कहीं भी इतने बड़े-पदार्थ की इतनी छोटी छाया नहीं होती ; कहीं भी ऐसा व्यक्ति 
नहीं है जिसमे इतनी महान्‌ शक्ति निहित हो, किन्तु औपचारिक उपाधि के रुप में 
दिखावे के लिये छुछ न हो ।” १६३७ के क्राउन के मत्री अधिनियम (शापंधला8 
0० 07०७॥ #2०) से स्थिति कुछ चदल गई है। 


क्राउन तथा केब्रिनेट-- जैसा कि उपर बताया जा चुका है पेट विटेन में 
जिस प्रकार की संसदीय पद्धति लागू है उसमे औपचारिक कार्यपालिका ([०फणाश 
०४००८णा९८०) तथा वास्तविक कार्यपालिका में भेद करना होता है। क्राउन 
आओपचारिक कार्यपालिका है; उसका साकार प्रतीक गजा है। केविनेंट बास्तविक 
अथवा राजनैतिक कार्यपालिका है, वह वास्तत्र में देश पर शासन करती है। हम 
पिछले प्रष्ठो में क्राउन तथा केव्रिनेट को शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन कर चुके हैं; 
अब दोनों के बीच संवन्ध निधोरित ऋरना शेप है। 
ब्रिटिश संविधान का यह मूल सिद्धान्त है कि राजा ठीक अथवा गलत कुछ नहीं 
कर सकता । क्राउन के नाम से जो भी सावजनिक काये किये जाते हैं उनका उत्तर- 
दायित्व मंत्रियों पर होता है, राजा पर नहीं | इसका अर्थ यह कि प्रत्येक सामयिक 
समस्या पर नीति निमोण करना, विनिश्चय करना केविनेट का ही काम है, और राज़ा 
को उस नीति तथा उन विनिश्चयों पर चलना पड़ता है। हॉ यह ठोक है. कि यदि 
राजा किसी नीति को पसन्द न करे तो उसे त्यागने के लिये अपने मंत्रियों को सम- 
भाने का प्रयत्त कर सकता है, किन्तु यदि मत्री अपनी चात पर दृढ़ हो तथा राजकीय 
संत्रणा को सानने से इनकार करदे तो राजा को मुकना पड़ेगा । दूसरे शब्दों में राजा 
सांविधानिक रूप में बाध्य है कि अपने मंत्रियों की मंत्रणा पर चलें। फिर भी 
बुद्धिमान तथा उ्योगी राजा राज्य की नीतियो का निधोरण में काफी प्रभाव डाल 
सकता है । उसका प्रधान मत्री से लगातार सम्पर्क रहता है और नीति के महत्त्वपूर्ण 
अंगों के विपय में वह सूचना प्राप्त करता रहता है| वह अन्य मंत्रियों से भी मिल 
सकता है तथा उसके पास सूचना प्राप्त करने के अन्य साधन भी होते हैं। चह यह 
मांग कर सकता है कि उसे सूचना दिये विना किसी विभाग मे किसी नई नीति को 
न अपनाया जाबे और केविनेट में जिन प्रश्नों पर विचार होना हो उन पर विनिश्चय 
होने से प्रत्त॑ वें उसके पास भेजे जाये. वह कोई ऐसा प्रश्न उठा सकता है जो, उसके 
ब्रिचार से, केविनेट में पेश होना चाहिये । इन उपायों से वह घटनाक्रम पर कुछ 
प्रभाव ढाल सकता दै | उसके प्रभाव की सफलता एक तो इस घात पर निर्भर है कि 
उसकी आलोचना और सुमाव किस प्रकार के हैं, और अंशतः इस वात पर निर्भर 
ह कि थे सत्तारूदू दल (?थ्यप-॥-70४००) की राजनेतिक विचारधारा तथा नीति 
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से किस हद तक मेल खाते हैं। प्रकाशित आलेखों के आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि ब्रिटिश बादशाह राज्य की नीतियों के निधोरण में नगण्य तो कदापि नहीं 
है। जेसा कि पहले बताया जा चुका है, राजा की उच्च स्थिति, व्यक्तियों और वस्तुओं 
के विपय मे उसके लम्बे अनुभव तथा ज्ञान, और इन सबके साथ उसकी निष्पक्षता 
के कारण उसकी मंत्रणा का ऐसा मूल्य हो जाता है कि उसकी यू ही उपेक्षा नहीं की 
जा सकती | केविनेट के संबन्ध में उसकी शक्ति काफी वास्तविक होती है। 


कीबनंट तथा ससद्‌-- क्रेविनेट का मुकुट से ही नहीं अपितु संसद से भी 
बहुत गहरा संवन्ध है। संसद से उसका सम्बन्ध इस बात का एक अत्यन्त मनोर॑जक 
उदाहरण है कि त्रिटिश रूँविधान पद्धति में सिद्धान्त (77०००४) तथा आचरण 
(?7०४०४००) में कितना महान अन्तर होता है। संसदीय शासन-व्यवस्था के वेधानिक 
सिद्धान्त के अचुसार, ससद, जिसका अथ व्यवहार मे 'लोकसभा” ही है, सर्वोच्च 
होती है। मंत्री जो भी कार्य करते हैं, वे क्राइान को जो भी मंत्रणा देते हैं, उसके लिये 
वे वैयक्तिक रूप में तथा सामूहिक रूप मे, लोकसभा के प्रति उत्तर्ायी हैं। केविनेट 
देश पर शासन करती है, किठु संसद के नियंत्रण तथा निरीक्षण में रहते हुए। बह 
संसद की स्पष्ट स्वीकृति तथा अनुमोदन के बिना कर के रूप भें एक आना भी नहीं 
ले सकती तथा किप्ती चीज पर एक पाई भी व्यय नहीं कर सकती। वह संसदीय 
अनुमोदन के चिना युद्ध या शांति नहों कर सक्रती | केविनेट का अस्तित्व ही लोक- 
सभा की इच्छा पर निर्भर है| अप्रसन्न या सराय-शोल सभा मत्रिमढल को पदच्युत 
कर सकती है । यदि सदन किसी केविनेट की निन्‍्द्रा करदे या उसके द्वारा महत्त्यपू् 
समझे जाने वाले किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार करदे तो वह केविनेट 
पदारुढ़ नहीं रह सकती । केविनेट देश पर तभी तक शासन कर सकतो है जब तक कि 
लोकसभा उसके कार्यों तथा नोतियों का अनुमोदन करती रहे । सप्तद को सर्वोच्च तथा 
प्राधिकारयुक्त अवस्था को सिद्ध करने के लिये और कुछ कहना अपेक्षित नहीं है। 
ग्लेड्सटन के समान जो लोग कहते हैं कि लोकसभा सूर्य है जिसके चारों ओर अन्य 

घूमते हैं? वे वैवानिक सिद्धान्त के आधार पर बिल्कुल ठोक कहते हैं । 

किन्तु वास्तविक व्यवहार मे सब बाते कुछ उल्टों दी हैं। केविनिट लोकसभा की 
आज्नाकारिणी सेविका होने की वजाय, जो कि उसकी छोटी छोटी छच्छाओ के 
सामने क्ुुकती रहे, लोकसभा की स्वामिनी वत गयी है ओर उस पर इतना नियत्रश 
रखती है जितना यूरो के किसी भो देश मे, जदोँ ऐसो शासन-पद्धिति है, नहों पाया 
जाता । लोकसभा पर केचिनेट का बढ़ता हुआ आधिपत्य गत साठ ब॒ुर्षों मे ब्रिटेन का 


(4 
सबसे महत्त्वयूण सांविधानिक त्रिकाप कहा जा सकता है ।-अत्र लोकसभा मंत्रिमंडलो 


को बनाने या विगाड़ने वाज्ञी नहीं होती; गत साठ सत्तर वर्षों में उसने किसी 
केविनेट को पदच्युत नहीं किया । जिस सरकार को उसमे सच्चा बहुसत्र प्राप्त हो वह 


है 
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आशा कर सकती है कि जब तक वह ससद्‌ रहेगी तव तक वह पदारुढ् रह सकेगी । 
चस्तुतः ससद से जनता के निवोचित प्रतिनिधि नहीं वल्कि स्वयं निवोचकगरण ही यह 
निर्णय करते हैं कि राज-कार्यों को प्रशासित करने का उत्तरदायित्व श्रमद्ल को सौंपा 
जाय या रूढ्िवादी दल को । केविनेट अपनी नीतियो के अनुमोदन के लिये निवोचक- 
गय का मुंह ताकनी है, ससद्‌ तो निवोचको के विनिश्चय को पक्का करने वाली 
रबड़ मुद्रा ही वन गई है। 


केविनेट पर ससद का नियंत्रण कम होने तथा केविनेट की शक्ति बढ़ने का एक 
महत्त्वपूर्ण परिणाम यह है कि मंत्री उस वात पर चलते हैं जो लोकसभा के अनुकूल 
दिखाई देती है तथा सदस्यों द्वारा लोकसभा के प्रांगण में की गई आलोचना की 
उपेक्षा अथवा चहुत कम चिन्ता करते हैं। 


ओर भी कई प्रकार से लोकप्तमा की शक्ति केविनेट को प्राप्त हो गई है। 
विधान-कार्य में केविनेट का भाग इतना महत्त्यपूर्ण बन गया है कि एक लेखक ने तो 
यह कह दिया कि आज केविनेट ही लोकसभा के अनुमोदन से विधि-निमीण करती 
है। इस कथन में कुछ अतिशयोक्ति नहीं दिखाई देती । विधि-निमोण पर केविनिट 
ने पूर्ण नियद्रण कर लिया है। संसद में पेश होने बाला अत्येक महत्त्व पूर्ण विधेयक 
केविनेट की अनुमति से दी आता है और पेश होने से पूरे उस पर प्रायः केविनेट 
विचार कर लेती है। जिस वात के केविनेट विरुद्ध हो वह सभा मे पारित नहीं कराई 
जा सकती । यही वान वित्त ('एार्भा०९) केच्षेत्र मे है जहाँ केविनेंट का नियत्रण 
लगभग पूर्ण बन गया है। जैसा कि आगे चलकर सिद्ध किया जायेगा संसद किसी नये 
व्यय की प्रस्थापना (270705०)) नहीं कर सकती तथा सरकार द्वारा मांगी गई राशि 
को चढ़ा नहीं सकती - वह किसी नये कर की प्रस्थापना भी नहीं कर सकती और 
सरकार द्वारा प्रस्थापित (?7०००५४००) राशि को बढ़ा नहीं सकती। यद्यपि सिद्धान्त 
में यह ठीक है कि सरकार संसद की स्त्रीकृति के विना पाई भी खर्चे नहीं कर सकती, 
किन्तु वास्तव में व्यय पर लोकसभा का नियंत्रण लगभग शून्य पर ही पहुंच गया है 
आर वह करोड़ों रुपये की स्वीकृति बिना वादविवाद के ही दे देती है । करो पर सतदान 
के त्रिपय मे सभा उसी हृद तक नियंत्रण कर सकती है जहां तक कि केविनेट अनुमति 
दे दे। इसी प्रकार प्रशासन पर सभा का नियंत्रण प्रभाव-रहित हो गया है! इन 
बातों को आगे किसी अध्याय में स्पष्ट किया जायेगा। उपरोक्त विवरण यह दिखलाने 
७» के लिए पर्याप्त हैं कि लोकसभा अब केविनेट की स्वामिनी नहीं रही है चरव्‌ दास वन 
गई है। इस महान परिवतेन के कारणों पर अन्यत्र विचार किया जायेगा । 





अध्याय ४ 


स्थायी कार्यपालिका 
सिविल सर्विस तथा प्रशासकीय-विभाग 


(शो 5७7रांट९ बण्वे 3तगरांघ्रोंडाबपंए० 26फ्थणाएालमाड) 


विषय ग्रवेश;- सर्वोच्च कार्यपालिका मे चाहे असाधारण योग्यता तथा ज्ञान 
वाले व्यक्ति हों, फिर भी बद अशिक्षित तथा अनुभवी सिविल सर्विस की सहायता 
तथा सहयोग के विना प्रशासन नहीं चला सकती। देश के प्रशासन को उसकी 
केविनेट के सदस्थ नहीं चलाते, वरन्‌ अनेक विभाग चलाते हैं. जिनमे सिविल सर्विस 
के सदस्य होते हैं । ग्रेट ब्रिटेन मे देश की विधियों को दिन अतिदिन क्रियान्वित करने 
का निदेश बड़े बड़े प्रशासकीय विभाग करते हैं, यथा कोप (776०४४7०४), गृह 
कायोलय (707० 09००), विदेश कायोलय (?0:शंहुप 09००), व्यापार, 
कृपि तथा शिक्षा के घोढे | पिछले दो अध्यायों मे राजनैतिक तथा औपचारिक 
कार्यपालिका का वर्णन करने के वाद अब पूरक रूप मे त्रिटिश सिविल सर्विस तथा 
विभागों का उल्लेख करना लञासदायक होगा । 


ब्रिटिश प्रशासन व्यवस्था! की प्रुख्य विशेषताएँ;- सिविल सर्विस का 
वर्णन करने तथा मुख्य विभागो को लिखने से पहले ब्रिटिश प्रशासन व्यवस्था की 
विशेषताओ का निर्देश करना अभीष्ठट प्रतीत होता है। प्रायः कहा जाता है कि ब्रिटिश 
विभागों में बहुत विविधरूपता है जब कि अमेरिकन तथा फ्रांसीसी व्यवस्थाओं से 
एकरूपता होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दस नियमित कार्यपालिका-विभागों की 
एक सी स्थिति होती है ; थे कांग्रेस (अमेरिका की संसद) के अधिनियमों के आधार 
पर बने हैं, यद्यपि वे अलग अलग समयो पर बनाये गये थे; उन सत्रके मुख्य अधिकारी 
एक ही नाम से पुकारे जाते हैं | उन्हें सचिव (5०००००79) कहते हैं. (केवल दो विभागों 
डाकघर तथा न्याय विभाग मे दूसरी व्यवस्था है) राष्ट्रपति तथा कांग्रे स के सवन्ध में उन 
सबकी स्थिति समान है। पर त्रिटिश विभागों मे, जिन के अधिकारी केविनेट के सदस्य 
होते हैं, एकरूपता नहीं है ; उन्हे अलग अलग भश्रकार के नामों से पुकारा जाता है; उन्हे 
अलग अलग प्रकार से वनाया गया था, और उन सबकी स्थिति एक सी नहीं है। 
किसी के मुख्याधिकारी को राज्य सचिव (5००००79४ ०4 5/8०) कहते हैं तो दूसरे 
के मुख्याधिकारी को मंत्री कहते हैं। कई विभाग वोर्ढों के रूप मे हैं, यथा व्यापार 
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वोढे (8070 ०६ 77०००) | कुछ पुराने समय के कायोलय अब तक चले आ रहे 
हैं यथा कोप (77८४४ण९) ; छुछ प्रिवी परिपद्‌ की समितियों में से निकले हैं यथा 
शिक्षा बोर्ड ; और कुछ का निर्मोण संसद के अधिनियमों से हुआ है। इस प्रकार 
ब्रिटिश विभाग विविध रूप के हैं, कोई सामान्य विवरण उन पर लागू नहीं हो सकता। 
उन सब की स्थिति भी एक नहीं हैं ; ट्रेज़री विभाग अन्य विभागों पर काफी नियंत्रण 
रखता है। फिर विभागों का सान भी मित्र है: कुछ विभागो के राजनैतिक प्रमुख सदा 
केविनेट के सदस्य होते हैं, दूसरों के प्रायः नहीं होते | ट्रेजरी, युद्ध कायोलय, जल 
विभाग (8१7४7०॥9), और भारत कायोज्य (जब बह था) प्रथम कोटि के उदाहरण 
हैं : पेन्शान विभाग तथा विधि अधिकारी [[.8७ 07063 (50लातः एछालवों 

थाते ०77८४ 0०॥०४०))] दूसरी कोटि के उदाहरण हैं। 


किन्तु एकरूपता तथा समता का न होना ब्रिटिश पद्धति की सच्रप्ते महत्त्वपूर्ण या 
मृल विशेषता नहीं है, इससे शासन के सिद्धान्तों या व्यवहार में कोई महत्त्वपूर्ण अंतर 
नहीं पड़ता। वहां सबसे अधिक महत्त्तपूर्ण वात विशेषज्ञ तथा सामान्य व्यक्ति 
(“च्ुथा थावे ॥99छथ्ा) का संबंध होता है, अथोत्‌ स्थायी अफसरों और 
राजनेतिक अथवा संसदीय प्रमुख (मन्त्री आदि) का सम्बन्ध । प्रेज़ीडेण्ट लावेल का 
कहना है कि ब्रिटेन की सर्वोत्तम राजनेतिक परम्पराओं में से एक वह है जिसके 
अनुसार विशेषज्ञ तथा सामान्य व्यक्ति के सम्बन्ध निश्चित होते हैं। यह सम्बन्ध 
क्या है इसे समकना आवश्यक है । 


प्रत्येक विभाग में एक राजनेतिक प्रमुख अथवा प्रधान होता है और उसके 
सहायक के रूप में एक राजनेतिक उपसचिच (ए70७ 5००००«7१) होता है। वे 
ही दोनों सामान्य व्यक्ति या नौसिखिये होते हैं। वे मंत्रिमंडल के भाग हैं। उनके 
अतिरिक्त दो, तीन (कमी कभी इससे भी अधिक) स्थायी उपसचिव होते हैं, तथा अनेक 
सचिच (5८८०८४४7ए), परामशंदाता, प्रमुख तथा सहायक (/5»००॥), वैधानिक 
परामर्शंदावा और बहुत से क्लक होते हैं । वे विशेषज्ञ होते हैं. तथा स्थायी सिविल 
सर्विस के सदस्य होते हैं। दोनों अगो के मिन्न भिन्न काय होते हैं। मंत्री शासन की 
नीनि निधोरित करता है ओर उसके उद्देश्य निश्चित करता है-- जब महत्त्वपूर्ण 
प्श्न होते हैं तव वह केविनेट से परामर्श करता है। स्थायी उपसचिवों (ऐंग्रवेश- 
5८०८:९६४769), प्रप्मुखों (00४॥०६) तथा सहायकों (ह5अ&ंथ्या3) और विभाग के 
अन्य सिविल सर्विस के सदस्यों का यह काये है कि वे विशेषज्ञ-मंत्रणा (कुथा 
दें कि सरकार के उद्दे श्यों को पूरा करने तथा नीति को अमल मे लाने का 
सर्वोत्तम उपाय कया दहै। सिद्धान्त के अठुसार तो नीति-निर्मोण करना अथवा उसका 
नियंत्रण करना उनका काम नहीं है ; उनका कार्य यही दे कि राजनेतिक प्रधान जो भी 
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ध्र्८ पट त्रिटेन की शासन-व्यवध्या 


नीति निश्चित कर दे उसे कार्य रूप में परिणत करें ।# वे अपने प्रवान को वहत ज्ञान 
ओर अतुभत्र भी प्रदान करते हैं जिसक्रे विना केविनेट तथा संप्तद के लिये बुद्धिमतता 
पूर्वक नीति तथा विवात का निर्मोण करता लगभग असम्भव होगा । इस प्रका 
स्थायी सिविल सर्विस द्वारा सरकार कार्यकुशल बन जाती है । उधर संप्द् के प्र 
उत्तरदायी राजनेतिक प्रधान के होने से चह लोकतत्त्रात्मक वन जातो है। त्रिटिः 
पद्धति का सार यह है की प्रशासन एकदम कार्यकुशल और लोकनन्त्रात्मक बना रहे । 

सिधिल सर्बिस के विपय में नियुक्त राजकीय-आयेाग (#ि०एशे एणयाया। 
800) ने सिचिल सर्विस तथा मंत्रियों के बीच सम्बन्ध के सिद्धान्त को संक्षेप में इः 
प्रकार लिखा है। 

नीति का निर्धारण मंत्रियों का कार्य है, और एक बार नीति निधोरित हो चुक 
के पश्चात्‌ सिविल सर्विस के सदस्य का यह निश्चित कार्य है. कि वह उस नीति ८ 
उतनी ही सद्भावना से पूरा करने का प्रयत्न करे चाहे उससे सहमत हो था न हो 
बह नीति तो आधार वन जाती है और उस पर कभी वाइ-विवाद नहीं हो सकता 
साथ ही जय नीति निर्श॒य हो रही हो तव सिब्रिल सर्विस के सदस्यों का यद्‌ परम्परार 
कत्तंव्य (720770702)] 0ण०) है कि वे अपने राजनेतिक अथानो के समक्ष अप 
सब सूचनाएं तथा अनुभव पेश करदे, और यह काय वे निर्मम तथा पक्षपातद्दी 
होकर करते हैं चादे यह मन्त्रणा मन्त्री के आरम्मिक विचार के अनुकूल हो या 
हो । मन्त्री के सामने प्रासगिक तथ्यों (सै००४४॥६ 8०83) को पेश करने 
सिब्रिल सर्विस के सदस्य को बहुत सावधानी बरतनी होतों है. और उन तथ्यों 
खोजने तथा एकत्रित करने मे प्राथ समस्त विभाग को काये करना पड़ता है । त* 
से निष्क्प (॥7०:०॥००5) निकालने मे भी उसे पू | विवेक तथा निष्पक्षता से क 
लेना होता है। सिविल सर्विस का सदस्य मन्त्री को मन्त्रण देकर तथा उस 
समक्ष अपने विचार पेश करके नीति पर प्रभाव ढालता है |! 

ह सममता चहुत आसान है कि सिविल सर्विस से मत्रियों को विशेषज्ञ-ज्ञान त 
प्रशिक्षित अनुभव केपे प्राप्त होता है; सिविल-सर्विस से प्रवेश के लिये प्रतियोगि 
(८००००४४१०) परीक्षाएँ होतो हैं. जिनमे ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के योग्यः 
व्यक्ति बैठते हैं। पदोन्नति (77०४०8०7) प्राथमिकता (50॥०णाए) तथा योग 
के आधघा!र पर होती है; बुद्धिमान तथा परिश्रमी व्यक्ति उच्चतम पद तक सुगर 
से पहुँच सकता है अथोत्‌ स्थायी उप-सचित्र (070७7 5०८:८०77) बन सकता * 
सिम शत जाता दल मर 

# किन्तु वे परोक्ष रूप से नीति-निर्माय से सहायता देते हैं। रेंसज्ञ म्योर के का 


थे पु 
झुसार नोकरशादो को शक्तियों का विकास ब्रिटिश राजनेतिक जीवन की सबसे महत्त्व 
बात है । 
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तथा सुमावो पर मंत्री को विचार करना पड़ता है क्योंकि मंत्री प्रायः अपने विभाग के 
का के लिये नया ही होता है। किन्तु विभाग के राजनैतिक प्रधान को नौसिखिया या 
सामान्य व्यक्ति कहने से क्‍या अभिप्राय है ? वह नौसिखिया (8778०००) इस अथे 
होता है कि किसी विभाग में उसकी नियुक्ति उस विभाग सचधी किसी बिशेप ज्ञान 
था विशिष्ट योग्यता पर आधारित नहीं होती , वह ऐसे कारणों के आधार पर नियुक्त 
किया जाता है जो आय' डस विभाग के विशेष कार्य से सम्बन्धित नहीं होते। नौसेना 
का प्रथम ला नियुक्त होने के लिये नोसेना का अनुभव आवश्यक नहीं है , इसके 
विपरीत बह एक निर्योग्यतवा (078प००४)१८४४०7) होगी । कृपि-मंत्रो के लिये कृषक 
के रूप में अनुभव होना ज़रूरी नहीं समझा जाता , उद्योग का मन्त्री एक वकील हो 
सकता है तथा युद्ध-मन्त्री शान्तिग्रिय व्यक्ति हो सकता है। इन सब बातों का कारण 
यह है कि किविनेट-सत्री का कार्य अपने विभाग को चलाना नहीं है ; उसका कार्य तो 
यह देखना है कि वह समुचित रूप से चले | ऐसा करने के लिये वह सामान्य नीतियों 
को निश्चित करता है (यह काम केविनेट के नियत्रण में होता है) और देखता है कि 
विभाग में नियुक्त स्थायी कर्मचारी उन नीतियों पर अमल करे | उसे यह भी देखना 
होता है कि कर्मचारी कोई ऐसी बातन करे जिन्हे जनता सहन न कर सके | 
तथा विभाग का प्रशासन जनमत के विरुद्ध न हो | अत. एक सत्री से यह आशा 
नहीं की जाती कि उसे वारीकियों का ज्ञान हो अथवा उस बिपय में विशेष दक्षता प्राप्त 
हो, उसमें तो विशाल दृष्टिकोण तथा सहानुभूतिय्ृण विचार होने चाहियें, जिससे वह 
समूचे विभाग को समदष्टि से देख सके तथा अन्य विभागो और लोकप्रत से उसके 
सम्बन्ध को समझ सके | उसमें सामान्य बुद्धि चतुराई तथा मूल्यांकन की भावना 
होनी चाहिये, तथा वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से निछ्ठा प्राप्त करने तथा आज्ञा- 
पालन करवाने में समर्थ होना चाहिये। बह अच्छी सूकवूक तथा विवेक वाला व्यक्ति 
होना चाहिये । उसको पहलो योग्यता सूकयूफ है , दूसरो व्यक्तियों के मूल्यकित की 
कला । उसे आदेश देना तथा उनका पालन करवाना दोनो वाते आनी चाहियें | 
सित्रिल सर्विस ((रां। 56:शं००) +-- जैसा कि ऊपर बताया जा चुका 
है स्थायी सिविल सर्विल का प्रशासन (80777879०707) में बड़ा भाग है । यही 
एक आवश्यक यंत्र है जिसके द्वारा सरकार की नीतियो को अमल में लाया जाता है 
तथा देश की विधियों पर अमल कराया जाता है। इसके विना सरकार केवल 
नियमों का अंदार मात्र ही होगी जिनका जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 
सिविल सर्विस ही सगत तथ्यों आदि को एकत्रित करती है जिस पर मंत्री अपने 
विनिश्चयों तथा नीतियों को आधारित करता है। अत' वे ही सरकार के हाथ, ऑख 
ओर कान हैं । जिस उद्देश्य के लिए सरकार बनती है उसकी प्राप्ति के लिए एक 
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अच्छी और कार्यकुशल सिविल सर्विस की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि 
विवेकी तथा देशभक्त नीति-निमीत्री सर्वोच्च का्यपालिका की । 
किन्तु सिविल सर्विस तभी अपने कार्य को अच्छी तरह पूरा कर सकती है जब 
कि उसमे उपयुक्त अकार के व्यक्ति आकर्षित होकर आयें जिनमे योग्यता, विवेक तथा 
चरित्र हो । उसमे प्रवेश योग्यता के आधार पर हो ; पक्तपात, कुलपोपण (7०००४४॥) 
तथा अ्रष्टाचार का अभाव उस्मीदवारों की नियुक्तियो पर नहीं पड़ने देना चाहिये। 
उसमे अवेश करने वालो को पदावधि (४०४7:०) की सुरक्षितता (3०००३) प्राप्त 
होनी चाहिये । इसके लिये यह आवश्यक है कि सदस्य किसी दल से सम्बन्धित न 
हों; उन्हे राजनीति से दूर रहना चाहिये और जो भी दल सत्तारूढ़ हो उसी के प्रति 
निछावान होकर समानरूपेश सुछतेवा करनी चाहिये। जेट बिटेन मे थे आवश्यकताएँ 
कभी कभी पूरी नहीं भी हुई हैं। अठारहवीं शताब्दी मे बहुत से सिब्रिल सर्विस के 
पदों को मंत्रियों के संबन्धियों, आश्रितों तथा मित्रों द्वारा भत जाता था । साबजनिक 
कार्य अकुशल लोगो के हाथों में सॉग दिया जाता था और सरकार के बदलने पर 
प्राय. विविध विभागों से परिवर्तन हुआ करताथा। किन्छु आज स्थिति बिल्कुल 
बदल गई है। सिविल सर्विस की विविध श्रेणियों में लोग अतियोगिता परीक्षाआ 
द्वारा प्रवेश करते हैं, और एक वार वहां अवेश करने के पश्चात्‌, आजीवन वे उसी 
में रहते हैं! पदोग्नति (7०7ाठाणा3) प्राथमिकता (8ध्यां०्माए) तथा योग्यत्रा के 
आधार पर होती है । स्थायी सेवाओ के व्यक्तियों को किप्ती निबोचन से खड़ा होने 
की या राजनैतिक कार्यत्राहियों अयवा बाइ-विव्ादों में सक्रिय या खुला भाग लेने 
की अनुमति नहीं होती। यह इसलिये किया जाता है कि उनका दृष्टिकोश किसी 
दल से संवन्धित न रहे । ग्रेट ब्रिटेन में यह परम्परा वन गई है कि सिविज्ञ सर्विप्त 
श्रम दल सरकार की सेवा भी ऐसी ही कुशलतायूर्वक तथा इच्छायूच्रंक करती है जैसे 
कि रूढ़ि दल या उदार दल सरकार की । सरकार के बदलने से उसके सदस्यों के 
भाग्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता 4 उनकी सेवा अराजनैतिक (7०7-7ण7॥४००]) 
है। राजनीति से दूर रहना वहां स्थायी सेवा की शर्तों में है। 
मिविल सर्विस के कार्य --- विसाग के राजनैतिक प्रवान तथा स्थायी 
सिविल कर्मचारियों के बीच सम्बन्धो का जो विवरण ऊपर दिया है, उसते ठीक ठीक 
ओर पूरा पूरा पता नहीं लगता कि ब्रिटिश व्यवस्था में वृत्तिकपअररासक (?066४- 
8807०) /07777587०0०7) का क्‍या वास्तविक भाग है। निस्सदेह यह सच है कि 
जब तक किसी विभाग का स्थायी कमचारी वर्ग (5) मंद्री द्वारा दिये गये कार्य 
को पूरा करता रहता है, तव तक उस काम के परिणामों के लिग्रे उनकी सावंजनिक 
रूप से आलोचना नहीं की जा सकतों। सब कारयें के लिये निन्‍्दा या श्रेय राजनीति म्ञ 
को मिलता है, वृत्तिकाग्रासक को नहों | किन्तु इसते यह परिशाम निकालना ग़ला 
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होगा कि वृत्तिकप्रशासक का सरकार की नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । वास्तव 
में सिविल सर्विस का प्रशासन पर ही नहीं, विधान-कार्य तथा वित्त बिपयो में भी 
चहुत प्रभाव होता है, किन्तु जनता उसे मान्यता नहीं देती क्योंकि उत्तरदायित्व मंत्रियों 
का ही होता है। इस सम्बन्ध से यह स्मरण रखना चाहिये कि सिविल कर्मचारी का 
काम यही नहीं है कि उसे जो कुछ कहा जाये वह वही करे, उसे यह अधिकार है 
तथा उसका यह कत्त व्य दैकि वह मंत्री के सामने अपने सारे ज्ञान और अनुभव 
को पेश करे, चाहे वह मंत्री के विचारों के अनुकूल हो या न हो। मंत्री अपने 
अधीन व्यक्तियों द्वारा उसके सामने रखी गईं सब चातों पर विचार करने के लिये 
वाधष्य है ओर वाद में ही वह उन्हें अन्तिम आदेश देता है। इस प्रकार सगत 
सचनाएँ पेश करके ही सिविल कमचारी नीति पर श्रभाव डालता है । जहाँ तक 
इस शक्ति के प्रयोग पर केचिनेट या संसद का पयोप्त नियंत्रण नहीं होता, उस हद 
तक यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश व्यवस्था में नौकरशाहों (8ए7०0य्र८:था०) 
शासन का प्रभाव है। नौकरशाही के प्रभाव की स्थापना का इतिहास सनोरंजक है | 
ब्रिटिश सिविल सर्विस से पदावधि सुरक्षित होने के कारण तथा प्रतियोगिता 
परीक्षा द्वारा भरती होने के कारण, उससे ज्िटिश विश्वविद्यालयों के सर्वोत्तम तथा 
योग्यतम व्यक्ति आते हैं, और सदा योग्य व्यक्ति को ही शक्ति प्राप्त होती है। सन्‍्त्री 
राजनैतिक क्षेत्र में सफलताओ के आधार पर अपना पढ आाप्त करता है; उसे किसी 
विभाग की समस्याओ या काये का बिरोप ज्ञान होते के कारण वह विभाग नहीं सौंपा 
जाता । विभाग का जितना ज्ञान उसे होता है उससे कहीं अधिक गहन तथा घिस्ठृत 
ज्ञान उसके अधीन काम करने वाले स्थायी सचिवों (9००7८४7768), उप-सचिवो, 
वैधानिक परामशंदाताओं, सहायको (॥४४7४०78) आदि को होता है। सन्‍्त्री इस 
बात को खूब जानता है; अत. उसके लिये यह कठिन हो जाता है कि उनके विचारों 
को तथा उस विचारों के समर्थन में पेश किये गये तर्कों को ठुकरा दे जब तक कि वह 
असाधारण योग्यता, साहस तथा सूमबूक वाला व्यक्ति न हो या अपने विपय में 
ग़लन धारणाएँ रखने वाला मूर्ख न हो। परिणाम यह है कि अधिकांश मामलों 
में मन्त्री अरने अधीनस्थ कर्मचारियों के विचारों को स्वीकार कर लेता है तथा 
'तियत स्थान! पर हस्ताक्षर, कर देता। है। “कुल मिला कर कायोलय” की नीति 
लगभग सदा ही चलती दहै।जव तककोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली न हो उसके 
लिये कार्योत्ञय ,की मौन हठ तथा मौन वाघा डालने की शक्तियों और इसके 
पास सब तथ्यों के जान की शक्ति का विरोध करना सम्भव नहीं होता ।”कक 
कई नेक नीयत वाले मन्त्रियों की उदार इच्छाओं को कर्मचारी वर्ग समाप्त कर देता 
है। भारत कायोलय, ,विदेश कायोलय तथा युद्ध कायोलय इसके उदाहरण कहे जा 
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सकते हैं। इसक्रा यह अर्थ नहीं है कि स्थायी अधिकारियों का प्रभाव सदा 
नकारात्मक ही होता है, और वे नई प्रस्थापनाओं को चदलने या समाप्त करने में ही 
रहते हैं ,वे कई रचनात्मक कार्य भो करते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त फैक्ट्री 
इन्स्पेक्टरों के प्रतिवेदनों (०७००७) में महत्त्वपूर्ण बाते थीं जिसके आधार पर 
फैक्ट्रियों के लिये पहले से अधिक सुधरा हुआ विधान बनाया जा सका | यह 
वात समभने की है कि समूचे केन्द्रीय में प्रशासन स्थायी सिविल सर्विस का 
प्रभाव प्रवान वस्तु है | | 

सिविल सर्विस का प्रभाव विधान क्षेत्र में भी होता है। संसद में सरकार द्वारा 
पेश किये जाने बाज़े विधायी (7.०879/87२०) मामले दो प्रकार के होते हैं। कुछ 
विधानों का उद्देश्र उन बचनों को पूरा करना होता है जो निवोचन के समय मत- 
दाताओं को दिये गये थे। ऐसे बिधानों के लिये सरकार पहल करती है तथा विचारों 
का सूत्रपात करती है। सिविल सर्विस का काम उन विचारों को विधेयक के मसविदे 
के रूप में प्रस्तुत कर देना ही है, और ऐसा करते सत्य वह कभी कभी आमूल 
परिवर्तत भी कर देती है। दूसरी प्रकार के विवेयक बेड जिन्हे सरकार स्थायी 
पदाधिकारियों के सुकाव पर पेश करती है, जनता के जीवन पर इनका अन्य 
विधेयकों से सी अधिक प्रभाव पड़ सकता है। यद्यपि उन्हे पारित करने का श्रेय 
सरकार को मिलता है तथापि उनका वास्तविक उत्तरदायित्व स्थायी अधिकारियों पर 
होता है। एक और प्रकार का विधान-कार्य भी होता है जिसको लगभग पू्ंतः स्थायी 
पदाधिकारी दी तैयार करते हैं। इसे प्रशासकीय-विधान! (2ैपेफांगाहाधाए€- 
]०8780/००) कहते हैं और आधुनिक काल मे वह बहुत वढ़ गया है। संसद द्वारा 
पारित बहुत से सावजनिक अधिनियमों में एक खण्ड होता है जिससे मन्त्री को ऐसे 
आदेश निकालने की शक्ति दे दी जाती है जो विधि के समान लागू होते हैँ । वास्तव 
मे वे आदेश स्थायी पदाधिकारियों द्वारा जारी किये जाते हैं। कभी कभी उन्हे मेज 
पर रख दिया जाता है? और कभी कभी उन पर तत्काल अमल करना आरम्भ हो 
जाता है।चाहे वे मेज पर ही पड़े रहे? संसद कभी कभी ही उन पर बाद-विवाद 
करती है, उन्हें संसद में नाममात्र के लिये ही पेश किया जाता है। ऋषि, उद्योग, 
दीन-सहायता, लोक-स्वास्थ्य और शिक्षा के विस्तृत क्षेत्रों में इस नियम-निर्मोण-शक्ति 
का प्रयोग बहुत अधिक होता है। थदि गत बीस वर्षों मे पारित किय्रे गये आदेशों, 
नियमों, उपनियमों (०४००४०४५) को एकत्र किया जाये तो कई बृहदू अन्थ 
तैयार हो जायेंगे। एक वार एक मन्‍्त्री को इतनी शक्ति दी गई थी कि वह निश्चित 
प्रयोजन के लिये कुछ भी कर सकता था जो उसे आवश्यक प्रतीव हो, चाहे उसके 
आदेश का प्रभाव उस अधिनियम के उपचन्धों (270०ए&0०75) को परिवर्तित करना 


ही हो। 


| रिवता99ए ऐैणिए * (्0तन्न ठिप्तोंगंत 38 60एश7८0?, 9886 58. 
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वित्त (8727८८) के क्षेत्र मे भी यही बात है। कई बार चांसलर ऑफ 
ऐक्सचेक्र छटनी करना चाहते थे किन्तु स्थायी अधिकारियों के दबाव के कारण 
उनके लिये ऐसा करना असम्भव दो गया । श्रम दुल्ल ने जब १६०४ में सरकार बनाई 
थी तब वह सेना के व्यय मे भारी कमी करने के लिये बचनबद्ध था , किन्तु छटठनी 
यरने के स्थान पर वास्तव में करोड़ों रुपये व्यय बढ़ गया। ट्रेज़री (77८४४ए०ए) के 
प्रभाव से कभी कभी नये विचारों वाले चांसलर ऑफ ऐक्सचेकर परम्परावादी 
सिद्धान्तों के भक्त घन गये । इसका एक उदाहरण फ़िलिप स्नोटन है। | 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ग्रेट ब्रिटेन में सिविल सर्विस सरकारी व्यत्रस्या 
री दास्‍्तविक प्रभावकारी अद्भ वन गयी है। इसका कार्य केवल यहाँ तक ही सीमित 
नहीं कहा जा सकता कि वह सन्‍्त्री द्वारा निश्चित नीतियों पर अमल करती है। 
उसे घहुत अधिकार प्राप्त हो गया है। किन्तु उसका अधिकार प्रभाव के रूप में दे, 
शक्ति के रूप में नहीं । उसका प्रभाव इसलिये है कि केवंल्ञ वही तथ्यों का ज्ञान आदि 
प्रत्तुत कर सकती दै जिसके आधार पर ठीक विनिश्चय किये जा सकते हैं । इसका 
यह अथ नहीं है कि इद्नलिस्तान मे नौफरशादी शासन वन गया है जैसा कि ब्रिटिश 
काल में भारत में था | हमे इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि 
सिविल सर्विस की शक्ति का बढ़ना अभीष्ट है या नदी ; यह कुछ परिवर्तनों कर 
परिणाम दै जो भ्रेट ब्रिटेन में हुए हैं। 

प्रशासकीय विसाग--.इस पुस्तक से यह आवश्यक नहीं है कि उन सब 
विभागों का, था उनमें से श्रधिक महत्त्वपूर्ण विभागो का ही, वर्णन किया जाये जिनके 
हारा ब्रिटिश सरकार उन विविध कार्यों को करती है जो प्रायः सब सभ्य सरकारो कि 
फरने होते हैं । उन सब के नाम लिखना भी अपेक्षित नहीं है । हम सरकार के विविध 
कार्यों का केघल वर्गीकरण करके उनसे सम्बद्ध विभागों के नाम ही लिखेंगे। 

विधि तथा व्यवस्था (!.,8७ 270 ०7०८० को चनाये रखना, विदेशी राज्यों 
के साथ सम्बन्धों को चलाना, देश की प्रतिरक्षा (/0(००८८), करों का संग्रद् करना 
सथा विभिन्न विभागों से घन का वितरण, ये ऐसे कार्य है जो प्रत्येक सरकार को करने 
पढ़ते हैं | हम उन्हें राजनैतिक कार्य तथा उनसे सम्बद्ध विभागों को राजनैतिक विभाग 
कह सकते हैं । ग्रेट न्रिटेन में उनके नास गृह कायोलय, विदेश कायोलय, नौसेनो 
विभाग (89वगाएथा३), चुद्ध कायौलय, नम-मंत्रालय (४7 )शाां४77) ओऔदै 
ट्रेज़री (/7८४४ए५) हैं | अधिराज्य कायोलय (207४77०7४ (270८), उपनिवेश 
कायीलय (0200०7/०! (092८८) और भारत कायोलय (जो अब टूठ गया है) भी 
राजनैतिक समझे जा सकते हैं। यद्यपि ट्रेज़री को ऊपर राजनेतिक कायोलयों फी 
श्रेणी में रखा गया है वथापि वद्द दूसरो से भिन्न है भर इस कोटि में नहीं आता 
क्योंकि वह एक प्रकार से अन्य विभागों की कार्यवादियों का निरीक्षण करता 


ना 
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तथा उन पर नियंत्रण रखता है। पेन्शन मंत्रालय का भी उल्लेख किया जा सकता है, 
जो १६१६ में बनाया गया था | वह विभाग सैनिक और नौसेनिक पेन्शनों फी ही 
व्यवस्था करता है ; बुढ़ापे की पेन्शनों तथा नागरिक पेन्शनो को दूसरे अधिकारी 
देखते हैं,। 

आजकल कोई सरकार सम्भवततः ऊपर लिखे हुये राजनैतिक कामों तक ही 
अपनी कार्यवाहियों को सीमित नहीं रख सकती, वह समय चला गया जबकि 'हस्तक्षेप 
न फरने की नीति! (!,855८2-(7८) का ग्रभाव था। श्रम सरकार के आने से 
पहले भी जबकि इद्भलिस्तान पूरी तरह पू'जीवादी था तथा ग़ैर-सरकारी व्यापार नीति 
में विश्वास करता था, उस समय भी ब्रिटिश सरकार को समाज के आर्थिक कामा 
का विनियमन करनेकी तथा कई बार उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता अनुभव 
हुई थी | भरत: ऐसे विभागों की रचना हो गई जिन्हें आर्थिक विभाग कहते हैं। उनमे 
से मुख्य विभाग व्यापार-मंदली (80870 ० 7७००), यातायात मंत्रालय 
(५गरं४7-7 ० 79४7870०"0 (जो १६१६ में घना था), कृषि तथा मीनक्षेत्र 
(गंक्राध्यं25) मंत्रालय, और श्रम मंत्रालय (जो १६१४ में बना था) हैं। इसी सूची 
में ठाकधर विभाग को भी गिना जा सकता है। 


जैसे शाज्य के कार्य वढुकर राजनैतिक क्षेत्र से आर्थिक क्षेत्र मे भी फेल गये 
से ही सरकारी कार्य अन्य दिशाओं में भी बढ़ते गये । पू'जीबाद में जो बुराश्यां है 
उनके कारण, तथा राज्य को अपने नागरिकों की भलाई के लिये अधिकाधिक 
चन्ता करनी ण्ड्ती है उसके कारण, और ज्ञान के विस्तार के कारण, ब्रिटिश 
सरकार को नये कार्य आरम्भ करने पड़े जिन्हें! सामाजिक सेवाय” कहते हैं। उनमें 
अब सरकार की शक्ति का बहुत वड़ा भाग लगा रहता है, ओर उन्तके सम्बन्ध में 
कई विभाग स्थापित हो गये हैं। स्वास्थ्य-मंत्रालय तथा शिक्षा बोर्ड (30870 ०0 
7स्‍07०७४07) उनमे सबसे महत्त्वपूर्ण हैं, और श्रम मंत्रालय उनके तथा आर्थिक 
विभागों के वीच कड़ी के समान है। श्रम मनत्रालय का काम पहले यह था कि वह 
नोकरों तथा मालिको के वीच अच्छे सम्बन्ध वचनाये रखता था, किन्तु अब वह अपना 
काफी समय और शक्ति वेकारों को काम दिलाने के सामाजिक कत्तेंव्य में लगावा 
है। स्वास्थ्य संत्रालय १६१६ में बना था| वही सास्ण्य बीसे तथा वृद्धावस्था की 
पेन्शनो की व्यवस्था करता है| शिक्षा-वो्ड (30270 0 26त7८४४०7) १८६६ में 
बनाया गया था | अब यह बात अच्छी तरह सममी जाती है कि स्वतत्र सरकार को 
बुद्धिमान नागरिको की आवश्यकता हे अत इस विभाग की महत्ता और 
आवश्यकता और भी बढ़ने की सम्भावना है। 
मुख्य प्रशासकीय (&07777580279८) पिभागो के इस संक्षिप्त सिंहावलोकन 
को समाप्त करने से पहले कुछ अन्य कायोलयों की ओर भी ध्यान आक्ृष्ट करना 


लय कल 


ब्टा लय» 








विधानमंडल : लोकसमा उप 


अभीष्ठ प्रतीत होता है जिनके राजनेतिक प्रमुख अवश्य ही केविनेट के सदस्य होते 
हैं। वे विभाग हैं (१) चांसलर ऑफ दी ढडची ऑफ लकास्टर (उसे बैयक्तिक कारणों 
से केविनेट मे रखा जाता है, प्रशा प्तकीय कारणों से नहीं), (२) ला चांसलर (वह 
लाडे सभा का सभापतित्व करता है और न्यायपालिका का प्रमुख होता है), (३) लाई 
प्रिवी सील, और (४) ल्ार्ढ प्रेसीढेंट आफ दी काउन्सिल, जो श्रिवी परिषद्‌ का 
सरकारी प्रप्रुख होता है और कभी वह कई महत्त्वपूर्ण काम किया करता था | ये 
पद्‌ न राजनेतिक हैं, न आर्थिक हैं और न सामाजिक ही हैं । 


अध्याय ६ 
पिधान-मंडल [,627 ४5 ४८पए०७ $ लोकसर्भा 


विपय-प्रवेश $--अब हम ब्रिटिश शासन-व्यवस्था की महान शाखा, 


विधान-मंडल का अध्ययन आरंभ करते हैं । ब्रिटिश विधान-मंडल संसार में सबसे 
पुराना है; यह सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली भी दै । ब्रिटिश संसद की प्राचीनता 
के विषय में यह उक्ति भ्सिद्ध है कि वह 'संसदो की जननी” है। उसकी सन्तान हमारे 
भूमंढल पर सव जगह फैल गई है, जद्टों भी लोकतनन्‍्त्रात्मक सस्थाओं ([907700/४(7० 
१787ए४०7७) की स्थायना हुईं है। यह ससार का सबसे बड़ा विधायक निकाय 
(.८8940ए८ 0009) है; कहीं भी संसद में इतने सदस्य नहीं होते जितने कि 
लोकसभा तथा लाढंसभा में अल्षग अलग, और मित्र कर होते हैं। किन्तु उसका 
शेष गुण उसका असीमित क्षेत्राधिकार (० ४०८४०7) तथा शक्ति है। कोई 
ऐसा विषय नहीं है ज्ञिस पर उसे विधि बनाने की शक्ति न हो, कोई अन्य मानवीय 
शक्ति नहीं है लो उसकी विधान निमोण की शक्ति को सीमित कर सकती हो । वह्‌ 
सब सासलों में सम्पूर्णो-प्रभुत्व-सम्पन्न है चाहे वे मामले बेधानिक हों या सांविधानिक, 
लिकिक हों या धर्म सवंधी हों। कुछ वर्षों पहले तो वह सम्पूर्ण मानव जाति के 
लगभग चतुथोश के लिये विधियां बना सकती थी। अतः वह बहुत दिलचस्प 
आधुनिक विधान-संडल है । 

ब्रिटिश विधान-मंढल में चादशाह तथा संसद दोनों शामिल हैं. और केवल संसद्‌ 
दी नहीं है जैसा कि कभी कभी विद्यार्थी समर बैठते हैं । ठीक ठीक स्थिति यह है 
कि धादशाह््‌ संसद का अंग नहीं है, यद्यपि वह भ्रेट ब्रिटेन के विधान मंडल का 
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अभिन्न अंग हैक संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तव तक विधि नहीं चन सकता 
जब त्क कि राजा उस पर अनुमति (355८०) न दे दे। यह बात और दै कि उसकी 
अनुमति औपचारिक (#०777४7) होती दे तथा उसे रोका नहीं जा सकता ; चाहे 
ओपचारिक ही हो, फिर भी वह आवश्यक दहै। राजा विधान-मंढल के अंग के रूप 
में संसद द्वारा पारित विधेयको पर अनुमति देता दे, किन्तु उस विषय मे यद्दां 
आअधिक कुछ कहना जरुरी नहीं हैं। अभी हम संसद, उसकी रचना, शक्तियों और 
कासी, तथा विधि-निमोण के तरीके का ही उल्लेख करेगे। 


संसद्‌ (?०7977८70--जत्रिटिश संसद में दो सदन हैं; लोकसभ 
(छ0०0४८ ए (४07777709) और लाढे-सभा | संसद के प्रादुभाच तथा उसके दो 
सभाओ में विभाजन होने का कुछ इतिहास अ्रध्याय २ में दिया जा चुका दे ; यहां 
उस पर अधिक लिखना आवश्यक नहीं हैं। यद्यपि लाेसभा दोनो सदनो में 
प्राचीनतर है और बहुत समय नहीं हुआ जबकि वह एक शक्तिशाली निकाय थी, 
फिर भी इमू, प्रिटिश संसद का अध्ययन लोकसभा के विवरण से आरस्भ करेंगे 
क्‍योंकि वह संसद का प्रधान और अधिक शक्तिशाली अंग घन गया है। कई 
प्रयोत्षनों के लिये तो लोकसभा ही त्रिटिश संसद है । वालपोल ने इसी बात को 
खत्यन्त सुन्दर ढेंग से कहा था कि 'लव कोई मंत्री संसद से परामर्श करता दै 
दो वास्तव में वह लोकसभा से ही परामर्श करता है; जब भहाराद्वी संसद की 
विघटन ([05500४०४) करती है तो वास्तव मे चह लोकसभा का दी विघटन 
करती है । नई ससद वास्तव में नई लोकसभा को ही कहते हैं /? १६१०--११ के 
संसद अधिनियम से यह संभव हो गया है कि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को 
लार्टसभा की सहमति के बिना ही राजा की अनुमति (2४४८०) के लिये भेजा 
जा सकता है। ज्ञव त्रिटिश संसद को 'संसदों की जननी” कद्दा जाता है तब भी 
लोकसभा की ओर ही सदा निर्देश होता है ; लोकसभा का ही वंश अन्य देशी में 
फेला दे, लादसभा का नहीं । तिटिश लोकसभा ने पहले तिस प्रकार स्वतंत्रता के 
लिये और बाद मे शक्ति के लिये संघर्ष किया था, वह तरिटिश इतिहास का स्मारक 
है, इसी कारण लोकसभा की विशेष महत्ता दो जाती दै। सिदनी लो ने ज्िटिश 
साबंजनिक आर राजनैतिक जीवन मे लोकसभा की भद्दत्त्वपूर्ण स्थिति का वर्शन इस 
प्रकार किया हैः-- 


“लोकसभा विश्व में सबसे महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सभा दे। उसका 


आदरणीय प्राचीनता, उसका प्रेरणादायक इतिद्दास, उसकी मद्दान परम्पराएं, उसकी 


फवुछ लेखकी का मत है कि 'संसद शब्द' में राजा समाविप्ट है। भारत में तो 
राष्ट्रपति समद का अ्ग है ही । 
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अब भी नवयुवकों की सी भावना और शक्ति, संसदों के आदर्श के रूप मे ढसका 
अनन्य प्रभाव, त्रिटिश राष्ट्र के जीवन से उसका अभिन्न संबंध, हमारे संविधान 
को चलाने वाले केन्द्रीय-यन्त्र के रुप में उसका व्थान; ये सब सिल्कर उसको 
संसार में अद्वितीय वना देती हैं। स्वयं राजपद से भी अधिक, केविनेट से भी कहीं 
अधिक, लोकसभा केवल अंग्रेज़ों का ही नहीं विदेशियों का भी ध्यान अपनी ओर 
आउर्षित करती है। उसके वाद-विवादों को चेनल के पार तथा सिंधु के पार भ 
पढ़ा जाता है| ** किसी व्यक्ति के लिये इस मद्दान्‌ सभा में महत्त्वपूरों 
स्थान प्राप्त करना, उसके नेताओं, उसके विश्वस्त परामशेदाताओं, उसके लोकप्रिय 
वक्ताओं में गिना जाना, अपने युग के अग्रगण्य व्यक्तियों में आ जाना है ।” 

इस धप्याय में हम उसकी रचना, संघठन, शक्तियों तथा कामों और विधान- 
प्रक्रिया (,८ट४99ए८ ?70०८०ए८) पर विचार करेंगे तथा लाढंसभा पर 
अगले अध्याय में विचार करेंगे। ” 


सभा की रचना/-- १८३२ से पहले का तो कहना ही क्‍या है । गत एक * 
सौ वर्षों में लोकसभा की रचना में जो अनेक तथा क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, 
उनका भी उल्लेख करना यहाँ आवश्यक नहीं है। हम उसकी आजकल की सदस्य 
संख्या और रचना पर ही अधिक ध्यान देंगे और गत कुछ वर्षों के परिवर्तनों क 
निर्देश कर देंगे 

छगभग १४ वर्ष पूर्व, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या ६१८ थी। १६४४ के 
सामान्य निवोचन में उसे बढ़ा कर ६४० घना दिया गया था | १६४८ के लोकसभा- 
स्थान-पुनर्विंतरण-अधिनियम द्वारा सदस्य संख्या ६४० से घटा कर ६२४ कर दी गई 
ओर सब निवाचन-क्षेत्रो को समान घनाने के उद्देश्य से उनका फिर से बटबारा कर , 
दिया गया | अत- फरवरी १६४० में जो सभा बनी थी उसमे ६२५ सदस्य थे। इस 
कमी का मुख्य कारण विश्वविद्यालयों (0प्रांए८ञंधं८5) के स्थानों (5००४४) का 
हटाना था । विश्वविद्यालय-प्रतिनिधित्व तथा व्यापार मतों की समाप्ति से दुहररे 
मतदान का अन्त हो गया जो ब्रिटेन में पहले प्रचलित था, और 'एक व्यक्ति, एक 
मत' को सिद्धान्त देश में पूरी तरह स्थापित हो गया। 

लोकसभा पूरी तरह निवोचित सभा है, उसके ६२५ सदस्यों में से प्रत्येक 
प्रादेशिक निदीचन केत्रों (।८४०४07ं9 (४0)४700८४०८७) से बयरक (+0प70 
मताधिकार (९००८० ४८) के आधार पर चुना जाता है। विश्वविद्यालय-प्रतिनिधित्व 
की समाप्ति से जो थोड़ा सा चृत्तिक-प्रतिनिधित्त (#पाटा०्पशें छेटएाइटाआ- 
ए०7) धा वह भी समाप्त हो गया। अतः अब ब्रिटेन की प्रतिनिधित्व-व्यवस्था . 
भौगोलिक दै तथा कार्यों या बत्तियों के अनुसार नहीं है। प्रादेशिक निवोचन क्षेत्र 


८ ग्रेट ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था 


एकल-मतीय हैं | १६४० के सामान्य निवोचन से सत देने के अधिकारी नर-नारियों 
की संख्या ३,४२,६६,४७७ थी जब कि वह संख्या १६४४ में ३,२८,३२६,४२१६ थी | 
१६४० में कुल २,८७,७१,३६२ मत ढाले गये जब कि १६४४ में २,४६/७८,६४६ 
मत ढाले गये थे । 


प्राचीन काल में ग्रेट ब्रिटेन में प्रतिनिधित्व मुख्यतः काम अथवा वृत्ति के 
अनुसार ('िएाट्092) होता था, और कभी घटनावश ही प्रादेशिक 
(7७7४079)) होता था। किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र विशेष मे रहने के कारण 
प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता था, वरन्‌ ज़मींदार, व्यापारी और पादरी आदि वर्गों 
को प्राप्त होता था | वह भी घहुत सीमित था। वृत्तियों पर निर्मर मताधिकार से 
प्रादेशिक सताधिकार घनने में, और सम्पत्ति पर निर्भर मताधिकार के स्थान पर 
सर्वव्यापी वयस्क मताधिकार स्थापित होने मे लगभग सौ वर्षों से भी अधिक लग 
गये ; यह परिवर्तन शने' शनेः कई 'खुधार अधिनियमो? द्वारा पूरा हुआ । पहला 
खुधार १८३१२ के सुधार अधिनियम द्वारा हुआ, जिससे पुरानी पद्धति की स्पष्ट 
ब्रुटियों को दूर कर दिया गया, सताधिकार के नियमों का काया-कल्प कर दिया और 
लगभग ४ लाख अधिक व्यक्तियों को मताधिकार दे दिया । इससे स्थानों (96905) 
का फिर से चेंटवारा भी हुआ | १८८४ और १८८५ के अधि नयमों द्वारा काउटियों 
के लिये वे ही सुधार कर दिये गये जो १८१२५ के अधिनियम द्वारा शहरी हल्कों 
(807०ए६7४७) के लिये किये थे । अगला महान परिवर्तन १६१८ के जन-प्रतिनिधित्व 
अधिनियम द्वारा किया गया जिसने पुरुष मताधिकार पर लगे हुए सभी चंधनो को 
हटा दिया और मत देने का अधिकार लगभग ८५ लाख स्त्रियों को भी मिल गया। 
इस में स्त्रियों के मताधिकार पर कुछ अ्तिबन्धक थे अतः इससे व्यापक वयस्क 
मताधिकार स्थापित नहीं हुआ। १६४५८ के जन-प्रतिनिधित्व-समान-मताधिकार 
अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह था कि समस्त मतभेदी को समाप्त करके मत देने 
का अधिकार उन सब पुरुषों और दियों को दे दिया जाये नो २१ वर्ष की आयु 
पूरी कर चुके हो और निवोचन से पूर्ववर्ती पहली जून से उस निवोचन क्षेत्र में रह 
चुके हों। इस प्रकार लोकतन्त्रात्मक इड्डलिस्तान को व्यापक वयस्क मताधिकार 
स्थापित करने में सौ वर्ष लग गये । 

४६8एक स्त्री के लिये मतदातन्री वनने के लिये यह अ्रपेक्षित था कि वह संपत्ति की 
स्वामिनी हो श्रथवा संपत्ति के स्वामी की पत्नी हो और ३० वर्ष से कम न हो । 


| यद्यपि उपर्युक्त विभिन्न सुधार अधिकार श्रधिनियमों के उपवन्ध बहुत दिलचस्प 
है, तथापि उन्हें घिस्तार से यहाँ नही दिया गया है क्योकि वे हमारे प्रयोजन के लिये 
आवश्यक नही है । विद्यार्थी आग (0282 या बनरो पढ़ सकते है । 
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इस समय वयस्क मताधिकार के अधीन लगभग भेट विटेन की कुल 
जनसंख्या सें से ६० प्रतिशत को मत देने का अधिकार है। १८३१ से यह अधिकार 
४ प्रतिशत से अधिक लोगो को प्राप्त नहीं था। अन्य देशों के समान, इ गलिस्तान 
से भी अलुन्युक्त दिवालिये पागल, विदेशी, अपराधी आदि मत देने के अधिकारी 
नहीं हैं। इसके अतिरिक्त लाडों को भी लोकसभा के लिये मत देने का अधिकार नहीं 
है क्योंकि वे लाडंसभा के सदस्य हैं । प्रत्येक विटिश प्रजाजन को, चाहे वह विदिश 
हो, कनाडियन हो, आस्ट्रेलियन हो, दक्षिणी अफ्रीकन हो अथवा न्यूजीलैंड वास 
हो मत देने का अधिकार है यदि वह निवास सम्बन्धी योग्यता को पूरा करता हो 

१६४० में जो परिवर्तन हुए उनसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में लोकतत्रात्मक 
सताधिकार का केवल एक ही सिद्धान्त, 'व्यापक-वयरक-सताधिकार” ही पूरों तरह 
अपनाया गया था ; अभी दूसरे सिद्धान्त के विषय में वे अपने ध्येय तक नहीं पहुंचे 
थे, बह सिद्धांत था 'एक व्यक्ति, एक सत? । वहां दुह्दरा मतदान अभी शेप था यद्यपि 
वह बहुत सीमित था । उस समय के नियमों के अनुसार एक ही व्यक्ति एक निवोचन 
क्षेत्र मे निवासी के रूप से मत दे सकता था तथा दूसरे क्षेत्र में भी मत दे सकता था 
यदि बह उस क्षेत्र में व्यापार अथवा व्यवसाय आदि के लिये १० पाउन्ड प्रति वर्ष 
किराये पर भवन लिये हुए हो । किन्तु किसी अवस्था में एक व्यक्ति दो निवोचन- 
क्षेत्रों से अधिक में मत नहीं दे सकता था । विश्वविद्यालय के स्नातक (57:200००) 
के भी दो मत होते थे, एक प्रादेशिक निवोचन क्षेत्र के निवासी के रूप में और दूसर 
स्नातक के रूप में | इसके अतिरिक्त ग्रेट ब्रिटेन मे दुहरा मतदान नहीं होता। यह 
वात स्मरण रखनी चाहिये कि किसी व्यक्ति को एक ही निषोचन-च्षेत्र से एक से 
अधिक मत देने का अधिकार नहीं था । जेसा कि ऊपर बताया जा चुका है, दुहरा 
मतदान समाप्त हो चुका है, पिछली श्रम रूरकार ने विधि बनाकर व्यापार-मत तथा 
विश्वविद्यालय प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया था| 

निर्वाचन सम्बन्धी समस्‍यायें; ---लोकसभा के निवीचनो के विषय में कई 
मिहत्त्वपूर्ण अश्न उठते हैं । पहला यह है कि देश को बहुत से निवोचन-जिलों अथवा 
नवोचन-च्ेत्रों में बॉदो जाता है। संयुक्त राज्य अमरीका मे एक विधि है कि प्रत्येकी 
दशवर्षपीय जनगणना के पश्चात्‌ ज़िलों का पुर्ननिमोण होता है। ग्रेंट त्रिटेन में ऐसी 
कोई विधि अथवा प्रथा नहीं है; वहां संसद जब भी चाहे निवोचन-क्षेत्र की 
पुनर्व्यवस्था (रि८४7278८7767) कर सकती है ; वह कम या ज्यादा समय के 
पश्चात्‌ ऐसा करती रही है। ज़िले का पुर्ननिमोण अथवा पु्ेश्रवन्ध अन्तिम वार 
१६४० में हुआ था , उससे पहले १६१८ में तथा १८८५ में हुआ था। जब भी 
स्थानों का फिर से वटवारा होता है उसमे किसी भं। राजनैनिकपार्टी के हित या अहित 
का ध्यान नहीं रखा जाता; संयुक्त राज्य अमेरिका के निवोचनों में जो गड़बड़ घोटाल 
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होता है वह जिटिश राजनैतिक निवोचनों में कभी नहीं हो सकता | ज़िलों के 
पुऑ्र्निमोण हा केवल यही दह श्य होता है कि निवीचन-सम्बन्धी असंगतियों को तथा 
जनसंख्या के स्थानान्तरण आदि से उत्पन्न असमानताओं को दूर किया जा सके । 
प्रयत्न किया जाता है कि विविध निवोचन-क्षेत्रो को जनसंख्या तथा मतदाता संख्या के 
दिसाव से यथासंभव वरावर वना दिया जाये । निवीचन-त्षेत्रों की जन ४ंस्या को चरावर 
करने का प्रश्न बहुमत दल द्वारा निश्चित्‌ नहीं होठा है वरन्‌ उसे निश्चित करने के 
ल्ये सर्वदलन-सम्मेलन होता है जिसका सभापतित्व लोकसभा का अध्यक्ष करता है- 

यह्द धात ध्यान सें रखनी चाहिये कि ग्रेट ब्रिटेन में ऐसी कोई विधि या प्रथा 
नहीं है कि संसद के लिये खड़ा होने वाला उम्मीदवार उसी निवोचन-क्षेत्र का निवासा 
हो जहाँ से वह खड़ा हुआ है। यही काफी है कि उसका नाम किसी भी निवोचन- 
क्षेत्र की निवोचन-सूची में है; ओर वह खड़े होने के लिये अन्यथा निर्योग्य 
नहीं होना चाहिये | लोकसभा की सदस्यता के लिये कोई योग्यता निधोरित्त नहीं है 
सिवाय इसके कि थह ड्रिटिश प्रजाजन (50००८) होना चादिये, उसकी आयु 
नियमानुकूल होनी चादिये, तथा वह निष्ठा की शपथ (06४ ए &॥68270८) 
लेने के लिये तैयार होना चाहिये | किन्तु कुछ नकारात्मक योग्यताएँ है । ऐसे व्यक्ति 
लोकसभा के सदस्य नहीं चन सकते जो पीयर हो, तीन महान्‌ गिरजों के पादरी हो, 
काउन्टियों के शेरिफ हो या बॉरोज़ के मेयर द्वो, जिन्हें सरकार से ठेके मिले हुए दो 
था जो क्राउन के अधीन अराजनेतिक पदों पर लगे हुए दों। इनके अतिरिक्त 
श्रपराधी, पागल और विक्रत-चित्त वाले व्यक्ति भी लोकसभा के सदस्य नहीं बन 
सकते। स्तरियाँ सदस्य वन सकती हैं; इत्त समय भी लोकसभा में कुछ स्त्री- 
सदस्या हैं । 

उपरोक्त प्रश्न से भी अधिक महत्त्वपूर्ण एक और अ्रश्न है--सामान्य निवाचन 
के समय का निधोरण । सामान्य निवोचन संसद के विघटन (79580 ४07) के 
पश्चात्‌ ही हो सकता है; अतः यह प्रश्न उठता दे कि संसद को कब ओर कैसे 
विघटित किया जा सकता । है इस भ्रश्न का उत्तर देते हुए यह ध्यान रखना चाहिये 
कि ग्रेट ज्िटेन में सलदीय अथवा केविनेट पद्धति की सरकार है, वहां अमरीका के 
समान राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं है। संसदीय प्रणाली में विधान-मंढल का 
विघटन उसकी पूर्ण कालावधि के समाप्त होने से पहले भी किया जा सकता है । 
यद्द वहुत दिलचस्प घात है कि गत ढेढ शताब्दी में केवल एक ही संसद, १८६७ से 
७३ की संसद, अपनी पूरी फालावधि तक (जो उस समय सात वर्ष थी) पहुंच्च पाई 
थी, शेष सब समय से पूर्व विघटित हो गई थीं | परिणाम यह है कि ग्रेट ब्रिटेन 


”. क्षकुछ अन्य संसदें श्रवधि की समाप्ति के निकट पहुची किन्तु उसे पूरा न कर सकी, 
जँसे १६२१-३५ की मिश्रित सरकार के श्रघीन संसद । 
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में संसद के निब्रोचन नियमित अवधि पर नहीं होते, संयुक्त राज्य अमरीका से 
निवोचन सदा नियमित अवधि पर दोते हैं, फ्रांस में भी एक अमिसमय 
(००॥०ग०7) बन गया है कि विधान-मढल से पराजय होने पर केविनेट देश से 
अपील नहीं कर सकतो | ग्रेट त्रिटेन मे कभी तीन चार वर्ष तक चुनाव नहीं होते, 
आर कभी कभो एक बरष में निवोचन हो जाते हैं तथा उसके वाद के वर्ष में सामान्य 
निवाचन हो जाते हैं । एक वार लगातार तीन वर्ष तक निवाचन होते रहे-- १६२२, 
१६२३ और १६२४ में | १६१० में दो वार निवोचन हुए। अतः ब्रिटिश लोकसभा 
को कोई नियत अत्रधि नहीं है। वह एक, दो, तीन, चार या पॉच वर्ष तक रह 
सकती हैं--- यद्‌ सयर परिस्थितियों पर निर्नर है। यद भी याद रखना चाहिये कि 
१६११ के संघद अधिनियन द्वारा सतद का अधिकतम कार्यकाल ४ वर्ष निधोरित 
कर दिया गया है नथापि आपात (थरश०४टआ०9) में संसद इस काल को घढ़ा 
सकती है | प्रथम विश्य युद्ध में, १६१० को नियरोचित सनद १६१८ तक चलनो रहो, 
ओर ट्वितोय विश्व युद्ध में १६३५ से निर्मेत ससद १६४४ तक चलतो रहो | युद्धकाल 
से संसद के सामान्य निबाचन करना अग्रांछित समझा गया था | 

ससतद का विघटन करने और देश से अपील करने का निर्णय सदा प्रधान 
मन्नी करता है ओर वह अपने केवरितेट के साथियों से इस विपय में परामर्श कर लेता 
है। किन्तु विघटन तभी होता है जब राजा उस आशय की उद्घोपणा (?7००४- 
ग्राधा०7) जारी करके अपनी जनता से मिलने और संसद में उनकी मंत्रणा 
प्राप्त करने को? इच्छा प्रकट करता है। दूसरे शकह्दों में हम कद सकते हैं क्रि 
केविनेट विघटन का निर्णय करतो है तथा राजा उसका आदेश दे देता है। राजकीय 
उद्धोषणा से निवाचन सबत्धों व्यत्रस्था भी काम करने लगतो है। इसके विस्तार में 
जाना आवश्यक नहीं है। 7 

अब हम यह विचार कर सकते हैं कि प्रवान मन्‍्त्रों किन कारणों से सघर को 
पूरो अत्रधि के समात दोने से पूर्व दो देश से अग्ोल करने के लिये राजा को अबुमति 
मांग सकता है। कभो कभो चह विघटन करने की मन्त्रणा ऐसो दशा में दे देता 
है जबकि बह देखता है कि उसे निवोचन में विजय की आशा है | ऐसा तब होता है 
जबकि ससद्‌ की अवधि सनाप्त होने वाली ढोतो है । कई वार वह अपने ढांवाडोल 
मन्त्रिमण्डल को प्राजय से बचाने के लिये विघटन करवा देता है। कभो कभों 
सरकार को किसी नये प्रश्न पर राष्ट्र का नि्येय जानना आवश्यक प्रतोत हो सकता 


ह॥ 


 $८६८ से पहले संसद की समाप्ति का कारण राजा को झत्यु भो द्वोता था। 
१८६७ के सुधार अधिनियम से यद्द बात नद्दीं रही। इस समय की पंचवर्षीय अवधि 
१६११ में द्वी निश्चित हुई थी । १७१६ से १६१३ तक सप्तवर्षोय अवधि थी और १७०१६ 
से पूव तीन वर्ष को अवधि थी । 
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है। केविनेट पद्धति का यह एक बड़ा लाभ है कि जब कभी महत्त्वपूर्ण प्रश्नो को तय 
करना होता है तो निवोचन सरलता से किया जा सकता है। इससे एक हानि भो 
है कि वह शक्तिप्राप्त दल को विरोधों दल पर विजय प्राप्त करने का कूटनोतिक अबघसर 
दे देता है। जब विरोधी दल तेयार न हो उस समय सरकार निवोचन का आदेश 
देकर उसके विरुद्ध अनुचित ज्ञाभ उठा सकती है । 


विघटन की सरकारी घोपणा तथा उम्मीदवारों के नामनिर्देशन (7०7रं॥007) 
की तारीख के घीच प्रायः बहुत कम समय होता है; केवल आठ दिन का समय होता 
है। अतः विविध राजनैतिक दल अपनी उम्मोदवार-सूचियो को पहले ही तेयार रखते 
हैं और उद्घोपणा की प्रतीक्षा मे चुप नहीं वैठते। शत्येक दल की राष्ट्रीय अथवा 
केन्द्रीय संस्था निवोचन-क्षेत्रों के लिये अपने उम्मीदवारों की सूचियां स्थानीय शाखा 
की सिफारिशों पर तैयार करती है। ग्रेट ब्रिटेन में जो पद्धति है,लगभग उसी पद्धति से 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अन्य भारतीय दल भी अपने उम्मीदवारों को चुनते हैं। 
प्रायः उन्हीं व्यक्तियों को खड़ा किया जाता है जो अपने अपने चोत्र में लोकप्रिय होते 
हैं और जिनके जीतने की संभावना होती है। नामनिर्देशन की प्रणाली सादी है। 
उम्मीदवार को केवल इतना ही करना होता है कि वह उस निवोचन-त्षेत्र के दस 
मतदाताओं द्वारा हस्ताक्षर करवा कर अपना नामनिर्देशन पत्र (॥णए॥0/0॥ 
7०००५) भेज देता है तथा १४० पाउण्ड की ज़मानत जमा कर देता हैं; यदि बह 
कुल ढाले गये बोटों में से आठवां भाग भो प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी यह, 
जमानत जब्त हो जाती है | हमारे देश में नामनिर्देशन पत्र पर केवल दो हस्ताक्षर 
होते हैं, एक प्रस्तावक का और दूसरा समर्थक का ; अधिक मतदाताओ के हस्ताक्षरो 
की आवश्यकता नहीं होती । 


निर्वाचन भी नासनिंर्शशन के पश्चात्‌ नौवें दिन ही हो जाते हैं (इन दिनो में 
से रविवार तथा छुट्टियां कट जाती हैं )। अतः ग्रेट त्रिटेन में निवाचन आन्दोलन 
बहुत छोटे होते हैं ; यह “मतों का युद्ध/ लगभग अठारह उन्नीस दिन ही तक चलता 
है। हमारे देश में तथा संयुक्त राज्य अमरोका में यह समय बहुत लम्बा होता है। 
किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि निवोचन आन्दोलन का समय वास्तव में इतना 
छोटा नहीं होता जितना कि वह दिखाई देता है। एक प्रकार से यह कहा जा सकता 
है कि यह आंदोलन सदा ही चलता रहता है। सारे दल सदा निवोचन के लिये 
तैयार रहते हैं ; कभी कभी ही ऐसा होता है कि वे सोये रह जायें और अचानक 
निवोचनों की घोषणा हो जाये | वीच वीच में उप-निवोचन (396-७॥०८४०४) भी 
होते रहते है जिससे कि जोश बना रहता है। सदस्य अपने निवोचन क्षेत्रों में सदा 
प्रचार करते ही रहते हैं । किन्तु फिर भी यह वात तो सत्य है ही कि इड्धलेंड में निवोचन 
आंदोलन इतने लंबे नहीं होते जेसे कि संयुक्त राज्य अमरीका में होते हैं। अमरीका 
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की तुलना से वहां निवोचनो पर कम घन व्यय किया जाता है, व्यक्तिगत प्रचार भी 
कम होता है, भ्रष्टाचार तथा अवैध आचरण सी कम होता है। निवोचन के मामलों 
से अट ब्रिटेन संसार भर के लिये आदर्श राष्ट्र सा वन गया है। यह भी याद रखना 
चाहिये कि विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अन्य सब सदस्य एक ही 
प्रकार से, एक ही दिन और एक ही मताधिकार द्वारा चुने जाते थे। अब तो 
विश्वविद्यालय-अतिनिधित्व समाप्त ही हो गया है। 

पराजित उस्मीदवारों द्वारा पेश की हुईं निबोचन-याचिकाओं (7००४० 
?८#ा0४७) पर न्यायालय विचार करते हैं। न्‍्यायाघीश निवोचन का निराकरण 
तभी करते हैं जब यह सिद्ध हो जाये कि ऐसा भ्रष्टाचार अथवा अवैधता हुई है 
जिसका चुनाव के परिणाम पर प्रभाव पड़ा होगा, केवल टेकनीकल्ल च्रुटियों से उनके 
निश्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निवोचन का निराकरण बहुत कमर किया 
जाता है। 

अब हस लोकसभा की सदस्यता के विषय से एक विचित्र वात का निर्देश करते 
हैं। समुचित रूप से निवोचित सदस्य दिवालिया या पागल होने पर अपनी सदस्यता 
से हाथ थे बैठता है । देशद्रोह या महापराध पर उसे सभा उसके स्थान पर से 
हटा देती है | ला वन जाने पर भी उसका स्थान छिन जाता है, किन्तु वह अपने 
स्थान का स्वेच्छा से पद॒त्याग नहीं कर सकता । यह्‌ भ्रथा पुराने समय से चली आ 
रही है जबकि सभा की सदस्यता एक भार थी जिसे लोग टालना चाहते थे, वह 
समाज की ओर से उन पर थोपी जाती थी, और ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिससे 
उनका मान या प्रभाव बढ़ता हो । अब यदि कोई सदस्य अपना स्थान त्याग करना 
चाहे तो उसे जरा परोक्ष सार्ग अपनाना पड़ता है। सभा की सदस्यता तथा क्राउन के 
अधीन किसी पद का (राजनैतिक पद के अतिरिक्त) ग्रहण करना, ये दोनों वातें साथ 
साथ नहीं चल सकतीं | अत. सदस्यता से छुट्टी पाने के लिये सदस्य ऐसा कोई पद प्राप्त 
कर लेते हैं । इसके लिये भायः वर्किघमशायर मे वनहम, स्टोक और डेसवोरो के 
तीन चिल्टने हंढ्रेद्स के स्टुअढ पद का प्रयोग किया जाता है। इस पद के लिये 
सदस्य अर्जी देता है, उसे ग्राप्त कर लेता है तथा सभा की सदस्यता समाप्त हो जाती 
है ; तव वह इस पद से भी त्यागपत्र दे देता है। इस पद पर एक ही दिन में दो दो 
व्यक्ति क्रशः आसीन हुए हैं। किसी सदस्य को सीधा त्यागपत्र नहीं देने दिया 
जाता तथा उसे इस परोक्ष (707८0) तरीके से सदस्यता क्‍यों त्यागनी पड़ती है 
इसका स्पष्टीकरण सरल नहीं है। ब्रिटिश स्वभाव की रुढ़िवादिता का यह एक स्पष्ट 
उदाहरण है। भेट ब्रिटेन मे चाहे कोई सदस्य अपने कतंव्य की उपेक्षा या अन्य 
किसी कारण से अपने मतदाताओं मे कितना भी ददनाम क्‍यों न हो जाये, कोई 
निवोचन चेत्र संसद के विघटन से पूवे, अपने प्रतिनिधि से छुटकारा नहीं पा सकता । 
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ग्रेट ब्रिटेन की अन्य निर्वाचन-समस्यायें--- ह्लोकृसमा वास्तव में एक 
लोकतन्त्रात्मक सदन है। वह पूरी तरह निवोचित संस्था है तथा व्यापक वयस्क 
मताधिकार के आधार पर इसकी रचना होती है। निव्रोचन- इतने छो 
हैं कि प्रतनिधि अपने मतदाताओं की सेवा कर सकते हैं और उत्तसे सम्पर्क 
बनाये रख सकते हैं, ओर निबोचन काफी न्यायपूर्श होते है। दुहरा मतदान त्तथा 
विश्वविद्यालय-प्रतिनिधित्त भी अब सनाप्त हो गये हैं; उनकी आलोचना में प्राय 
यह बात कही जातो थी कि वे एक व्यक्ति, एक मत' के लोकननन्‍्त्रात्मक सिद्धान्त से 
मेल नहीं खाते । किन्तु फिर भो कुछ ऐसी वाले है जिन पर कभी कमी आपत्ति की 
जाती है। रैमजे म्पोर जेते लेखको का कहना है कि रचना की वर्तमान प्रणाली के 
कारण सभा राष्ट्र का ठीक ठीक ग्रतिनिधित्य नहीं कर पानों, अत- बह लोकनंवआात्मक 
नहीं है । विधान-मण्ठल की सच्चे अथ में अ्तिनिधि ससथा बनाने के लिग्रे व्यापक 
मताधिकार से कुछ अधिक चाहिये, उसे 'जनमत के सब महत्त्वपूर्ण निकायों 
का, यथासम्भप उनको संख्या के अनुपात से! अतिनिधि होना चाहिये &॥ श्रेट 
ब्रिटेन की पद्धति में, जिसमे एकल्न-सदस्थ (9ग्राह्ठी०आ०्यां००) निवीचन-स्ेत्र 
(0०४५४४०८४०१) होते हैं तथा केबल बहुमन से निबोचन होते आदर्श पूरा 
होना असम्भव हो जाता है। व्यापक सताविफार के होते हुए भी जनमत के सब 
महत्त्वपृ निकायो को लोकसभा से प्रतिनिधित्व प्राप्त होना आवश्यक नहीं है और 
जिन्हे कुछ स्थान मिल पाते हैं उन्हे भी अपने मतदाताओं की संख्या के अनुपात से 
स्थान हे मिलते | गत अनेक निवीचनों के मतों के आंकड़ी से यह बात सिद्ध हो 
जाती है | 
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इन आंकड़ो के महत्त्व को एक और प्रकार से भी बताया जा सकता है। 
१६४२ के निवोचन में रुढ़िवादियों को १८,१८० मतों के पीछे एक स्थान सिला, 
उदार उल को ४८,५४० सतो के पीछे एक स्थान मिला, और श्रम दल को ३०,७०६ 
मतों के पीछे एक स्थान मिला। १६२६ के निधोचन मे रूढ़िवादियों को एक स्थान के 
लिये ३४,००० ज्त ग्राप्त करने पड़े, उद्धार बल वालों को ४०,००० तथा श्रम द्ल को 
२६,००० मत प्राप्त करने पड़े । १६३१ के निवाचन से सरकारी मिश्रित दल को 
२६,००० मतो पर एक स्थान मिला, श्रम दल को ४४,००० मतों पर तथा उदार दल 
को २४,००० सतो पर ही एक स्थान मिल गया | द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तथा 
पश्चात्‌ के सामान्य नित्रीचनो के आंकड़ो से भी यही चात सिद्ध होती है। श्रम दल 
के सत १६३४ में ८३,२४५,००० थे जो जुलाई १६४४५ में १,९०,००,००० हो गये 
किन्तु उसे युद्ध के पश्चात्‌ ३२६३ स्थान मिल गये जब कि युद्ध से पूब १६३ ही मिले 
थे। रूढ्दिल के मत १६३५ में १,१७,६२,००० थे जो १६४५ में १,००,००,००० रह 
गये, किन्तु सभा मे दल के सदस्यो की सख्या एकद्स गिर कर ३५८ से १६७ रह्‌ 
गई । यह भी कहा जा सकता है कि श्रम दल को रुढ़िवादी ढल से केबल २० अतिशत 
अधिक मत मिले किन्तु दुगने स्थान मिल गये। श्रम दल को ३०,००० मतो पर एक 
स्थान मिला, रूढ़ियादी दल को ४७,००० स॒तों पर तथा उदार दल को १,८७,००० 
मतों पर एक स्थान मिला | प्रतिनिधित्व की न्याययरूर्ण अ्रणाल्ी होती तो श्रम दल 
को ३६३ के स्थान पर २६६ स्थान ही मिलते, रूढ़िवादी इल को १६७ के स्थान पर 
२४८ स्थान मिल जाते तथा -दार दल को १२ के स्थान पर ४७ स्थान मिल 
जाते । १६१८ से १६४१ तक सभा में औसत के अनुसार, ६६ रुढ़िवादी अधिक 
थे, ६२ श्रम सदस्य कम थे तथा ३० उदार दल वाले कम थे। इन आंकड़ों से यह्‌ 
निस्सन्‍्देह सिद्ध हो जाता है कि एकल-सदस्थ निवोचन-क्षेत्र |9780-0्रध्वफ़ेश 
(०ाथ।००००१७) की प्रशाली कार्य रूप में बहुत ज्यादा अन्याययूर्ण है। 
इससे ऐेले दल को विधान-मडल में पूर्ण चहुमत श्राप्त हो जाता है जिसे देश से 
आये मत भी न मिले हों। दूसरे दल अपने सतो के अनुपात से स्थान प्राप्त नहीं 
कर सकते । इससे निवाचन के परिणाम का पहिले अनुमान नहीं लगाया जा सकता 
ओर प्रत्येक निवीचन एक जुआ वन जाता है। इससे राष्ट्र के विचारों का पता नहीं 
लगता चल्कि वे छुप से जाते हैं, और इससे मतदाताओं के दिमाग पर बहुत घुरा 
असर पड़ता है। इस सबको समभवा हमारे लिये लाभदायक होगा । 

ब्रिटेन में जो एकल-सदस्य निवोचनन्क्ेत्र (कही ०याथाफैश एणाशा- 
0००१) पद्धति दै उसकी झुख्य विशेषता यह है कि जिस उम्मीदवार को अधिकतम 
संख्या में मत मिलते हैं वह निवोचित घोषित कर दिया जाता है, चाहे उसे कुल ढाते 
गये मतो में से पूर्ण चहुमत आ्त हुआ हो या नहीं। यदि केवल दो ही उम्मीदवार 
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हों तो जीतने वाले उम्मीदवार को अवश्य ही पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाएगा किन्तु 
यदि तीन या अधिक उस्मीदवार हो तो स्थिति भिन्न हो सकती है तथा शायद 
विजेता को अन्य उम्मीदवारों के मतो के जोड़ से कम मत मिले हो । मान लीजिये 
कि एक ही स्थान के लिये चार उस्प्ीदवार हैं, उनमें से एक को १४,००० मत्त 
मिलते है, दूसरे को १४६६६, तीसरे को १४४०० तथा चौथे को ५,५०१ मत मिलते 
हैं ; तो पहला उम्मीदवार निवोचित घोषित हो जायेगा, क्योंकि उसे १ का बहुमत 
प्राप्त हो गया है और यह समझा जायेगा कि वह समस्त निवोचन क्षेत्र का प्रतिनिधि 
है जिसमे थे ३४,००० ८ १४६६६ + १४४०० + ५४०१] मतदाता भी हैं जिन्होंने 
तीन पराजित उस्मीदवारों को मत दिये थे । ब्रिटिश विधि के अनुसार अन्तिम 
उम्मीदवार की ज़मानत जब्त हो जायेगी । बहुमत द्वारा निवोचन के इस सिद्धान्त 
में कई खराबियां हैं । पहली वात तो यह है कि पराजित उस्मीदवारों के हक़ में जो 
सत डाले गये हैं वे विल्कुल बेकार रहे, विधान मंडल की रचना पर या घटना-क्रम पर 
उनका कोई असर नहीं पड़ता । इसका नतीजा यह होता है कि बहुत से मतदाताओं 
के मताधिकार का महत्त्व समाप्त हो जाता है और इस प्रकार व्यापक मताधिकार 
का अर्थ तथा महत्त्व कुछ नहीं रहता। इससे सदन में सब राजनैतिक विचारों का 
प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, और एक अथ में लोकसभा प्रतिनिधि संस्था नहीं रदती । 
इस प्रणाली में दूसरी महान्‌ खराबी यह्‌ है कि इससे दिश में अल्पसंख्यक मन 
वाला दल? राभा में स्थानों का बहुमत श्राप्त कर लेता है। कई बार रूढ़िवादी दल 
को कुल ढाले गये मतो में से 2० प्रतिशत से भी कम मत प्राप्त होने पर सी सभा 
में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया। इसके विपरीत कई दल्लो को आनुपातिक आधार पर 
जितने स्थान मिलने चाहिये उससे कम मिल पाते हैं| उदार दल के साथ १६२२ 
से प्रायः यही होता आया है। अथीत्‌, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, इस 
प्रणाली के अनुसार, सब दलों को एक स्थान के लिये समान संख्या में मत प्राप्त 
नहीं करने पड़ते ; उदाहरण के लिये, १६२६ के निवोचन में उदार दल को ६०,००० 
मतों से एक स्थान मिला, किन्तु श्रम दल को केवल २६,००० मतों पर एक स्थान 
मिल गया। यह स्पष्ट ही अन्याय है तथा लोकतन्त्र के आदर्श के विरुद्ध है। इसी 
वात को एक और प्रकार से कहा जा सकता है। १६२६ के निवोचन में रुढ़िवादी 
दल को २५६ स्थान मिले जबकि प्राप्त मतो के अनुपात से उसे केवल २३२ मिलने 
चाहिये थे, श्रमदल को र८८ स्थान मिले जब कि २५५ मिलने चाहिये थे और 
उदाखल को १४६३ की वजाय केवल ४६ स्थान मिलें। इसी ग्रकार १६३१ के 
निवोचन में सरकारी मिश्रित दल को ३२६८ की वजाय ४६३ स्थान मिले, श्रम दल को 





जरनानशडरो - सारकरणा 


१६८ की वजाय केवल ४६ स्थान मिले, स्वतंत्र उदार दल को ३ के बजाय ४ स्थान 
सिल्न गये और अन्य दलों को ६ की वजाय केवल ४ स्थान मिले ।# कुछ निवोचनों 
से विविध दलो को कितना कम या अधिक प्रतिनिधित्व मिला, यह निम्न तालिका से 
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& ब्रिटेन की एकल-सदस्य निर्वाचन-श्षेत्रों से बहुमत द्वारा निर्वाचन की प्रणाली से 
जो भ्रन्याय होता है उसे स्पष्ट समझने के लिये निम्नलिखित तालिका बहुत सद्दायक होगी 
जिसमें यह बताया गया है कि सामान्य निर्वाचनों सें तीनों बढ़े दलों को कुल कितने मत 


मिले तथा कितने स्थान मिले :-- 
है | रुढ़िवादी दल । उदार दल | श्रम दल 
कुल मत |आप्त | कुल सत हि कुल मत । भ्ाप्त 
स्थान स्थान| स्थान 
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१६८ 


० हैं | 


यदि विभिन्न दलों को उनके मतों की संख्या के अनुपात से स्थान दिये जाते तो 
१६३१ सें रूढियादी दुल को ४७३ की बज़ाय २७० स्थान मिलते, उदार दुल को ६८ 
की बजाय १३० स्थान मिलते, भर राष्ट्रीय श्रम दल को १३ की बजाय ९० स्थान 
मिलते | इन आंकडों से सिद्ध हो गया दोगा कि एकल-सदस्य निर्वाचन-छेत्र से बहुमत के 
आधार पर निर्वाचन की ब्रिटिश भ्रणालो कितनी अन्यायपूर्ण है। इस विषय में अधिक 


प्रमाणों की ज़रूरत नहीं है । 


के आल 


>ययूटत+ 2 >न्‍>ररजनाक नक्‍क अ>मज कं क+ 


पद झट ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था 


इस व्यवस्था से वेवल ये ही दोप नहीं हैं ; उसमें कई दूसरी बड़ी खराबियां भी 
हैं। इससे नकारात्मक (7०४०॥४०) मतदान को प्रोत्साहन मिलता है: अथीत्‌ मतदाता 
ऐसे उम्मीदवार को मत नहीं देने जिन्हे वे पसंत्र करते हैं वरत्‌ जिसे वे नायसर करते 
हैं उमके विरुद्ध मत दे देते है । इसका एक उदाहरण दिया जा सकता दै। मान 
लीजिये, एक निव्रीचनक्षेत्र स तोन उम्मीदवार खड़े हुए हैं। मतदाता गः के पतक्त में 
मत देना चाहना है किन्तु बह जानता है कि उसके निबौचित होते की संभावना नहीं 
है क्योकि परिस्थितियां उसके विरुद्ध हैं। अत बह उसे मत देकर अपने सत को 
बेकार नहीं खोना चाहता। अब वह सतदाता ख' को भो नहीं चाहता पर क' से 
तो उसे घृणा ही है अत' बह 'क' को निव्रीचित होने से रोकने के लिये 'ख' को 
अपना मत दे देता है। इस भकार के नकारात्मक मतद्वान से राष्ट्र की 
इच्छा का ठीक पता नहीं लग पाता , सामान्य निवाचन से यह निश्चय 
से पता नहीं लगता कि देश ने निश्चय ही एक सिद्धान्त के पक्ष में मत 
दिये हैं और दूसरे सिद्धान्त के विपरीत। यह सभव है कि १६४४ के 
निवोचनों में श्रन दक्ष को जो महाव्‌ बहुमत प्राप्त हुआ था उसका 
कारण शायद रूढ़िवादी दल में अविश्वास था, समाजवाद से प्रेम नहीं। 
इसको दूसरी खराब यद है कि इससे उन नित्रीचक के द्वाथ में शक्ति आ जाती है 
जो सबसे कम संगठित, सच कम शिक्षित तथा सबस्ते ज्यादा डांवाढोल मन के 
होते हैं--- अथीत्‌ जिन्हें अकस्मात भय उपजा कर, अफवाहे फैलाकरः भूठी 
बदनामियां करके तथा बेतुके वायदे करके भड़्काया जा सकता है ।'# जब मुकाबले 
के दलों की शक्तियाँ समान होती हैं तब ऐसे व्यक्तियों के मतो से प्रश्न 
का निश्चय हो जाता है जो कभी शजनोति में दिलचस्पी द्वी नहीं लेते। ऐसे 
डांवाडेल मतदाताओं को फांसने के लिये विभिन्न दल ग्रायः सब अकार के उपाय 
अपनाते हैं और अपने सिद्धान्तों का भी वलिदान कर देते हैं । इस विवय पर अधिक 
लिखना व्यर्थ है। ब्रिटेन की निवोचन-अणाली क्री ख़राबियां काफ़ी हृहठ तक दिखाई 
जा चुकी हैं। 

इन खरावियो को दूर करने के लिये कई उपाय सुझाये गये हैं। हवितीय- 
शलाकादान (3०००० 920), एकत्रित-मत्त-पद्धति. ("णापणेगाए४ ४०6 
5ए5/८०) और सीमित मत योजना ((थां।४0 ४०6 फ़ौॉथ्) आदि के सुमाव 
दिये गये हैं। किन्तु राजनीति-शास्त्र के लेखकी को सचसे अधिक आलुपातिक 

# एिद्ा58ए एिपए ; 70976, ए92९८ 6]. 


पं जो इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाद्ते हैं चे ह8758ए | 
की पुरतक 'िठज् फम्राश। 38 50ए८7४८ै? के पांचवे अध्याय को पढे | 





पा : लोकसभा घध् 


प्रतिनिधित्व (?7फण्मागावव फेव्एःवःथयांथांग) की ही प्रणाली पसंद है। 
नीचे उसका संक्षिप्त विवरण दिया जाता है ४ 
आजुपातिक ग्रतिनिधित्व (?०गृण्नागाबी रि्गए76४.आाधा०0)-- 
प्रतिनिधित्व की एक योजना है जिसका उद्देश्य उन गम्भीर त्र्‌ टियो को दूर करना है जो 
“सद्स्य-निवोचन-क्षेत्रों से चुनाव की प्रणाली मे निहित हैं । इस योजना का विशेष 

गुण यह है कि देश में जिस राजनैतिक दल के पीछे काफी जनमत है उसे उसके 
समर्थक मतदाताओं की संख्या के अनुपात से निवोचित निकायो में प्रतिनिधित्त 
प्राप्त हो जाता है।इस वात को आसानी से समभने के लिये भारत का एक 
उदाहरण काफी होगा। आज ऐसी स्थिति है कि साधारण निवाचन-क्षेत्र में किसी 
स्तंत्र या हिन्दू-महासभाई उम्मीदवार के लिये, या रेडिकल डेमोक्रेटिक या 
साम्यवादी दुल के अभ्यर्थी के लिये यह अत्यन्त कठिन है, शायद असम्भव ही हो, 
कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (प्रवाश्ण रिध्रा०78४! (०7६7८४७) के विरुद्ध 
सफलता से चुनाव लड़ सके। इसी भ्रकार मुस्लिम निवोचन-त्षेत्रों में गेर-मुस्लिस- 
लीगियों के लिये मुस्लिम लीगियों का सामना करना कुछ व पूर्वे सरल नहीं था । 
कांग्रेस के अतिरिक्त किसी दल के हिन्दुओं को १६४६ में निर्मित समाओं और 
परिषदों में ज़रा भी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ, और राष्ट्रीय मुस्लिमों को भी उतना 
प्रतिनिधित प्राप्त नहीं हुआ, जितना कि देश में उन्हें समथन प्राप्त था । 

आलनुपातिक प्रतिनिधित्व की योजना के अन्तर्गत यह असम्भव है कि किसी 
वर्ग को कम प्रतिनिधित्त मिलि और किसी वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व 
मिले ; इस योजना के अनुसार प्रत्यके दल था हित को उसी अनुपात 
से स्थान मिल जाते हैं जितनी संख्या मे उनके पक्ष में मतदान होता है। दूसरी वात 
यह है कि इस योजना के अंतर्गत कोई मत व्यथ नहीं जाता : अत्येक मत के आधार 
पर किसी न किसी उम्मीदवार के निवोचन में सहायता मिलती है | इस योजना के 
अन्तर्गत यह असंभव है कि वहुत से सतदाता, जो कभी कभी ६० से ७० ४ तक 
दोते हैं, क्रियात्मक रूप में मताधिकार से हीन हो जायें । इन दोनों विशेषताओं के 
कारण आलुपातिक प्रतिनिधित्व में यह बात सुनिश्चित हो जाती है कि विधान-मंडल 
जनमत का सही सदी प्रतिनिधि हो जाता है | इससे उन लोगों के हाथ में नियंत्रण 
शक्ति नहीं रहती है जो अस्थिर और अग्रशिक्षित हो | अल्पसंख्यकों को ठीक ठीक 
प्रतिनिधित्व देने की इससे अधिक अच्छी प्रणाली अभी तक नहीं सुझाई गई है। 

आजुपातिक प्रतिनिधित्व भी कई प्रकोर का होता है। अधिक प्रयुक्त होने 

६8 इसके विस्तृत विवरण के लिये लेखक को पुस्तक “ 766४3 ० ?०ंताए्ततो 
500॥0०€' के पृष्ठ ७०४ को पढे । 


उनकी सीमरकल मन अब 


६० गेट ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था 


वाली पद्धति को एकल सक्रमणीय गत (9॥्राष्ठी४ एरभाईथत)९० ९००) पद्धति 
कहते हैं। अन्य पद्धतियो के समान इसमें भी यह आवश्यक है कि वहु-सदस्य 
निवरोचन क्षेत्र हों। इस विपय में कोई अधिकतम सीमा नहीं रखी गई है ; तीन से 
लेकर पंद्रह बीस तक अभ्यर्थियों का साथ निबोचत हो सकता है। ग्रायः चार से /% 
दस वारह तक स्थानों का संयुक्त निवौचन ठीक रहता है। किन्तु चाहे कितने ही 
स्थानों को भरता हो, फिर भी पत्येक सतदाता को एक ही सत देने का अधिकार 
होता है। किन्तु वह मत-पत्र पर अभ्यर्थियों के अधिमान का क्रम (07व७ ०६ 
77४६०४7८०८८) चताने के लिये उनके नामो के सामने १, २, ३२, ४, आदि लिख 
सकता है।यदि किसी कारण से उसके प्रथम पसंद के अभ्यर्थी को उसके मत की 
आवश्यकता नहीं हे तो वह मत द्वितीय पसंद के उम्मीदवार को मिल जगा ; यदि 
द्वितीय पसंद के उम्मीदवार को भो उप्तको आपश्यकता नहीं है तो वह मत तीपरी 
पसंद्र वाज्ले उम्सीग्वार को मिल जायेगा, इस प्रकार क्रम चलता रहेगा | मतलब 
यह हुआ कि प्रत्येक मत को काम में ले लिया जायेगा, तथा व्यर्थ नहीं जाने दिया 
जायेगा केवल वही अभ्यर्थी निवोचित सममा जाता है जिपते न्यूनतम मत मिल 
जाये जिसे कोटा (0००७) कहते हैं । कोटा उस न्यूनतम मत संख्या को कहते हैं 
जो उतने ही अभ्यर्थियों को प्राप्त हो सकते हैं जितने के स्थान रिक्त हैं, और अधिक 
को प्राप्त नहीं हो सकते ।! इस न्यूनतम रूंख्या के निधोरण के कई तरीके हैं। सबसे 4: 
साधारण उपाय यह है कि कुल मतसंख्या में कुल स्थानों तथा एक का भाग दे दिया 
जाये और भागफल में १ जोड़ दिया जाये। इस सूत्र को इस प्रकार लिखा जा 
सकता है :-- 


हा 


जो मत दिये गये उनकी कुश् संख्या “ 
कोटा (न्यूनतम मत)“ - जुत् स्थानों की संख्या + २ 

यदि किसी निवोचन-जषेत्र से ६ अभ्यर्थी चुने जाने हैं और कुल १,००,००० मत 
दिये गये हैं तो न्यूनतम मत अथोत कोटा १०,००१ हुआ | कोटा निश्चित हो जाने 
पर मतगणना आरम्भ होती है। पहली गणना मे केवल प्रथम पसन्द या अधिमात 
के मतों को लिया जाता दे, और जो अभ्यर्थी उन प्रथम अधिमान के मतों में ही 
अपना न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेते हैं उन्हें निधोचित घोषित कर दिया जाता है| 
पहली गणता में सब स्थान नहीं भरते-- ऐसा प्रायः होता है-- अनः सफल 
अभ्यर्थियों को जिन मतों की आवश्यकता नहीं होती वे उन अभ्यर्थियों को दे दिये 
जाते हैं जिनका नाम इन मतो पर छितीय पसन्द के रूप में इंगित होता है, और 
इन हितीय अधिमसान के मतो से कुछ उम्मीदवार जो प्रथम पसन्द के मतो में अपना -< 
न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर सके थे, सफल हो जाते हैं। यदि द्वितीय अधिमान के 
मतों से भी सव स्थान नहीं भर पाते तो तीसरे अधिमान के मतों का प्रयोग होग+ 
है।इस प्रकार सारे खाली थानों को भरने का प्रयत्व किया जाता है। यदि कोई 


चर 
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उम्मीदवार इतना पीछे रह जाये कि उसके निवोचित होने की कोई सम्भावना ही न 
रहे चाहे उसके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अधिमान के सतो को भी क्‍यों न ले 
लिया जाये, तो ऐसी दशा में उसके पक्ष में दिये गये प्रथम अधिसमान के मतों को 
नहीं गिना जाता; ऐसे सतदाताओ के सत उनके दूसरी पसन्द के अभ्यर्थियों को 
दे दिये जाते हैं। इस मपप्रकार यह प्रयत्न किया जाता है कि प्रत्येक मत का प्रयोग 
किसी न किसी अभ्यर्थी के निवोचन के लिये कर ही लिया जाए। इससे गिनती का 
तरीका चहुत उल्लका हुआ है; यही इस योजना की मुख्य कठिनाई है। यह भी भय 
है कि इस योजना को अपनाने से दल वहुत हो जायेंगे और भिन्न सिन्न वर्गों को 
प्रोत्साहन मिलेगा । वहुदलीय प्रणालो के अन्तर्गत किसी एक दल के लिये विधान- 
मंडल से पूर्ण चहुमत प्राप्त करना अत्यन्त कठिन हो जायेगा । सब सरकारें मिश्रित 
सरकारें (००४)४०० 6०४०:०४९॥४७) ही होंगी जो अस्थायी होती हैं । किन्तु 
यह त्रुटि तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रत्येक पद्धति से ही होती है। जो यह 
चाहते हैं कि उनके यहां स्थिर सरकारें हों जिनका विधान-संढल में स्थायी बहुमत 
हो, थे आलुपातिक अतिनिधित्व को किसी रूप से भी स्वीकार नहीं करेंगे । अतणएव 
ओट ब्रिरेन से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की योजना को लागू करने के प्रश्न पर विचार 
करते समय द्विदल प्रणाली और बवहुदल प्रणाली के प्रश्न पर भी विचार करना 
द्ोता है । 

आलनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक और पद्धति 'सूची पद्धति! है। उसे जम॑नी में 
वायमर संविध(न के अनुसार लागू किया गया था। समस्त देश को ३५ निवोचन- 
क्षेत्रों मे विभाजित किया गया था (जबकि इगलिस्तान को, जिसकी जन-संख्या बहुत 
कम है, ६०० निवोचन-त्षेत्रों मे बांदा जाता है) । प्रत्येक सघटित दल ने योग्यता के 
क्रम से अपने अभ्यर्थियों की सूची पेश की थी, और मतदाताओ ने व्यक्तिगत रूप 
से अभ्यर्थियों को मत नहीं दिये, वरत्‌ दलों को मत दिये। प्रत्येक दूल को ६०,००० 
मतों पर एक स्थान मिला और दल की सूचो से प्राथमिकता के क्रम में अभ्यर्थियों 
को स्थान दे दिये गये । विविध निवोचननक्षेत्रो के बचे हुए मतों को इकट्ठा 
कर लिया गया, और उनका प्रयोग राष्ट्रीय दल की सूची के अभ्यर्थियों को 
निरीचित कराने के लिये किया गया, जो कि निवोचन मसढलों से निवोचित नहीं 
हुए थे। यह योजना कुछ समय तक अच्छी तरह सफल हुई किन्तु वाद में उसका 
परित्याग कर दिया गया । इस प्रणाली मे कई विशेष च्रुटियाँ हैं जिनके कारण ये हैं 
कि निवीचन क्षेत्र वहुत वृहद आकार के होते हैं. और मतदाताओं तथा निवोचित 
ल्‍ में कोई निकट सम्पर्क नहीं होता। इससे दलों के हाथों में अत्यधिक 
शक्ति भी आ जाती है। ई द्शो 

अद्यपि आनुपातिक प्रतिनिधित्व को किसी न किसी रूप से यूरोप के कई देशों 


५ 


ध्न्‌ ग्रेट जिटेस की शासन-व्यवस्था 


मेअपना लिया है, किन्तु ग्रेट ब्रिटेन था संयुक्त राज्य असरीका में उसका अधिक 
प्रयोग नहीं हुआ है । ब्रिटिश स्वसाव की परम्परागत रूढ़िबादिता इसके मार्ग मे 


एक रोंडा है , इसको अपनाने का अर्थ यह होगा कि विद्यमान एक-सदस्य-निवीचन- . 


ज्षेत्र-पद्धति मिट जायेगी और प्रधानत. ट्वि-दल प्रणाली भी समाप्त हो जायेगी। 
क्योंकि इस समय दोनों मुख्य दलों को विद्यमान प्रणाली से ज्ञाभ उठाने की आशा 
होती है, अत. कोई भी उसे हटाने के लिये आतुर नहीं है। दोनो वतमान स्थिति 
को चनाये रखने से दी संतुष्ट 

जब तक ब्रिटिश राजनीतिज्न इस समस्या पर वैयक्तिकया ढल्ीय स्वार्थ की 
हृष्टि से विचार करेगे, तव तक विद्यमान निवाचन पद्धति में सुधार होना कठिन है । 
ओट ब्रिटेन मे पहले कुछ विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के निवोचन में आडपातिय 
प्रतिनिधित्व का प्रयोग होता था । 

सदन का संघटन--- भेंट तिटेन में कोई ऐसी विधि नहीं है जिससे 

साधारण निर्वाचन और नई संसद के समवेत होने के चीच की अवधि निश्चित हो, 
किन्तु वास्तव में उसे छोटी से छोटी बनाने का प्रयत्त किया जाता है। नई ससद्र 
निवाचनो के पश्चात दो सप्ताटों से ही समेत दोती हे और अपना कार्य आरम्भ 
कर देती है। 

जब निवाचन के पश्चात ससढ प्रथम वार समवेत होती है, तव ला्डंसभा का 
सरकारी सदेशवाहक, शिस 'जेन्टिलमैन अशर आफ दी ब्लैक रॉड” कहते हैं, लोक- 
सभा के सदस्यों को आमत्रित करता है कि वे द्विनीय सदन में जाये, जहाँ ला्ड 
चान्सलर उन्हे सूचित करता है कि क्राउन की इच्छा है कि वे किसी व्यक्ति को 
अपना रपीकर अथवा अध्यक्ष चने । दूसरे शब्दों मे नव-निर्मित सदन का प्रथम 
काय है अध्यक्ष का निर्वाचन | अध्यक्ष के अतिरिक्त, सदन के अन्य पदाधिदगरी 

होते हैं, एक क्‍लक और उसके दो सहायक, एक सारलेण्टन८-आर्म्स तथा उसके 
नायव, ओर ०क चेप्लेन। कलक ओर सारजेस्ट-ग्ट-आर्म्स तथा उनके सहायवों को 
राजा प्रधान मंत्री की मंत्रणा पर नियुक्त करता है, और चेप्लेन को अध्यक्ष 
(स्पीकर) नियुक्त करता दै। ये सब पदाधिकारी जीवन भर के लिये नियुक्त होते 
आर अध्यक्ष के समान संसद की कालावधि के दी लिये नियक्त नहीं होते | सदन 
के दो ओर मुख्य पदाधिकारियों का उल्लेख कर देना चाहिये, वे हैं-- समचे सदन 
की समिति का सभापति ओर उपसभापति। वे सरकार द्वारा अपने समर्थकों में से 
नियुक्त किय्रे जाते हैं ओर सरकार के वइल जाने पर पुन्निवोचित नहीं होते 
अतण्व वे राजनेतिक पद हैं, अर्थात सरकार के पदन्‍्य॒त हो जाने पर उन पदों पर 
आसीन व्यक्ति त्यागपत्र के देते हें | 


। 


है ग 


। 
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क्लके के मुख्य कार्य ये हैं: सदन के सच आदेशो पर हस्ताक्षर करना, लाडें- 
सभा के भेजे या लौटाये जाने वाले सव विधेयको को प्रछांकित (००0०7७०) करना, 
सदन की कार्यवाही का अभिलेख (7०००००) तैयार करना, सव अभिलेखो तथा 
लेरयं। (१०८ण7८०५७) को सुरक्षित रखना, और 'आफीशल जनरल” (सरकारी 
पत्रिका) को अध्यक्ष की सहायता से) तेयार करवाना। सारतेण्ट-एट-्आस्से का 
मुख्य काय सभा से व्यवस्था बनाये रखना, द्वारपालों और सदेशवाहकों को निदेश 
देना, सदन के आदेशों को क्रियान्विव करना और अध्यक्ष द्वारा निकाले गये 
अधिपनो (०४7०४) पर अमल करना है। 


दूसरे पठो से अधिक प्रतिष्ठा, शक्ति तथा सम्मान अध्यक्ष के पद का होता दै। 
यह पद इतना ही पुराना है जितना कि स्वयं सदन है। शायद स्पीकर! नाम इसलिये 
पड़ गया था कि पुराने ज़माने में सदन की ओर से राजा के साथ इस पद पर 
अतिएछ्ित व्यक्ति को बात (57८०८) करने का अधिकार था। पहले उसका काम 
सदन से प्रा्थना-पत्रों तथा प्रस्तावों को ले जा कर राजा के समक्ष रखना होता था| 
यद्यपि आज वह ऐसा कोई कार्य नदी करता-- अब सदन की स्थिति बदल गई है 
ओर वद ग्रथना-पत्र देने की बजाय विधि-निमोण तथा विचार करने वाला सदन 
बन गया दै- किन्तु पुराना नाम अब भी चल रहा है। जिन देशों ने अपनी 
प्रतिनिधि-सस्थाओं को ब्रिटेन के अनुसार बनाया है। उन्होंने भी इसी नाम को 
अपना लिया दे । यह स्मरण रखना चाहिये कि बह अब भी सदन ओर क्राउन के 
घीच सरकारी प्रवक्ता है, यद्यपि प्रधान मंत्री के पद के विकास के वाद उसके लिये 
ऐसा कोई कार्य शेप नहीं रह गया है । 

पदले राजा ही अध्यक्ष की नियुक्ति करना था, किन्तु शक्ति-सघप में सभा को 
दी यह अधिकार मिल गया कि वह अपने सदस्यों मे से किसी को अध्यक्ष चुन सके । 
आज सभा ही अध्यक्ष को चुनती है तथा क्राउन उस पर अपनी स्वीकृति देता है। 
किन्तु दोनो ही वातें औपचारिक हैं | वास्तव से इस महान्‌ पद के लिये व्यक्ति को 
प्रधान मत्री ही चुनता है और इस मामले मे बह अपने केविनेट से परामश करता 
है, ओर यह देख लेता है कि वह जिस व्यक्ति को चुनेगा वह समस्त सदन को 
स्त्रीकार्य होगा । जब सदन के सदस्य लाउंसभा से वापस आते हैं तव एक सदस्य यह्‌ 
प्रस्ताव पेश करता है कि श्री अमुक सभापति का आसन (०४7) ग्रहण करे और दूसरा 
कोई सदस्य इसका अनुमोदन करता है। फिर वह नामनिदेशित सदस्य अपने स्थान पर 
डउठना है ओर सदन की इच्छा को शिरोधाये करता है और सदन इस पर कसतल 
ध्वनि से उसका स्वागत करता दै। 

यद्यपि अध्यक्ष संसद की कालाबधि के लिये ही चुना जाता है तथा नई ससद 
से संदेव कहा जाता है कि वह उपयुक्त व्यक्ति को अपना अध्यक्ष चुने, फिर भी 
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अध्यक्ष का निवोचन निर्विरोध हो जाता है, जब तक कि पुराना अध्यक्ष अवकाश 
प्राप्त न कर गया हो और उसके स्थान पर नया अध्यक्ष न चुना जाना हो। इसका 
कारण यह है कि वहां एक परम्परा बन गई है कि नया सदन भी पुराने अध्यक्तु 
को ही पुनः चुन लेता है चाहे दूसरा दल ही शक्ति आरूढदू क्‍यों न हो गया हो । 
अतः यह चात अद्भुत नहीं है कि कोई रूढ़िवादी दल (0०॥४थ४शा।२०) का व्यक्ति 
अध्यक्ष हो किन्तु उदार ((ज०००)) या श्रम दल की सरकार हो, या इससे विपरीत 
दशा हो | कोई सदस्य एक वार अध्यक्ष वत जाने पर सदा अध्यक्ष ही रहता है। 
इस परम्परा का कारण एक दूसरी परपरा है -- कि यह पद पूर्शत' निष्पक्षता का 
है। ज्योद्दी कोई व्यक्ति इस पद को स्वोकार करता है वह क्रिप्तो बल का सदस्य नहीं 
रहता तथा अपने पहले के दल से त्यागपत्र दे देता है। वह किसो दल की बैठक में 
या किसी राजनेतिक वाद-बिवाद में भाग नहीं लेता और किसी राजनेतिक मामले पर 
अपनी सम्मति भी नहीं देता | इस पद पर प्रतिष्ठित होते ही वह राजनीति से सन्यास 
ले लेता है। इसके फलस्वरूप, जब तक वह अध्यक्ष रहना चाहता है तव तक 
उसके स्थान (56४0) के लिये भी विरोध नहीं होता और उसे निर्विरोध चुन लिया 
जाता दे | किन्तु ह्याल ही मे एक श्रम सदस्य ने इस परपरा का उल्लंघन किया था 
ओर अध्यक्ष के निवोचन-क्षेत्र से खड़ाहों गया था। जनता ने उसके काय का या 
भावना का समर्थन नहीं किया। राजनीति से संन्यास आवश्यक सममा जाता है 
जिससे कि अध्यक्ष निश्चय ही निप्पक्ष रहे। उससे किसी दल के प्रति पक्तयात की 
प्रत्याशा नहीं की जाती | हमारे देश में भी समस्त विधान निकायो ([.०६४७४४० 
४७००४८७) के अध्यक्षो ने इस परंपरा का पालन किया हे। केवल उत्तर प्रदेशोय 
विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन ने इसका डल्लघन किया 
था। उन्होंने कहा कि यहां की परिस्थितियां इच्चलिस्तान की परिस्थितियों से मित्र 
ओर अध्यक्ष को खतंत्रता के राष्ट्रीय सबप में भाग लेने से नहीं रोका जाना चाहिये । 
अतव वे कमठ कांग्रे सी भी रहे तथा अध्यक्ष का कर्वेब्य भी पूर्ण न्याय तथा 
निष्पक्षता से पालन किया । निस्सदेह व्यक्ति के लिये यह संभव है कि वह दल से 
संबंध भी रखे, और सरकारी मामले मे न्याय से भी काम ले। अध्यक्ष को योग्य, 
चेतन, समभद्वार, शान्त और सभा की प्रक्रिया (?70०८०४7८) में पारंगत दोना 
चाहिये । 

लोकसभा का अध्यक्ष विविध प्रकार के कार्य करता है। जब ,सदन सत्र 
(5०७७०9) में होता है तव वह्‌ सभापति के आखन पर बेठता है, वही निश्चित 
करता है कि कोन वोलेगा, शांति व्यवस्था बनाये रखता है, गड़बड़ करने वाले 
सदस्यों को चेतावनी देता हे, और उन्हे अधिवेशन से निलम्बित (5059थ70) कर 
देता है, सदन के नियमों की व्याख्या करता है, प्रश्नों पर सत लेता है तथा सतदान 
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के परिणाम को घोषित करता है, और वह सदन की प्रतिष्ठा तथा विशेषाधिकारों 
का सरक्षक होता है।चह्‌ सब नियम सचवो अश्नों (९०7४४ ० 070७) का 
फेसला करता है जो अंतिम होना है। वह मत नहीं देता जब दक कि मतसाम्य 
(7)७) न हो । ओर जब वह अपना नि््यायक मत देता है तो भो वह सदन के 
नियमों विनियसो के अजुसार ही देता है, अपनी व्यक्तिगत या राजनेतिक भावनाओं 
के अनुसार नहीं, क्योकि उन्हे तो वह समाप्त ही कर देता है। यह समम लेना 
चाहिये कि उसकी अपनी कोई मरजी नहीं होती, जो वह सदन पर लाद सके; 
उसका मुख्य कार्य है सदन की इच्छा को जानना जो कि उसके नियमों 
आदि में सश्रिद्दित होती है। प्रायः ये ही कार हैं जो समस्त संसार में विधान- 
निकायो के अध्यक्ष करते है। किन्तु कुछ और भी महत्त्वपू रे कार्य हैं जो विशेषतः 
तिटिश अध्यक्त (57००:०) ही करता है। १६११ के ससद अधिनियम 
(?8मध्माथा। 0०) से उसे यह निश्चय करने की शक्ति मिल गई है कि कोई 
विधेयक्र (37॥), धक्तविधेयक्र (४०००ए थय) हैया नहीं। यह शक्ति चहुत 
महत्त्वपूर्ण है क्योंकि उससे उस विधेयक के भाग्य का ही निर्णय हो जाता है। 
कई अवसरों पर उसे बड़े चड़े सम्मेलनों (००४०००७7८००३) और आयोगों 
(८०एण्पा5४०४5) के सदस्यों को नियुक्त करना पड़ता है तथा बुल्ल सम्मेलनों का 
समभापतित्व करना पड़ता है । 
इसलिये अध्यक्ष का पद्‌ बहुत प्रतिष्ठा और सम्मान वाला है | उसे ग्रति वर्ष 
४ हज़ार पाउड चेतन के रूप में तथा वेस्टमिनिस्टर एव से सरकारी पदावास मिलता 
है। निवृत (7०77०) होने पर उसे वियश बना दिया जाता है तथा ४ हज़ार पाउ'ड 
वार्षिक निव्रतति वेतन (?०छ»०7) मिल जाता है। व्िहटले स्पीकर ने निव्वत होने पर 
ला बनने से इन्कार कर दिया था। ब्रिटिश अध्यक्ष की अमरीकी प्रतिनिधि सभा 
के तथा फ्रांसीसी नेशनल-असेम्बली के अध्यक्तों से तुलना करना लाभदायक होगा | 
वे दोनों अध्यक्ष अपने दुलीय सबन्‍्धों को नहीं तोड़ते और अपने अपने दल के सदस्य 
बने रहते हैँ।यहाँतक कि सदन की कार्यवाही में भी उन्तते आशा की जाती है कि 
वे अपने दल को कुछ लाभ पहुँचायें | फ्रांस के अध्यक्त की तो यह वात प्रसिद्ध थी 
कि वह अपने आसन को छोड़कर घन्दों तक बक्तुतरा दिया करता था। किन्तु वहां 
भी अग्नेजों के समान परम्परा चनतों जा रही है। उसका कार्य ही ऐसा है कि त्रिटिश 
अध्यक्ष का उसके देशवासी जितना सम्मान करते हैं उतना अमरीका या फ्रांस के 
अध्यक्तों का नहीं होता । 
सब्ल[5८८४००) कैसे आरम्भ होता है--- अपने निवोचन के अगले दिन 
अध्यक्ष सभा के सदस्यों के साथ लाडेसभा में जाता है, अपने निवोचन की घोपणा 
करता है और लाड चांसलर के द्वारा राजा की स्वीकृति को प्रात करता है। वह 
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लोकसभा के प्राचीन विशेषाधिकारों, अथोत्‌ वाक्स्वातन्त्रय, वन्‍्दीकरण से स्वतन्त्रता, 
अपनी प्रक्रिया (?70०९८०0ण०८) के विनियमन ((०६णे४॥०7) का अधिकार, आटि 
की मांग करता है तथा उन्हें प्राप्त करता है। अपने कमरे में लौट कर अध्यन्त और 
सदस्य बफादारी की शपथ (0थ५ग ०ण॑ 2ववट्ठाथव००) लेते हैं। अगले दिन 
सदस्यगण राजा का भाषण सुनने के लिये पुन. लाढंसभा में बुलाये जाते हैं और उस 
अभिभाषण को स्वयं राजा था उसकी अनुपस्थिति में लाड चांसलर पढ़ता है| यह 
सिंहासन-भापण कहलाता हू, किन्तु वाल्तव में बह प्रधान मन्त्री द्वारा तयार किया 
हुआ होता है ओर उसमें सरकार की चिदेशी और ग्रह नीति की रुपरेखा होती है 
तथा उस सत्र में पेश किये जाने वाले मुख्य प्रस्तावों के विषय में छुछ ढोता है । 
भापण की समाप्ति के पश्चात्‌ लोक-सभासद्‌ अपने कमरे में चले जते हैं. जहां उस 
भाषण का पुनर्पंठन होता है और उस पर बाद-विवाद होता है। उसके उत्तर मे 
प्रत्येक्ष समा में एक समावेदन (8007०55) पर सतदान होता है जिसका आशय 
सरकार से विस्वास या अविश्वास होता है। यह बहस कई दिनों तक चल सकती 
है ओर बिरोधी दल के सदस्य उस पर संशोधन भी पेश कर सकते हैं। इस कार्य वी 
समाप्ति पर सभा समितियों आदि का निर्माण करतों है तथा अपना नियमित कार्य 
आरम्भ कर देती दे । 


लोकसभा की समितियां--- लोकसभा का प्रधान कार्य विधिनिर्माण 

(.८8998०४) है । इस कार्य को कुशलतापूर्वक तथा कम से कम समय में पूरा 
करने के उह्दे श्य से वह कई समितियों का प्रयोग करती है। वालवब में समस्त संसार 
में विधायक निकाय इसे आवश्यक और सुविधाजनक सममते दें कि बहुत सा 
प्रारस्मिक कार्य समितियों को दे दिया जाये। किन्तु समिति-पद्धति भिन्‍न भिन्न देशों 
में मिन्‍न भिन्‍न है| ब्रिटेन में उस पद्धति का जो रूप है बह संयुक्त राज्य अमरीका में 
नहीं है और फ्रांस में दोनों से ही मिन्‍त रूप है। हमारे देश में अभी कोई विशेष 
पद्धति का विकास नहीं हुआ है । 

लोकसभा में पांच प्रकार की समितियां होती हैं । वे ये हैं: (१) समूचे सदन की 
समिति ; (२) सावजनिक विधेयका पर प्रबवर समितियां (3९6९८ (०7श४॥885) 
(३) सार्वजनिक विधेयकों पर सत्र (5०८४४००) समितियां ; (४) सावंजनिक विधेयकों 
पर स्थायी (5थ्यापंगझ) समितियां ; और (४) असाव॑जनिक विवेयकों पर 
समितियां । 


धन 


समूचे सदन की समिति में सभा के सारे सदस्य द्वोते हैं । उसके सत्रों और के 


सभा के सत्रों में निम्न अन्तर होते हैं: इसका समायतित्व समितियों का सभापति 
करता है, सदन का अध्यक्ष नहीं करता : अध्यक्ष की शक्ति की प्रतीक गदा' (००९) 
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को मेज़ पर नहीं रखा जाता, वल्कि उसके नीचे रखा जाता है ; वहां की प्रक्रिया 
कम औपचारिक होती है क्‍योंकि किसी श्रस्ताव के समर्थन (96००४०ण४) की 
आवश्यकता नहीं है और कोई सदस्य जितनी वार चाहे वोल सकता है, और 
अीवियस क्वश्चनां (?7०एं०४४ (0०८४४०४) का भ्रस्ताव करके वाद-विवाद को 
समाप्त नहीं किया जा सकता। सव धन-विधेयकों को समूचे सदन की समिति!ः में 
अवश्यमेष भेजा जाता है। सरकार तो यही चाहती है कि उसके महत्त्वपूर्ण मामलों 
पर ऐसी ही समिति मे विचार हो क्योकि उसका अन्य समितियों की बजाए इस में 
अधिक नियन्त्रण रहता है ।|जब सभा अनुद्ानों (७7०7७) के लिये मांगों या 
विनियोगों (577८०एसंथ्मं००5) पर बिचार करने के लिये बैठती है तव उसे 
“हाउस-इन-सप्लाई! या सप्लाई समिति! कहते हैं । जब वह आवश्यक राजस्व की 
व्यवस्था करने के लिये वेठती है तव उसे विजय एण्ड सीन्स! (४५७ ध्यपे (९४8) 
की समिति कहते हैं । यह याद रखना चाहिये कि समितियों का सभापति, जो समस्त 
सभा की समिति में समापतित्व करता है, कट्टर दलीय व्यक्ति होता है। जब समिति 
से प्रस्तुत विषय पर विचार हो चुकता है तव वह उठ जाती है ; सभा का सत्र आरंभ 
हो जाता है, जिसमे अध्यक्ष समायति होता है और समिति का सभापति अपनी 
रिपोर्ट उसे पेश करता है । * 

सावजनिक विधेयकों की प्रवर समिति में १४ सदस्य होते हैं और उस समिति 
का समय समय पर नि्मोण किसी मामले पर विचार करने तथा रिपोर्ट देने के लिये 
होता है जिस पर विधान-निमोण होना हो | उसका प्रयोजन प्रायः यह होता है कि 
वह विवेकशील विधि-निमोण के लिये आवश्यक सूचना प्राप्त करती है और गवाहियां 
आदि भी लेती है। वह अपना सभापति स्वयं चुनती है जो कार्यवाही का विस्तृत 
विवरण रखता है और सभा को रिपोर्ट पेश करता है। समिति के सदस्यों के नामों 
का सुझाव भी वही सदस्य देता है जो उसकी नियुक्ति का अस्ताव पेश करता है। 
कार्य समाप्त होने पर उस समिति का अस्तित्व नहीं रहता। प्रत्येक सत्र में लगभग 
बीस ऐसी समितियां नियुक्त होती हैं । 

कुछ प्रवर समितियां समूचे सत्र के लिये बनाई जाती हैं और उन्हे विशिष्ट 
विपय सौंप जाते हैं। ये सत्रीय समितियाँ (56४०7) (0०णरा।००४) कहलाती 
हैं। लगभग आठ दस सत्रीय समितियां होती हैं, उनमे मुख्य ये हैं: सेलेक्शन 
समिति, स्थायी आदेशो (8/870778 070०5) की समिति, सार्वजनिक लेखा 
(?पफा० 8&००००॥४) समिति और सावजनिक याचिका (?एफ॥० ?क्लंपरण७) 
समिति । ग 
प्रवर या सत्रीय' समितियों से भी अधिक महत्त्वपूर्ण पांच स्थायी समितियां 
हैं जिनमें चार के नाम को, खा, गे, 'घ! हैं और पांचवी सकाटलैण्ड 


ध्द गेट बिटेन की शासन-व्यवस्था 


सम्बन्धी समिति है । उन्हे अत्येक सत्र के आरम्भ में चुना जाता है और 
जब तक ससद्‌ का सत्र खत्म न हो जाये तब तक वे रहती हैं । उनमे 
से प्रत्येक में ३० से ५० तक सदस्य होते हैं जिन्हें 'सेलेक्शन समिति' चुनती 


है। जो मामले समूची सभा की समिति मे भेजे जाते हैं उनके अतिरिक्त सब्र सामले . 


अध्यक्ष के निदेशानुसार इनमें से किसी नफ़िसी स्थायी समिति में भेज दिये जाते 
हैं। 'सेलेक्शन समिति! किसी समिति में किसी विधेयक विशेष पर विचार करने के 


लियि पे डे तक अधिरिक भीए अयाओी सदा जोड़ सकती से अतिरिक्त ओर अस्थायी सदस्य जोड़ सकती है । वे सदस्य 
इत वात को खास तौर से ध्यान मे रख कर चुने जाते है. कि उन्हे इस विषय का 
विशेष ज्ञान है और जब उस विपय पर विचार समाप्त हो जाता है तब थे सदस्य 


नहीं रहते हैं| स्थायी समिति को जानवूऋ कर वड़ा वनाया जाता है जिससे कि 
है 27 मनन वीवालकमन नाक ह। 


2777 पमानशयम्या है। यह आशा की जाती है कि उसके पास 
जो मामला भेजा जाये उस पर इतना पूरी तरह विचार किया जाये कि उस पर सभा 


को अधिक समय न देना पड़े । एक और भी वात है कि स्थायी समिति में सदस्य 


मनोनीत करते समय 'सेलेक्रान समिति! इस बात का भी ध्यान रखतो है कि उसमे 
विभिन्न दल उसी अनुपात से रखे जायें जिस अनुपात में उनकी संख्या सभा में 
है। आधुनिक स्थायी समितियां नई चीज़ हैं; उन्हे सर्वेश्रीभनम १८८३ में प्रयोग रुप 
में बनाया गया था। सेलेक्शन समिति से, जो विभिन्न स्थायी समितियों के लिये 
सदस्य नियुक्त करती है, ११ सदस्य होते हैं। वे सव दलों के प्रतिनिधि होते हैं और 
सभा उन्हे प्रत्येक सत्र के आरम्भ में नियुक्त करती है। 

संयुक्त राज्य अमरीका तथा फ्रांस में भी स्थायी समितियां होती हैं किन्तु उनमें 
और ब्रिटिश समितियों' में बहुत अंतर है। ब्रिटेन में केवल ५ स्थायी “समितियां ई 
जवकि अमरीका में ४ दजन हैं, जिनमे कई व्यथ हैं। ्रटेन की वड़ी समिति में 
८५ सदम्य भी हो सकते हैं किन्तु अमरीकी सभा की समिति में ३५ सदस्यों से 
अधिक नहीं होते। अमरीकी समितियां अलग अलग प्रशासकीय विभागों से 
सम्बद्ध होती हैं ओर अलग तरीके से बनती हैं। अ्रतिनिधि सभा” में घहुसंख्यक 
ओर अल्पसंख्यक दल प्रत्येक समिति के लिये अपनी अपनी सूची वना लेता हे और 
फिर उन सूचियों को मिला कर उन पर सभा का मत ले लिया जाता है । थे दलो 
के आधार पर हो बनतो हैं, जता त्रिटिश लोकसभा में नहों होता । उनके 
सभापतियों का चुनाव भी दूसरी तरह होता है। इगलिस्तान में प्रत्येक समिति के 
सभापति को सिलेक्शन समिति” द्वारा नामनिर्दिष्ट सभापति नामावली' (7०7०) 


में से चुना जाता है, अमरीका में सभापति को सभा ही चुनती है। बह' बहुसंख्यक 


दल का सवपे सुख्य सदस्य होता है। उनके कार्यों में भी कई अन्तर हैं जिनका 
+| पं ०.6०. पु 
बशुन हम आगे चल कर करेंगे। 


न जलन 


ग 
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असावजनिक (77२००) विधेयकों (87]5) की समितियां ब्रिटिश लोकसभा 
में ही होती हैं। वेसी समितियां संयुक्त राज्य अमरीका या फ्रांस में नहीं होतीं 
क्योंकि उन देशों मे सावेजनिक (?००॥०८) और असावंजनिक (?४४००(०) विधेयक्रों 
से ऐसः कोई अन्तर नहीं है जेसा ग्रेट तिटेन से है। सा्वेजनिक विधेयक उसे कहते 
हैं जो सब जनता से सम्बद्ध हो और किसी स्थान विशेष से नहीं, यथा शिक्षा, 
सेनिक-सेवा राजस्व या वृद्धावस्था के निव्कत्तिबेतन (0७०४००) आदि के विधेयक | 
असावजनिक उसे कहते हैं. जिसका उद्दे श्य किप्ती स्थाव विशेष को विधि को बदलना 
हो या किन्हीं व्यक्तियों विशेष को कोई अधिकार प्रदान करना हो या उनके किसी 
दायित्व के हटाना हो, यथा किसी काउ'टी कॉंसिल को किसी रेलबे लाइन या ट्रामने 
को वढ़ाने का अधिकार देने संवन्धी विधेयक । यह असावजनिक विधेयक्र समिति से 
भेजा जाता है। उस समिति में चार व्यक्ति होते हैं जिनके नाम सेलेक्शन समिति 
निर्देशित करती है, 


लाढसभा में भी ऐसी ही समितियां दोती हैं, समूचे सदन की समिति, स्थायी 
४0 सन्नीय और प्रवर समितियां । उनका विरठृत विवरण देने की आवश्यकता 
नहीं है । 


लोकसभा का कार्य--- लोकसभा को अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य करने पढ़ते 
हैं। उसमें विधियां वनती हैं, विविध कार्यों को चलाने के लिये सरकार को धन 
दिया जाता है, व्यय के लिये राजस्व एकत्र करने की स्त्रीकृति दी जाती है, राष्ट्र की 
ओर से सरकार के कामों का ध्यान रखा जाता है, देखभाल की जाती है, नियंत्रण 


रखा जाता है तथा आलोचना की जाती है, राजनीति पर ध्यान आकर्षित करने के 


लिये वादविवाद किया जाता है जिससे लोगो को यहद््‌ स्पष्ट पता चल जाये कि उन्हें 
किन प्रश्नों का निर्णय करना है, और प्रश्नों, स्थग॒त-प्रम्तावों आदि के द्वारा शिकायतें 
पेश की जाती हैं । इससे अतिरिक्त भी वह कई काये करती दै। सिढनी लो ने 
सेलेक्टिव और ऐलक्टिब दो प्रकार के कार्य बताये हैं। अमिसमयों द्वारा उन्हें 
सान्यता प्राप्त नहीं है किन्तु वे बहुत दिलचस्पी की चीज़ें हैं। ल्ञास्की उसके कार्यों 
का यह महत्त्व-वताता है कि वह सरकार-निमोत। निकाय है। इन कार्यों का वशन 
करने से पूरे प्रक्रिया के नियमों (फैणे८४ ०६ ?70००१७००) के विषय से, जिनके 
अनुसार नित्य अ्रतिदिन का साधारण कार्य चलता है, कुछ शब्द्‌ कहना आवश्यक 
प्रतीत होता है। व 

आजकल प्रक्रिया के जो नियम हैं वे शनेः शनेः विकास के फलस्वरूप बने 
हैं । यद्यपि उनमें से अनेकों को स्थायी आदेशों (5/४7078 07९०४७) के, रूप में 
लिख लिया गया है और वे तव तक प्रभावी रहते हैं जब तक कि सदन उनका 


हैँ 


१०० ग्रेट ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था 


निरसन या उनसे परिवतन न कर दें, फिर भी, प्रथा (0ए४०ा) से अब 
भी बहुत कुछ काम चलता है। आग ने कहा है कि प्रक्रियात्मक प्रश्नों का 
निश्चय मुद्रित नियमों ओर आदेशो से नहीं होता घरन सभा की अलिखित 
प्रथाओ और रूढ़ियो द्वारा होता है। उन्हें पूर्ण रूप से सीख लेना किसी 
सदस्य के लिये सुगम काय नहीं हे और पारनेल ने ठीक ही कटा है कि कोई 
सदस्य ठोकर खाये त्रिना उन नियमों को सीख नहीं सकना। यह बात याद 
रखनी चाहिये कि अपनी प्रक्रिया के नियमों को निश्चित करने का सभा 
को पूरा अधिकार है। वह कभी किसी नियम का निलम्बन या निरसन साधारण 
वहुमत से कर सकती है। 

संसद के जीवनकाल को कई सत्रों में विभाजित किया जाता है, जिनमे मे 
, प्रत्येक सत्र प्रायः एक वर्ष का होता है। सत्र नवम्बर मे आरम्भ द्वोता है, बड़े दिनों 
((॥7७7०७) की छुट्टी में स्थगित हो जाता है, जनवरी में पुनः समवेत होता है 
ओर इंस्टर तथा व्हिटसन टाइड की छुट्टियों में थोड़े थोड़े दिन स्थगित होता है| श्रन्न 
में जुलाई में गरमी की छुट्टियां होतों है. ओर नत्रम्बर में थोड़े दिन की चेठकों के 
पश्चात्‌ राजा सत्रावसान कर देता है। कुछ दिनो पश्चात्‌ द्वी अगला अधिवेशन 
आरम्भ हो जाता है। 

जब सदन का सत्र होता है तव उसकी बैठक सोमवार से बृहस्पतिवार तक पौने 
तीन घने से रात के ११ बने तक होती हैं। प्रतिदिन कार्य आरम्भ होने से पहले 
प्रार्थना होती है और उसके वाद असार्वजनिक विधेयकों पर विचार होता है तथा 
याचिकाये (?८४४०४७) पेश की जाती हैं | इसमें अधिक समय नहीं लगता और 
इसके पश्चात्‌ 'प्रहनों का समय” आता है जिसमे ग्रेर-सरकारी सदस्य मत्रियों से उनके 
विभागों के प्रशासन-संवन्धी तथा अन्य मामलों पर प्रश्नोत्तर करते हैं। इसी समय में 
सभा में शिकायतें पेश होती हैँ तथा मंत्रियों के कारनामों को प्रकाश में लाया जाता 
है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर के भय से ही मंत्री नवावों के समान प्रमादी स्वभाव के नहीं 
बन पाते और जनता तथा समाचारपत्रों की ओर ध्यान देने के लिये बाध्य होते हैं। 
अतः यह श्रथा व्यक्तिगत स्तंत्रता का अमूल्य रक्षण-कत्रच है ; इसी के कारण मत्री 
जन साधारण के प्रति उत्तद्धायी वनता है| इससे दूसरे लाभ भी हैं) इससे यह पता 
लग जाता दे कि प्रत्येक मंद्री अपने विभाग के काम को कितना सनमता है, इसप्े 
लोगों को कई ऐसी बातों का पता लग जाता है जो वेधे मालूम नहीं हों सकतीं थीं 
आर सरकार को अवसर मिल जाता है कि वह अपनी नीति के विपय में संदेहों को 
मिटा सके | अमरीका की प्रतिनिधि सभा में ऐसे प्रश्नोत्तर नहीं होते ! 

प्रश्नों के उत्तर के लिये प्रायः दो दिन पहले सूचना (700००) देनी होती दै, 
किन्तु आकस्मिक प्रश्नो पर अध्यक्ष कुछ घन्टो की सूचना देने की हीं अनुमति दे 
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सकता है। यदि कोई प्रश्न अनुचित रूप में लंवा हो या उसमें तक अथवा व्यंग की 
घातें हों, या किसी ऐसे विषय पर हो जिस पर उसी सत्र में वाद-विवाद हो चुका हो, 
या केवल विचार अभिव्यक्त कराने के लिये हो तो उस प्रश्न को अध्यक्ष रोक सकता 
है । यह आशंका हो सकती है कि शायद सदस्य लोग इस अमूल्य प्रणाली का 
दुरुपयोग करें | अतः अध्यक्ष को ही इस बात का एकमात्र निणीयक घनाया गया है 
कि प्रश्न उचित है या नहीं | 

फ्रांस के चेम्बर ऑफ डेपुटीज़ में (जिसे अब नेशनल अप्रेम्बली कदते हैं) एक 
सुनिश्चित प्रकार का प्रश्न होता है जिसे 'इन्टरपेलेशन' कहते हैं । उससे चेम्बर से 
बाद-विवाद के लिये रास्ता खुल जाता है और उस वाद-विवाद के श्रन्त में सरकार 
पर अविश्वास या विश्वास के प्रश्न पर मत लिये जाते हैं। मिररेन में अश्न के फल- 
स्वरूप बाद-विचाद कदापि नहीं हो सकता। यदि प्रश्न का उत्तर संतोपजनक न दो 
तो सदस्य केवल यही कर सकता है कि स्थगन-प्रस्ताव (80]०ण्याशाला। ग्राणां०ा) 
पेश कर दे । यदि अध्यक्ष उसकी अनुमति दे दे और १०० सदस्य उसका समर्थन कर 
दें तो साड़े सात बने सदन का कार्य निलम्बित करके उस पर बाद-विवाद होता है | 

प्रश्नों का समय प्रायः पौने चार वे समाप्त हो जाता है, तव कोई नया सदस्य 
हो तो उसका प रेचय दिया जाता है। फिर सदन अपना विधि-निमोण तथा धन पर 
नियंत्रण का कायय आरम्भ करता है जिसमे सदन का अधिकांश समय लग जाता है। 
समय समय पर विरोधी दल की प्रार्थना पर कुछ दिन अलग रख दिये जाते हैं जब 
किसी महत्त्वपूर्ण सामले पर सरकार की नीति पर बाद-विवाद होता है। शुक्रवार को 
सभा का काय ११ वजन्े आरंभ होकर ४ बत्रे तक चलता है । यह समय इस लिये 
रखा जाता दैकि सप्ताहंत में सदस्य-गण अपने निवोचन ज्षेत्नों को या घरो को जा 
सके | कई वार शुक्रवार का दिन गे र-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिये अलग 
रख दिया जाता दे । किन्तु यदि सरकारी कार्य अधिक हो तो शुक्रवार को भी सरकारी 
विधेयकों के ही लिये रख दिया जाता है । यद्यपि सिद्धान्त के अनुसार सभा दी 
अपनी कायोबली को निश्चित करती है किन्तु वास्तव में प्रत्येक ब्ृहस्पतिवार को 
प्रधान मंत्री ही वताता है कि आगामी सप्ताह में क्या कार्य होगा। ज्यों ज्यों सत्र 
आगे बढ़ता है, त्यों त्यों गैर-सरकारी काये से अधिमान (?7०(०:०॥०८) सरकारी 
काये को दिया जाता है । पिछले कुछ वर्षों में एक नई भ्रव्नत्ति का विकास हुआ है कि 
ह है] हु 
ग़ेर-सरकारी सदस्यों की महत्ता शनेः शनेः वहुत कम हो गई है। गर-सरकारी सदस्यों 
को अपने विधेयकों के पारित करवाने के लिये बहुत कम अवसर दिये जाते हैं. । उन्हे 
केवल आठ बुधवार तथा तेरद शुक्रवार ही मिलते हैँ । 

संसद (?87877०7:) का अर्थ है धातचीत या वाद-विवाद करने का स्थान । 
उसके प्रांगण में विधान-संवन्धी विषयों पर और सरकारी नीति पर जो वाद-विवाद 
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होते हैं उन्हे विश्व के विभिन्न भागो मे लाखो लोग पढ़ते हैं। उनके विपय मे यहां कुछ 
शब्द लिख देना असंगत नहीं होगा | लोक सभा में वक्‍तठताएं अध्यक्ष को सल्नोधन 
करके दी जाती हैं, और ला सभा में सदस्यों को संवोधित किया जाता है। दोनो 
सभाओं में सदस्यों को लिखित भाषण पढ़ने की अनुमति नहीं होती, किन्तु मुख्य-मुख्य 
संकेत लिखकर उनका प्रयोग किया जा सकता है। लोकसभा में भाषण प्रायः छोटे 
होते हैं; एक घंटे से अधिक प्राय. कोई सदस्य नहीं बोलता, किन्तु कोई कालावधि भी 
नियत नहीं होती । किप्ती भी सदस्य को एक ही अश्न पर दो वार घोलने की श्रनुमति 
नहीं दी जाती, किन्तु यदि उसकी वकक्‍ठता के किसी अंश को ग़लत समभ लिया गया 
हो तो वह स्पष्टीकरण सा दे सकता है। चुमने वाली अभिव्यक्तियों का प्रयोग मता 
है, और सदस्यों से सत्य बाद-विबाद के निथमों का पालन करने की आशा की जाती 
है। कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य का नाम लेकर नहीं बोलता किन्तु सदा 
अमुक निवोचन-क्षेत्र का माननीय सदस्य” ऐसा कह कर निर्देश करता है। नियमों 
का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को अध्यक्ष शांत करता है, और यदि कोई उसकी 
अचहिलना करे या अनाचार करने की ही हठ करे तो उसका नाम लेकर उसे निलम्बित 
(3॥9एथा०) किया जा सकता है। 


किसी प्रश्न पर बाद-बिवाद को अनिश्चित काल तक नहीं चलाया जा समता; 
उसे कमी न कभी समाप्त करना द्वी होता है। लोकसभा में वाद-विचाद को समाप्त 
करने के कई उपाय हैं | एक तो सामान्य समाप्ति -अस्ताव (0008०:७०) ही है । किसी 
समय वाद-विवाद के समय कोई सदस्य खड़ा होकर प्रस्ताव कर सकता है कि “अब 
प्रश्न पर मत ले लिये जायें।” यदि १०० सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन करें तथा 
अध्यक्ष को यह प्रतीत हो कि अल्पमतों के अधिकार का अथवा सभा के नियमों का 
कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है तो उस प्रश्न पर अधिक वाइ-विबाद या संशोधन के 
विना ही तत्काल मतदान तथा विनिश्चय हो जाता दै। दूसरा उपाय अधिक कठोर है 
ओर उसे गिलोटिन (0५५)]087०) कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी निश्चित 
दिवस को नियत समय पर किसी समूचे विधेयक पर मतदान होगा, चाहे उसके 
किसी भाग पर उस समय तक वाद-विचाद हुआ हो या न हुआ हो । दूसरे शब्दों 
में एक निश्चित कालाबधि नियत कर दी जाती है जिसके भीतर उस विधेयक पर 
बाद-विवाद अवश्य ही समाप्त हो जाना चाहिये। इसी के कारण एक और उपाय 
जरूरी हो जाता है जिसे विभागशः समाप्ति! (002776 #ैए (ए०४एशाशशा।) 
कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि विधेयक्र के भाग या खंड विशेष पर नियत 
कालाबधि मे वाद-विव्राद समाप्त हो जाना चाहिये। तीसरी प्रकार के समाप्ति उपाय 
(00०४०००) को कंगारु? (£थ्याइथ7००) नाम से पुकारते हैं।इसका आशय यह 
है कि किसी विधेयक्र था प्रस्ताव के सव संशोधनों मे से, अध्यासीन अधिकारी 
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(?०डंभाएह 07००) कुछ अधिक महत्त्वपूर्ण वाद-विवाद के लिये चुन लेगा 
ओर शेष को छोड़ देगा। इससे समय की वहुत बचत हो जाती है। हों, यह 
आवश्यक नहीं है कि अध्यक्ष समाप्ति प्रस्ताव होने पर उसे स्वीकार ही करे ; वह 
इन्कार भी कर सकता है और कभी कभी कर भी देता है। 
आजकल सभा की कायवाही शब्दशः लिखी जाती है तथा सरकारी तौर से 
प्रकाशित की जाती है । किन्तु बहुत हूम्बे समय तक उनके प्रकाशन के लिये सरकार 
की ओर से कोई व्यवस्था नहीं थी | 
विधि-निर्माण की प्रक्रिया ([#6 ?#०८€४६ ण +बच्-ा्वाँधघग४) : 
अच तक हमने यद्द बताया है कि लोकसभा में कार्यवाही कैसी चलतो है, अब हस 
यह देखेंगे कि उनमें विविध कार्यों की करने का क्या तरीका है। हम सर्नप्रथम 
विधि-निम्मौण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। 
हमे इस समय यह चताने कि आवश्यकता नहीं है कि संसद, जो पहले याचिका 
निकाय (?०४४०४४९४ ४००९) थी किस प्रकार बाद में विधान-निमोत्री निकाय वन 
गई । हम केवल यही बताकर संतोष कर लेगे कि आज विधान-निर्माण की क्या प्रक्रिया 
है। सच से पहले विशेष प्रकार के विधेयकों (37))5) का अंतर स्पष्ठ करना आवश्यक 
है, क्योंकि उसे समझे विना चहुत भ्रान्ति होना संभव है । पहले साबजनिक (?०४॥०) 
तथा असार्बजनिक (?मरआ०) विधेयकों में भेद समझना होगा। असाबंजनिक 
विधेयकों के विषय में जे प्रक्रिया. (7००९१४7००) कास आती है बह असावजनिक 
विधेयकों के लिये काम आले वाली प्रक्रिया से चहुत मित्र है, अत्तः इनका भेद्‌ 
महत्त्वपूर्ण है; और इस प्रकार का अन्तर सयुक्त राज्य अमरीका या फ्रांस में नहीं 
पाया जाता। जैसा कि पहले चताया जा चुका है, सार्वजनिक विधेयक उसे कहते हैं 
जिसका समान्यतः सब पर प्रभाव पड़े और जे। समस्त नागरिकों या उनमें से अधिकांश 
से सम्बद्ध हो) मताधिकार में परिवर्तन करने या करारोपणश (7४४७०) करने या 
भद्यनिषेध. (?7०॥४फ्रांध००) को लागू करने का विधेयक्र सावेजनिक विधेयक 
कहलाता है | असावजनिक विधेयकों का प्रभाव समस्त समाज पर नहीं पड़ता ; 
उसका सम्बन्ध किसी हित विशेष से होता है, जैसे किसी विशिष्ट स्थान या जनवगें 
का हिल | 
असावंजनिक विधेयक का प्रयोजन प्रायः किसी स्थानीय समत्राय 
(0००एथए) या स्थानीय आधिकारी को किसी ऐसे कार्य की अवुमति देना होता 
है जिससे जनता के सांपत्तिक अधिकारों में हस्तक्षेप होता हो, जेसे किसी 
नगरपालिका को किप्ती ट्रामत्रे या गैप्त यंत्र ववाने का अधिकार देना। उसका 
आरन्म सदा किसी वाह्य हित के द्वारा, विशेषतः स्थानीय ससितियों ढवारा या इसी 


१०४ ओट ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था 


प्रकार की क्ानूती समितियों द्वारा होता है और कभी भी सरकार की ओर से नहीं 
होता । यदि सरकार कोई सावजनिक विधेयक पेश करे जिसका प्रभाव विशेष 
व्यक्तियों पर पड़ता हो तो उसे दूसरे पठन (०४०४) के पश्चात्‌ असार्वजनिक 
विधेयक के रूप में माना जाता है। किसी सरकारी कारखाने के निमीण के लिये 
भूमि अजित करने का विधेयक इसका उदाहरण है। यहां अस्थायी आदेशो के 
स्थायी बनाने के विधेयक (एिण०शंश्रणाथे - 07068 ए०माभाणा शी) 
का भी उल्लेख किया जा सकता है, उसके विपय में अधिक विवरण अन्यत्र दिया 
जायेगा । 

कई बार साबजनिक विधेयकों के दो उपभेद किये जाते हैं-- सरकारी विधेयक 
तथा गे र-सरकारी सदस्यों के विधेयक | सरकार की ओर से मंत्रिमंडल (४790५) 
के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तावित विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं। ऐसे विधेयको 
का आरम्भ सरकार करती है ओर उन्हें संसद में से सफलतापूर्वक पारित करवाना 
भी सरकार का ही उत्तरदायित्व है। सभा का चहुत समय उन पर ही लग जाता 
है। मंत्री के अतिरिक्त सदन के किसी सदस्य द्वारा, अथोत्‌ ग़ेर-सरकारी सदस्य द्वारा, 
प्रस्तावित विधेयक को 'गेर-सरकारी सदस्य का विधेयक' कहते हैं। ऐसे विधेयक के 
पारित होने की बहुत ही कम संभावना होती है जब तक कि सरकार उसका समर्थन 
न करे, ओर सरकार घहुत कम मामलो में समर्थन करती है ।$ उन पर जे समय 
खर्चे किया जाता है वह लगभग वराद ही होता है, किन्तु फिर भो इस प्रथा को 
इसलिये जारी रखा जाता है कि इससे ग्रेर-सरकारी सदस्य को अवसर मिलता है 
कि वह अपने आप को एक विधेयक का लेखक प्रसिद्ध कर सके। ऐसे विधेयक 
को पेश करने का अधिकार शलाका-पद्धति (8०॥00) द्वार निधोरित होता है। 
यह बात याद रखनी चाहिये कि सरकारी विधेयकों तथा गे र-सरकारी सदस्यों के 
विधेयकों को संसद के अधिनियम बनने के लिये एक दी प्रकार की प्रक्रिया में से 
गुजरना पड़ता है , इस वात में उनमे कोई अंतर नहीं है, यद्यपि सार्वजनिक तथा 
असारवजनिक विधेयकों के विपय में प्रक्रिया का अंतर होता है । इससे पता लगता 
है कि ग़र-सरकारो सदस्यों के बिल (ऐि7ए४० 'श्याए००8 श्री) और 
असावजनिक विल (?7एथ० »7]]) में बहुत अन्तर है और अज्ञरेज़ी मे नाम के 
सादृश्य से धोखा नहीं होना चाहिये | 

विधियों को बनाने की समूची पक्रिया में दो मुख्य कार्ये होते हैं। पहला तो 
ससविदा बनाने का कार्य होता है जिससे संसद का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है ; दूसरा 


कार्य तव आरम्भ होता है जब विधेयक को किसी सभा में पेश कर दिया जाता है | 
आय वन सह छाए ये मे मत पक मी किए ता मे 


88६२४ से २६ तक संसद में ऐसे ४३० बिल पेश क़्यि गये थे, जिनमें से केवल 
६० द्वी पारित किये गये । उनमें से ३५ तो शुक्रवार को काम किये बिना द्वी पारित हो गये । 


| 


। 
| 
ह] 
| 


| 


कर 


जे 
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सदस्य के विधेयक का मसबिदा वह स्वय तैयार करता है या किसी से 
करवाता है। सरकारी विधेयकों का मसबिदा तेयार करने का कार्य दक्ष सरकारी 
लेखको को सोंपा जावा है जो (एक्जाथ्याशांधिए 0०पराइछश क्‍0. 06 
॥7६४४००९) के कायोलय में नियोजित द्ोते हैं। जिस सम्त्री के विभाग से विधेयक 
का सम्बन्ध होता है वह.मन्द्री पहले एक कच्ची रूपरेखा तैयार करता है जिस पर 
केविनेट ग्रौर करती है। केविनेंट स्थानीय अधिकारियों, सिविल सर्बिस तया 
सरकार के अतिरिक अन्य हितों से, जिन पर उस विधेयक का प्रभाव पड़ेगा, 
परामर्श करके आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। इस प्रकार मन्‍्त्री द्वारा तैयार की 
हुई कच्ची रूपरेखा का विकास तथा स्पष्टीकरण करके उसके उद्देश्यों तथा सिद्धान्तों 
का काफी ठीक ठीक विवरण तैयार कर दिया जाता है। फिर वह मसविदा-लेखक 
के पास भेजा जाता है जो इसे पूरी तरह विधेयक का रूप दे देता है जिसमे खड 
धाराएँ, उपधाराएँ आदि सच होती हैं । उस पर एक वार केचिनेट में पुनः विचार 
होता है, और अब वह संसद में पेश होने के लिये तैयार है। यदि वह घन्-विधेयक 
(४०४०४ 87])) नहीं है तो उसे किसी सदन में पेश किया जा सकता है। धन- 
विधेयक सदा लोकसभा में ही प्रारम्भ होते हैं। वास्तव में सारे ही महत्त्वपूर्ण 
विधेयक लोकसभा में ही आरम्भ होते हैं। केवल ऐसे ही विधेयक लाढंसभा में 
पहले पेश होते हैं जो विवादास्पद नहीं होते; किन्तु उनकी संख्या अधिक नहीं 
होनी । 
. अधथस पठन-- लोकसभा से विधेयक पेश करने की ग्रक्रिया बहुत सीधी है। 
सदस्य को केवल इतना ही करना पड़ता है कि वह विधेयक पेश करने की इच्छा की 
सूचना दे देता है, तथा जब अध्यक्ष उसका नाम पुकारता है तव वह उसको एक 
प्रति सभा के क्लक को दे देता है जो उसके शीर्षक तथा प्रयोजन आदि को जोर से 
पढ़ कर सुनाता है। यद्दी उस विधेवक्र का प्रथम पठन हो गया। यह केबल 
ओपचारिक वात है, सभा आय- वाद-विवाद के बिना ही प्रथम पठन को स्थोकार कर 
लेती है, और आदिरा दे देतो है कि विधेयक को मुद्रित करा दिया जाये तथा सूची 
में रख दिया जाये, जिसते कवि उसकी वारी आ जाये। तव वह पेश हो सके। कई 
बार विधेयक्र का शीर्षक मात्र ही तैयार होता है और क्लके को नकली विधेयक ही 
दे दिया जाता है । 
दूसरा पठन--- एक पहले से तय की हुई तारीख को विधेयक का अस्तावक 
यह अस्ताव करता है कि उसे दूसरी वार पढ़ा जाये। इस दूसरे पठन के समय 
उसके उद्देश्यों, प्रयोजनों तथा सिद्धान्तों पर व्यापक बाद-विवाद होता है। उसके 
थक उसका समर्थन करते हैं तथा सफाई पेश करते हैं, और उसके विरोधी लम्बे 
लम्बे भाषणों में उसकी आलोचना तथा निन्‍्द्रा करते है। उस समय विचाराधीन 





१०६ ग्रेट ब्रिशेन की शासन-व्यत्रस्था 


प्रश्न यह होता है कि क्‍या उस विधेयक की सचमुच आवश्यकता है; ओर 
सभा उसके उद्देश्यों तथा सिद्धान्तों को स्त्रीकीार करके उतका अनुमोदन करों 
है। यदि सभा प्रस्ताव को अस्वोक्ृत करे तो विधेयक्र समाप्त हो जाता है, और 


यदि बह उस्ते स्वीकार कर ले तो विधेयक्र समुचित समिति को भेज दिया जाता है, 


ओर इस प्रकार 'समिति स्टेज! आरम्म हो जाती है। यह चात ध्यान में रखनी 
चाहिये कि दूसरे पठन में विधेयक के विस्तृत उपचन्धों (0ल0ां।60 ए70फऑआं०ा5) 
पर विचार करने का अवसर नहीं होता ; इस में संशोधनों को पेश करने की अनुमति 
नहीं दी जाती ! सरकारी विधेयक प्रायः इसमे से गुज़र जाते हैं, किन्तु ग्रेर सरकारी 

सदस्यों के विधेयक इसी स्टेज में समाप्त हो जाते हैं। 


न्‍ 


। 
| 
| 


है 
| 


समिति स्टेज (0०ण्रा्मां६९९ 5६3882०) -- यदि विधेयक धन-विधेयक है 


या महत्त्वपूर्ण सरकारी विधेयक है तो वह समूची सभा की समिति में जायेगा, 
अन्यथा अध्यक्ष उसे किसी न किसी स्थायी समिति (5ब्याग्राग३इ 0०शाशा।८०) ' 
में भेज देगा । कमी कभी वह प्रचुर समिति (5०6०० (०णशा्ा००) में भेज व्िया 
जाता है। अबर समिति में से लौटने के पश्चात्‌ भी विधेयक को समूची समिति में 
था स्थायी समिति में जाना ही होता है। समिति में विधेयक्र पर विस्तार से तथा 
खंडश. विचार होता है और उसमे कई सप्ताह लग जाते हैं। विरोत्री दल के सदस्य , 
सैंकड़ों संशोधन पेश करते हैं. जिनका उद्देश्य उस विधेयक को बहुत कुछ चइल देना / 
था कम से कम उसके उपवन्‍्धों के प्रभाव को कम कर देना होता है। लम्पे चोढड़े 
बाद-विवाद को कम करने के लिये भिन्न मित्र प्रकार से समाणि-प्रस्तावों 
(05776. (०४०१७) का आश्रय लिया जाता है। इससे स्पष्ट होगा कि 
गेर-सरकारी सदस्य को सभा की वजाए समिति में अपनी योग्यता दिखाने का तथा 
विधान-कार्य में योग देले का अधिक अवसर मिलता है क्योंकि सभा में तो 
बाद-विबाद का आयोजन सचेतकों (५४४95) द्वारा होता है और परिणाम पहले 
ही निश्चित होता है । 


रिपोर्ट (९०००४) स्टेज- जत्र समिति अपना काये समाप्त कर लेती 
है तब विधेयक पर सभा में रिपोर्ट पेशा करती है ओर उसे रिपोर्ट स्टेज कहते है |# 
समिति में संशोधित विधेयक पर सामान्य वाद-विवाद होता है तथा नये संशोधन 
किये जा सकते हैं। इससे यह निश्चित हो जाता है कि अन्तिम रूप में विधेयक 
सभा की इच्छा का भतिनिधि होता है, समिति की इच्छा का नहीं। फिर विधेयक 
लोक-सभा में अन्तिम स्टेज अथोत्‌ ठृतीय पठन के लिये पेश होता है । + 
+* जिस समिति को विधेयक भेजा जाये बद सभा सें उसका प्रतिवेदन पेश करने के 
लिये बाध्य है। श्रमरीका के समान चद्द प्रतिवेदन न देकर उसे सम्राप्य नहीं कर सकती। 
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तीसरा पठन--- इसमे विधेयक पर अन्तिम चहस होती है तथा विरोधी दल 
को उसे परास्त करने का अन्तिम अबसर मिलता है। इस स्टेज पर विधेयक प्रायः 
अस्वीकृत नहीं होता । भाषा सम्बन्धी सशोधन या औपचारिक ((णाणाशं) से 
संशोधन पेश हो सकते हैं। आम वाद-विवाद पर अधिक समय नहीं लगता। 

जब विधेयक को त्तीसरी वार पढ़ कर पास कर दिया जाता है तब बह दूसरी 
सभा में जाता है जहाँ प्रथम पठन, द्वितोय पठन, समिति स्टेज, प्रतिवेदन (०७०७ 
स्टेज, तथा ठृतीय पठन, ये सब बातें होतो हैं। यदि दूसरी सभा भी उसे उसी रूप 
में पास करदे जिस रूप सें पहली सभा ने पास किया था तो विधेयक अनुमति 
(१५४०४) के लिये बादशाह के सामने पेश होता है और उसकी अनुमति मिलने 
पर वह विधि-पुस्तक (5«ए० 8000) से रख दिया जाता है, देश की विधि बन- 
जाता है तथा न्यायालय उस पर अमल करते हैं। 

१६११ के संसद अधिनियम में जो उपचन्ध हैं उन्हें छोड़ कर, अन्य 
अवस्थाओं मे यह आवश्यक है कि त्रिटिश संसद की दोनों सभाएं किसी विधेयक 
पर सहमत हो जायें तभी चह अजन्ञुमति के लिये बादशाह के सामने पेश हो सकता 
है। इसलिये यह ज़रूरी है कि दोनो सभाएं विधेयक को एक ही रूप में पारित करें । 
यदि एक सभा विधेयक को पास करदे और दूसरी सभा उसे रद करदे या ऐसे 
संशोधनों सहित पास करे जो अन्य सभा को स्थ्रीकार्य न हों तो उसे बादशाह के 
सामने पेश नहीं किया जा सकता और इस अकार वह विधेयक समाप्त हो जाता है| 
दोनों सभाओं में गतिरोध को मिटाने के लिए दो उपायों का आश्रय लिया जाता है। 
दोनों सभाओं के प्रतिनिधि मिल कर मतभेदों को मिटाने का प्रयत्न कर सकते हैं , 
या लिखित सन्देशों द्वारा चातचीत होतो है। प्रायः दूसरे उपाय को अपनाया जाता 
है, सम्मिलित बैठक का उपाय पुराना पड़ गया है । किन्तु वास्तव में दोनों सआओ 
के आपसो मतभेदी की दलो के नेताओं में अनीपचारिक (।7070०)!) बातचीत के 
द्वारा निचटा कर सममौता कर लिया जाता है और केवल लिखित सन्देशों से ही 
काम नहीं चल पाता | 

संसद अधिनियम--- इस समय हमारे लिये १६११ के संसद अधिनियम 
के मुख्य उपचन्धों का संक्षेप से वर्णन करना लासदायक रहेगा क्योंकि उसी से 
ला्डसमा और लोकसभा के सम्बन्ध निश्चित होते हैं। यह स्मरण रखना चाहिये 
कि दोनों में से लाढ सभा पुरानी है और कमी वह एक महान निकाय तथा 
शक्तिसम्पन्न थी | संसद अधिनियम के पारित होने से पूर्व उसे विधान-कार्य में 
समान शक्ति प्राप्त थी और लाढ जिस विधेयक का विरोध करते ग्ह कभी क्लानून 
नहीं वन सकता था । किन्तु अब स्थिति बदल गयो है और ससद्‌ अधिनियम से यह 


श्व्८ ग्रेट ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था 


सम्भव हो गया है कि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को कई परिस्थितियों मे 
लाबसभा की सहमति के बिना भी राजकीय अनुमति क लिये पेश किया जा सकता 
है। इससे लाडंसभा की स्थिति गौण हो गई है और वठ सचमुच द्वितीय सभा वन 
गई है। रेमज्े स्‍्पोर ने ठीक ही कहा है कि 'लाउप्तमा को बांव कर उसके नकेल 
ढाल दी गई है ओर उसे लगभग नपुसक हो बना दिया गया है।” यह कहना तो 
शायद अतिशयोक्ति है कि लाडंसभा को नपुसक्र बना दिया गया है, किन्तु इसमें 
दोई सन्देद नहीं हे कि संपर अधिनियम से उसको विवान-कार्य में वावा डालने को 
शक्ति पर गम्भोर सीमाएँ लगा ढी गई हैं। सत्रप्रथम, इसमे लाउं-प्भा की 
वित्तीय मामलों मे हस्तक्षेप करने की शक्ति को औपचारिक तथा वेधानिक रूप 
से समाप्त कर दिया गया है । बह ऐसे विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती 
जिसे लोकसभा का अध्यक्ष धन-विधेयक प्रमाणित करदे । यदि ऐसे विधेयक 
को लाइंसभा प्राणि के परचात एक साप्त में हो उप्त रूप में पारिलन करदे जिप्त 
रूप में निम्न सभा (लोकसभा) ने उसे वह भेजा है, तो उस विधेयक को 
सम्राट महोदय के सामने अनुमति (#55०॥) के लिये पेश कर दिया जायेगा। 
दूसरी वात, सप्द अधिनियम में लिखा है कि ला्ड-सभा धन-विधेयक के अतिरिक्त 
अन्य विधेयक को दो वार तो रद कर सकनो है किसु यदि बह विधेयक तीसरी बार 
भी उसी रुप में लोकसभा में पास हो जाये और पदलो बार के दूधरे पठन ओर 
तीसरी वार के तीसरे पठन सें कम से कप्त दो वर्ष का अन्तर हो तो वह लाडसभा 
की स्वीकृति विना दी सम्राट की अनुमति के लिये चला जायेगा। दूसरे शब्दों मे, 
ससद अधिनियन के अनुसार लाइसभा को लोकसभा पर पूर्ण निपेधाधिकार 
(४७४०) प्राप्त नहीं है, केवल निलम्बनकारी (30४7०॥09०) निपेवाधिकार मराप्त 
है। यदि वह लोकसभा से किसी त्रिपय पर असहमत हो तो उस विधान में दो बर्षे 
के लिये वि्वम्य कर सकती दे, किन्तु उसे विल्कुल रोक नहीं सकती । किन्तु संसद के 
जीवन-काल को पांच वर्ष ले अधिक बढ़ाने का विधेयक इस अधिनियम के अंतर्गत 
नहीं आता, उस पर ला्डसभा की सहमनि आवश्यक है । 
इन उपवन्धों का प्रभाव यह है कि लोकसभा वेवानिक रुप में सर्वोच्च सत्ता बन 
गई है तथा लाउंसभा को स्थिति निश्वय ही अधीनस्थ के समान वन गई है। किन्तु 
यह नहीं कहा जा सकता कि लाइडसभा की समस्त शक्ति छिन गई हे तथा व 
लगभग नपु'सक ही वन गई हे | कई अधितियमों में दो वर्ष का विज्लम्व दोने से 
उनका महत्त्व ही वहुत कम रह जायेगा। संभव दे कि सरकार अपने विभेयकों को 
दो वर्ष के लिये रोकने की बजाय यरद्‌ विकल्प (8॥0०790४8) ज्यादा उचित 
समके कि वह लाइसभा के सशोधनो को स्त्रीकार कर ले । श्रम सरकार को १६२६-३१ 
तक अपने कई अधिनियमों मे संरोवन स्व्रीकार करने पड़े थे | भारत में ऐेसी 


> 
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स्थिति थी कि तत्काल कार्यवाही आवश्यक थी तथा दो वर्ष का विलम्व सह्य नहीं 
होता । यदि लोकसभा द्वारा पारित भारत खतंत्रता अधिनियम (१६४७) को लाढंसभा 
रद कर देती तो अत्यन्त उल्लकन तथा ज्ञोभ की स्थिति उत्पन्न हो जाती । लास्की ने 
ठीक दी कहा है कि अच सी लाडेसभा अ्रम-सरकार के -विरुद्ध पयोप्त शरारत कर 
सकती है | इसी वात को मान कर श्रम सरकार ने एक नया अधिनियम, १६४६ 
का ससद्‌ अधिनियम, बनाया है जिससे अब लाडइसभा अवित्तीय विधानो (र०४- 
०४४४ 7.८ट25:60००) को दो वर्ष के स्थान पर एक ही वर्ष के लिये रोक सकती 
है। इस अधिनिण्स को सी १६११ के संसद अधिनियम के अन्तर्गत ही पारित किया 
गया था|, और ल्ार्डसभा ने इसे दो वर्ष से तोन वार रद्द किया था | 

अधावजनिक विधेयक्र (7४०७७ ७) -- जैसा कि पहले बताया 
जा चुका है, ओट ब्रिटेन से विधि-निर्मोण की यह एक विशेषता है कि वहों सार्वजनिक 
(?४४०) तथा असावंजनिक चिघेयकों में भेद फिया जाता है। क्योकि असावजनिक 
विधेयक के उद्दे श्य तथा प्रयोजन सार्वजनिक विधेयकों के उद्दे श्यो से बिल्कुल मिन्न 
दोते हैं अतः उन्तके पेश करने की प्रक्रिया सी सार्वजनिक विधेयकों की प्रक्रिया से 
मिन्न है। सर्वप्रथम ऐसे प्रत्येक विधेयक के साथ एक याचिका (?«४४०/०) होती 
है और उस याचिका से पूर्व उन लोगो को अकाशित सूचना दीज़ा चुकी होनो 
चाहिये जिनके निजो हितो पर इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसी सूचनाओं की प्रतियां 
भी सम्बद्ध सरकारी विभाग को अग्रिम भेजनी चाहियें। जब तक ये प्रारम्भिक बाते 
पूर्ण न हों तव तक असावेजनिक विधेयक के साथ आने वाली किसी याचिका पर 
विचार नहीं किया जा सकता | दो ससदीय अधिकारी, जिन्हें असावंजनिक विधेयको 
सम्बन्धी याचिकाओं के परीक्षक' कहते हैं, यह देख लेते हैं. कि सब आवश्यकताएँ 
पूरी हो गई हैं और वे उसका प्रसाण-पत्र दे देते है। उस अमाणु-पत्र के सिलने के 
वाद ही वह विधेयक किसी सदन से पेश हो सकता है। सावजनिक विधेयक के 
लिये ऐसी कोई शत नहीं है, चाहे चह गैर-सरकारी सदस्य द्वारा अस्तावित हो, चाहे 
सरकारी सदस्य द्वारा । 


पेश होने के पश्चात्‌, प्रत्येक असावजनिक विधेयक का अथम तथा द्वितीय पठन 

होता है । यदि दूसरे पठन से कोई विरोध न हो तो उसे निर्विशेध विधेयकों की समिति 

में मेज दिया जाता दहै। यदि विरोध हो तो पत्वेके विधेयक वो असावजनिक विधेयको 

बंधी अनेक समितियों सें से किसी समिति में भेज दिया जाता है । यह समिति-्स्टेज 

है जिसमे से प्रत्येके सावजनिक विधेयक भी गुज़रता है, किन्तु असावजनमिक 
(?म९४०७) विधेयकों की समिति उसे भेजे गये विधेयक पर जिस प्रकार से विचार 


आगे अध्याय ७ को देखिये।॥ 


११० गेट ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था 


करती है बह उस तरीके से बिल्कुल मित्र है जिससे स्थायी (9शापेशह) समित् 
किसी विधेयक पर विचार करती है। असाबंजनिक विधेयको की समिति पं 
कार्यवाद्दी अधे-न्याय्रिक होती है। समिति का पहला काम यह है कि वह विधेयक मं 
अल्लाचना पर विचार करे जिसमे उसका उद्देश्य लिखा होता है, और उन लोगों मं 
युक्तियों को सुने जो उसका समर्थन करते हैं तथा उनकी भी युक्तियो को सुने जे 
उसका विरोध करते हैं। प्रत्येक पक्ष की ओर से भाड़े के वकील चाद-विवाद कर 
हैं। न्यायालयों के समान गवाहों को सुना जाता है, तथा सुनवाई न्याय-युक्त एः 
निष्पक्ष होती है । यदि समिति को विश्वास हो जाये कि प्रस्तावना सिद्ध हो चुकी : 
तो बह आगे बढ़ती है, अन्यथा विधेयक्र रह जाता है। जिन विधेयकों के पत्त रे 
समिति प्रतिवेदन (११०००) दे देती है उन्हे सभा प्रायः निश्चय ही बाद-विवाद वे 
बिना पारित कर देती है और फिर वे दूसरी सभा में भेज दिये जाते हैं। यह भी क 
देना चाहिये कि असार्वजनिक विधेयक्रों पर विचार करने वाली समिति प्राय 
सम्बद्ध सरकारी विभाग से सम्पर्क में रहती है तथा यह भी देख लेती है वि 
विचाराधीन विधेयक सरकार की सामान्य नीति के विपरीत तो नहीं है और वह कोः 
अवांछित दृष्टान्त तो नहीं वन जाएगा | समिति आयः छोटी होती है जिसमे चार ई 
सदस्य होते हैं ; लाडंसभा की समिति में पॉच सदस्य होते हैं । 

असावेजनिक विधेयको की प्रक्रिया में कुछ लाभ भी हैं. तथा कुछ हानियाँ म॑ 
हैं। इसमें यह निश्चय रहता है कि सभा के समक्ष पेश विधेयक पर ध्यानपूर्वक 
न्याययूत्रक तथा निष्पक्ष रूप से विचार हो जाता है। इस पर दलवन्दी का ग्रभाः 
नहीं पड़ता । समस्त पद्धति इस सिद्धान्त पर आधारित है कि ऐसे विधेयक्रो क 
विनिश्चय वे ही लोग करें जो दोनों पक्षो को सुन चुके हों तथा किसी एक पत्त बे 
प्रति अनुग्रह-निम्रह न करे | सरकार कायवाही में कभी भाग नहीं लेतीया बहुर 
कम भाग लेती है। 

उसका दूसरा गुण यह है कि इससे राष्ट्रीय ससद का समग्र चच जाता है 
दोनों सभाएँ चहस आदि पर समय चर्वाद किये विता समितियों की सिफारिशों के 
प्रायः स्वीकार कर लेती हैं। अमरीका मे इसके बिपरीत स्थिति है जहाँ विधेयक प 
न पक्तपातद्वीन विचार होता है और न कांग्रेस को काई सहायता मिलती है। त्रिटेन 
की इस व्यवस्था से सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि यह खर्चीली हे । बकीलो को बई 
बड़ी फीसे देनी पड़ती हैं | तथा गवाहो को बुलाने में भी खर्च होता है । किन्तु लार 
त्रुटियों से अधिक हैं। जो विशेषाधिकार मांगते हैं उन्हे उनके लिये खच्चे भी करन 
चाहिये । कुल मिला कर यह योजना अच्छी है और सफलतायूवक चल रही है। 


अस्थायी आदेश स्थायीकरण विधेयक ( ?ए०रंझंग्ाब 07065. 
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एग्वाएणब्घंजा ओी)-- कोई निगस (ए०फु०ःथ्ा०7) या समवाय 
(९०४ए०ए९) जिस प्रयोजन के लिये असावजनिक विधेयक पारित करवाना चाहता 
है, उसके लिये कई वार सम्वद्ध सरकारी विभाग एक आदेश दे देता है कि उस काम 
को आरम्भ किया जा सकता है। संसद ने स्वास्थ्य, रेल, सड़क रेल, सार्वजनिक 
प्रकाश व्यवस्था, दीन-सहायता, शिक्षा आदि के विषय में कई अधिनियम पारित 
कर दिये हैं जिनके द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह कायोलय और शिक्षा वोड आदि 
सरकारी विभागों को अधिकार दे दिया है कि वे कुछ व्यक्तियों को या संगठनों को 
कुछ शक्तियों अदान कर सकते हैं जहाँ उसके लिये उपयुक्त कारण हों । उदाहरण के 
लिये, कोई स्थानीय निकाय किसी हस्पताल को चलाने के लिये नगरपालिका-हुंडियां 
(४एएं८०७४) 80705) जारी करने का धन एकत्र करना चाहता है, तो चह उसके 
लिये स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुमति मांगता है। मंत्रालय आवेदन- पत्र के गुणावगुश 
पर अपने प्रशासन अधिकारियों से पड़ताल करवाता है, और उसकी सच्चाई का 
समाधान हो जाने पर आदेश जारी कर देता है कि आवेदक उस काम को कर सकता 
है। इस प्रकार यह आदेश असावजनिक विधेयक्र का स्थान लेता है; यह उन 
मांमलो के विषयों में होता है जिन पर पहले असावंजनिक विधेयक पेश होते थे। 
परिणाम यह है कि असावजनिक विधेयकों की आवश्यकता अव कम हो गई है तथा 
आदेश अधिक जारी होने लगे हैं । किन्तु बह आदेश अस्थायी होता है । उस पर 
तब तक असल नहीं हो सकता जब तक कि उसका संसद अनुमोदन न करदे । इसी 
कारण उसे अस्थायी कहते हैं। कई अस्थायी आदेशों को विधेयक के रूप में संकलित 
करके सरकार की ओर से ससद्‌ में पेश कर दिया जाता है। इन आदेशो को स्थायी 
बनाने के लिये जो अधिनियम होता है उसे अस्थायी आदेश स्थायीकरण अधिनियम 
(छण्सअंगाशे 07069 (एणाफ्शधएणा 2०) कहते हैं। प्रायः संसद में 
उसका विरोध नहीं किया जाता | यदि कभी विरोध होता है तो उस विधेयक को 
प्रवर समिति में भेज दिया जाता है। किन्तु उसके परास्त होने की संभावना नगण्य 
है। यह याद रखना चाहिये कि इन विधेयको पर संसद यथेष्ट ध्यान नहीं देती । यह 
एक उदाहरण है कि संसद ने ऐसा कार्य सम्भाला हुआ है जिपे चह समुचित रूप से 
पूरा नहीं करती । 

विधि निर्माण में केबिनेट का भाग ३ पेस्टमिनिस्टर मे विधि-निमोण की 
प्रक्रिया का उपरोक्त रूप तो चाह्य पर्यवेच्चक को दिखाई देता है , इससे ब्रिटिश पद्धति 
की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशेषता स्पष्ट नहीं होती जो अमरीकी तथा फ्रांसीसी 
प्रणालियों में नहीं है । वह विशेषता है-- विधि-निमोण में केविनेंट का स्थान । 
सिद्धान्त तथा नियम के अनुसार विधान-कार्य ससद्‌ ही करती है , केविनेट का इसमें 
कोई हाथ नहीं है । किन्तु वास्तव मे केविनेट ही विधि-निमोण करती है; ससद का 
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यही कार्य है कि केविनेट जो कुछ प्रस्थापना रखे उस पर अनुमति दे दे (हाँ, उसमे 
क्रेविनेट की अस्थापनाओं से रुपभेद करने का अधिकार है) | हम कहते हैँ कि 
लोकसभा विधि बनाती है, वेधानिक सूत्र यह है कि अत्येक कानून राजा द्वारा संसद | 
की मंत्रणा और अनुमति से बनाया जाता है। नई विधियों को मंत्रिमंडल लोकसभा #- 
में बहुमत की सहमति से तथा अल्पसंख्यकों के प्रबल विरोध के वाचजूद बनाता ! 
है ।४४ इससे स्र॒प्ट हो जाता है कि विधान-का्य में त्रिट्िश केविनेट का कितना 
प्रचल्ल द्ाथ होता है । केविनेट ने विधान-कार्य में नेतृत्व अपने हाथ मे ले लिया है । 
बद्दी निवोरित करता है कि संसद में कया महत्त्वपूर्ण विधेयक्र पेश किये जाये और 
किस क्रम से पेश किये जायें | जब उसका बहुमत होता है तो वह निश्चयपूर्वंक कह 
सकता है कि उसने जिन विधियों का उत्तर्धायित्व लिया है वे लगभग सभी लगभग 
इसी रूप में पारित हो जायेंगी ज्ञिस रूप में उसने उन्हे पेश किया है । संयुक्त राज्य 
अमरीका था फ्रांस मे ऐेसी वात कभी नहीं हो सकती | 
केविनेट के आधिपत्य के कारण गेर-सरकारी सदस्य का मूल्य कम हो गया है । 
विधान-कार्य में उसका प्रभाव छुछ नहीं होता । उसे इतना द्वी अधिकार है कि वह 
अपना शीर-सरकारी सदस्य का विधेयक्र' पेश कर सकता है. जिसके संसद में सफल 
होने की संभावना वहुत कम होती है | संसद के समक्त प्रस्तावित विधेयक के रुपभेद् 
के विपय में उसकी आवाज बहुत प्रभावहीन होती है जिसके कई कारण हैं--- सभा / 
के स्थायी आदेश, उसकी परंपराएं तथा मंत्रियों के उत्तरदायित्व का सिद्धान्त । 
इस प्रकार यह विचित्र वात है कि भेंट त्रिटेन में- विधान-मंदल (०४9ंधध०) के 
बहुत से सदस्य वास्तव में विधायक (॥.८ट8/४9०75) नहीं. हैं। म्रिटिश पद्धति में 
यह चहुत बड़ा दोप है। 
वित्त (7४7०7८०) पर संसद का निर्यत्रण--- संसद का दुसरा बड़ा 
काम यह है कि बह राष्ट्रीय धन पर अंकुश रखती है तथा उसके संरक्षक का काम 
करती है। स्मरण रहे कि राजाओं की आवश्यकता पड़ने पर धन देने था न देने की 
शक्ति के कारण ही लोकसभा उनसे शक्ति छीन सकी थी तथा अपनी स्थिति को 
प्रबल वना सकी थी | आज भी संसद की प्रमुता का एक आधार यही है कि शैली 
-्जंतवारए [.0प् ; ०9. ८. एथ४०४ 59-60, 
| यद्द गद्दी सममना चाहिये कि सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक लोकसभा में कभी 
भी परास्त या साररूप में सशोधित नहीं द्वो सकता। द्वां; सरकारी विधेयक को सीधा रद्द 
प्रायः नहीं किया जाता हैं ; क्योंकि इससे केविनेट पद्त्याग कर देगा, विशेषतः ०४ 
यदि बद विधेयक मद्दच्वपूर्ण द्वो, किन्तु कई विधेयकों में दानों समाश्रों में सारवान रुपलेद 
अवश्य द्वो जाता हैं। 
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पर उसका अंकुश है। किसी ने महान सत्य कद्या है कि जिसके पास यैली है उसी 
के पास शक्ति भी है?। ब्रिटिश संविधान का यह मूल सिद्धान्त है कि क्राउन को 
कर लगाने की शक्ति नहीं है जब तक कि संसद मंजूरी न दे दे और उसकी मंजूरी विना 
एक पाई भी खच्चे करने का अधिकार नहीं है। केवल संसद्‌ ही यह फैसला करती 
है कि क्या कर लगाये जायेंगे और उनसे प्राप्त राजस्त्र (ह८ए०७००) को कैसे खर्चे 
किया जयेगा। यह स्मरण रखना चाहिये कि यहां संसद का मतलब लोकसभा 
है। धन पर अंकुश का लोकसभा को अनन्य अधिकार है और इसमें लाडेसभा 
का भी कोई भाग नहीं है। १६११ के संसद अधिनियम से लार्डसभा का घन- 
विधेयकों को संशोधित करने का अधिकार औपचारिक रूप में छिन गया है | 

धन के चिपय मे लोकसभा को चार मुख्य काम करने पढ़ते हैं | सर्वेश्रथम, उसे 
सरकारी विभागों द्वारा तेयार किये हुए प्राक्कलनो (/0४४77268) की जांच करनी 
पड़ती है और प्रत्येक अनुदान को प्रथक प्रथक पारित करना पड़ता है। दूसरे शब्दों 
में वह सरकार को धन देती है तथा उन्हें विविध विभागों मे वांटती है। दूसरी वात 
यह है कि उप्ते इस काम के लिये धन प्राप्त करने के साधनों पर विचार करना पड़ता 
है और यह भी निर्णय करना होता है कि क्‍या नगर नये कर लगाये जायें तथा किन 
पुराने करों को घटाया या बढ़ाया जाये। तीसरी वात, उसे यह भो देखना पड़ता 
है कि उसने जो रुपया मजूर किया था वह केसे खचे किया गया है। अन्त में उसे 
यह भी देखना होता है कि खर्च करने वाले विभागों के दिसावों की परीक्षा ठीक 
प्रकार होनी चाहिये। अंतिम दो काम्तो को करने में बढ राष्ट्र को समूची आर्थिक 
स्थिति को देख लेती है। हम अवयह देखेंगे कि ये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम कैसे 
किये जाते हैं। 

अभी उसमें यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि खर्चे करने वाले विविध 
विभाग प्राक्कलनों (/१४४778/०७) को कैसे तैयार करते हैं । हम समम लेंते हैं कि 
यह काम तो हो गया। यही कहना पयोप्त है कि अक्तूबर से ही सारे सरकारी 
विभाग खज़ाने को प्राक्कलनें भेजकर उससे बातचीत में लग _ जाते हैं । विभाग यह 
विचार करते हैं कि गत वर्ष उन्होंने कितना धन खर्च किया था और सरकारी नीति 
में परिचर्तन के कारण या जनसंख्या बढ़ने आदि के प्राकृतिक कारणों से अगले वर्ष 
के आंकड़ों में क्या परिवतन होगा । नये खर्च के सुझावों पर खज़ाने का अनुमोदन 
आवश्यक है। जिस मद पर खजाना आपत्ति करे उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। 
खजाने द्वारा स्वीकृत रूप में इन प्राककनों (:४४ए॥४०७) का जोड़ और संचित 
निधि सेवाओं ( एणाडइणावेशाल्त एऐजाएं 56००५ ) के लिये आवश्यक 
राशियां-- ये ही कुल व्यय हैं. जिन्हें पूरा करने के लिये राजस्व ('(०एथाए९८) 
डगाहना पढ़ेगा। यह ध्यान रखना चाहिये कि कुछ मर्दों को जैसे राष्ट्रीय ऋण, 
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सिविल लिस्ट (राज परिवार का व्यय), न्यायाधीशों के वेतन और पेन्शने, संसदीय 
निवोचनो का व्यय और संचित निधि पर अन्य भार (८४७०४०४), आदि को 

वार्पिक प्राक्कलनों में समाविष्ठ नहीं किया जाता; उन्हें अलग दिखाया जाता है 

ओर उन पर संसद में प्रति वर्ष मतदान नहीं होता। इसका यह अर्थ नहीं है 

कि ऐसा व्यय संसद के नियंत्रण से परे है ओर वह उसमें हेर फेर नहीं कर सकती | 

बह भी संसद के अधिनियमो (/०४७) द्वारा ही प्राधिकृत होता है, और इस लिये 

आवश्यकना पड़ने पर बह उसमें परिचतन कर सकती है; किन्तु उसे अन्य व्यय की 

सदो के समान वार्पिक मंजूरी के लिये संसद में पेश नहीं किया जाता। संसद के 

मतदान से मुक्त व्यय छुल राष्ट्रीय व्यय्य का एक तिहाई भाग होता है। एक और 

वात भी याद रखनी चाहिये | समस्त प्राक्क्लनो के तैयार होने और खज़ाने में भेजे 

जाने के पश्चात्‌ भी, कभी कभी चांसलर ऑफ एक्सचेकर आगामी बर्ष की 

प्राक्कलित आय को ध्यान में रखते हुए खच में व्यापक कटौती की माँग कर सकता 

है। सोच बिचार के पश्चात्‌ वद अपनी सिफारिशें केविनेट में पेश करता दै जो 

पूरे विचार 'विम्श के पश्चात्‌ उसे अधिकार दे देता है कि वह संसद के समक्त 

प्राककलनो को पेश करते समय ऐसे परिवर्तन कर सकता है जो आपस में तय हो 

जायें । इस प्रकार आ्राक्कलनों का अन्तिम उत्तरदायित्व केविनेट पर होता है, और 

चांसलर ऑफ ऐक्सचेकर पर नहीं होता। लोकसभा के समक्ष जब वे पेश होते हैँ. 
तो सरकार की ओर से ही पेश होते हैं । 


यह लोकसभा का एक स्थायी आदेश है तथा ब्रिटिश वित्तीय व्यवस्था का भूल 
रिद्धान्त है कि सब अनुदानों की मांगें, और सार्वजनिक राजस्व पर भार के लिये 
प्रस्ताव (तथा समस्त करारोपण के सुकाव) सरकार की ओर से ही आने चाहिये। 
कोई ग़ेर-सरकारी सदस्य व्यय को नई मद की अस्थापना नहीं कर सकता, किसी 
शीपक में व्यय को वढ़ा नहीं सक्रा और किप्ती मांग के आशग्र में भो कोई 
परिवर्तन नहीं कर सकता । वह तो केल इतना हो कर सकता है कि सरकार को 
सुमाव मात्र दे दे कि किसी विशेष कार्य के लिये धन की व्यवस्था की जाये, अथवा 
किसी मद के अनुदान को बढ़ा दे। सरकार की इच्छा है कि उसके मुमात्र पर 
ध्यान दे या न दे और प्रायः वह ध्यान नहीं देती। चाहे गेर-सरकारी सदस्य 
किसी मद को बहाने का प्रस्ताव नहीं कर सकता अथवा नई मांग की प्रस्थापना नहीं 
रख सकता, किन्तु सम्रची सभा को यह अधिकार है कि वह सरकार की किसी 
मांग को कम कर सकती है या बिल्कुल इनकार कर सकती है। सिद्धान्त के अनुसार 
तो लोकसभा की शक्ति इसी बात में है कि वह धन देने से इनकार करके किसी मंत्री 
या सरकार को त्यागपत्र देने के लिये वाध्य कर सकती है। किन्तु दल का संगठन 
ऐस काम करता है कि उसने धन देने से इनकार करने के इस अधिकार को भी 


विधानसंडल : लोकसभा ११५ 


नामसात्र का ही वना दिया है। केविनेट का लोकसभा में चहुमत होता है ।;अतः 
यदि सभा किसी अनुदान को कम करना या इनकार करना चाहे तो केविनेट उस 
प्रस्थापना की अस्वीकार कर सकती है। व्यवहार में, ज्यय पर सभा का नियंत्रण 
प्रभावी नहीं है। इसके कई कारण हैं जो आगे चलकर स्पष्ट हो जायेंगे। 

जनवरी के अन्त में अथवा फरवरी के आरम्भ में जब चांसलर ऑफ 
एक्सचेकर अपने प्राकलनों को पेश कर चुकता है तव॒पूर्बनिश्चित दिवस पर सभा 
उन पर विचार करने के लिये समूची सभा की समिति का रूप धारण कर लेती है 
जिसे प्रायः सप्लाई की समिति कहते हैं। उनके परीक्षण और उन पर मतदा न 
लिये सारे सत्र में २० दिन द्वी दिये जाते हैं। सप्लाई की समिति द्वारा पारित 
प्रस्ताव सभा को भेज दिये जाते हैं जिनके आधार पर विनियोग अधिनियम 
(8०77०एएंथा०ा ०) तैयार होता है | इस अधिनियम में सविस्तार यह 
इल्लेख होता है कि वित्तीय वर्ष में प्रत्येक विभाग विभिन्न प्रयोजनों के लिये कितना 
कितना धन व्यय कर सकता है। 

सप्लाई की समिति से, (इसे कई वार द्वाउस-इन-सप्लाई भी कह देते हैं) 
सरकार द्वारा पेश की गई अनुदानों (87०7/5) की सांगो (१९८०४४१४) पर जो 
वाद-विवाद होता है उसके दो उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो यह प्रयोजन हो सकता 
है कि समस्त प्रशासन पर दृष्टि डाली जाये और निश्चित किया जाये कि वह 
कार्येज्षमता के साथ तथा मितव्ययता (7०००००५) के साथ काम कर रहा है 
अथवा नहीं । दूसरे शब्दों मे, इस अवसर से लाभ उठाकर प्रशासन पर नियंत्रण 
किया जा सकता है और उसमे मितव्ययतरा का श्रवेश किया जा सकता है। किन्तु 
यह उद्देश्य पूरा होता अत्यन्त कठिन हो जाता है क्योकि वाद-विवाद के लिये बहुत 
कम समय मिलता है-- केत्रल २० दिन, वहस सें व्यापक भावना भी दूसरी होती 
है, ओर सच ते बड़ी चात यह है कि विविध विसागों के हिसाव-किताव रखने का 
तरीका तथा उनके आाकलनों को तेयार करने का तरीका ऐसा होता है कि-उच्त 
उद्देश्य पूरा होना कठिन हो जा ता है। प्रशासन का अन्तिम उत्तरदायित्व केविनेट 
का होता है, अतः जब सभा प्रशासन पर नियंत्रण करना चाहती है तो केविनेट 
अपने चहुसत की सहायता से उसका विरोध करती है। खज़ाने के एक स्थायी 
सचिव ने स्व्रीकार किया था कि विविध सरकारी सेवाओं को उचित व्यय पर 
कुशलता से चलाने के अर्थ में व्यय पर नियंत्रण करने का उद्देश्य वे (संसदीय 
अनुदानों की योजना के निमौता ) अपने सामने नहीं रखते ७ विरोधी दल आय- 


व्ययक (ऐपणव४०) के बाद-विवादों से लाम उठाकर सरकारी नीति का विस्तार से 





सिंहावलोकन तथा उसकी व्यापक आलोचना करता है और शिकायतें पेश करता है, 
फ्वरे सने स्योर के ध/00 87/47/0878 ४8 607४/४४८६, 7०8०6 227 पर उद्घृत | 
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इन वातो को ही उनका मुख्य उद्देश्य समझा जा सकता है। यदि किसी विद्यार्थी 
ने हमारे अपने देश की संसद के आयव्ययक्र (30०8०) सम्बन्धी वाद-विवाद को 
पढ़ा हो तो उसकी समझ मे सुगमता से आ जायेगा कि ग्रेट ब्रिटेन में क्‍या होता 
है। जो सदस्य किसी मंत्री के वेतन में कटोती का प्रस्ताव करता है. उप्तफा उद्देश्य 
वास्तव मे बचत करना या काय-कुरालता को वद़ाना नहीं होता , वह तो उस प्रस्ताव 
को मंत्री की नीति की आलोचना करने के लिये आधार चनाता है। ,वे प्रस्ताव 
रखेंगे कि ऑपतनिवेशिक सचिव का वेतन १०० पाडण्ड कम कर दिया जाये ओर 
केन्या (४०7५०) में जिस नीति का अनुसरण हो रहा है उसकी आलोचना करेंगे 

वे औपनिधेशिक कायोलय के कार्यो पर विचार नहीं करेंगे।!| ऐसे बाद-विवादों से 
भी लाभ होता है, उनसे पता लग जाता है कि सरकार और विरोबी दल में क्‍या 
अन्तर हैं, और सरकार को अपनी नीति की व्याख्या करनी तथा सफाई देनी पड़ती 
है। विशेधी दल को यह तो पता द्वोता ही है कि मतदान में वह अवश्य हार 
जायेगा ; फिर भी बाद-विवाद होता है, क्योंकि असल में वाद-विवाद का महत्त्व 
मतदान से भी अधिक है। कभी कभी ऐसा भी द्वोता है कि विरोधी दल आलोचना 
करता है किन्तु सरकार के विरुद्ध मतदान नहीं करता । 

।यदि-आय्य॒व्ययक के वाद-विवाद का प्रयोजन चंचत करना हो, प्रशासन की 
क्रायक्षमता को बढ़ाना हो और उसे संसद के अभात्री नियंत्रण में लाना हो, तो 
प्राकज्ञषनो (297ग8०8) तथा हिसाब को भिन्न तरीके से ही तैयार करना होगा 
तथा सुप्लाई सप्लिति की रचना में परिवर्तन करना पड़ेगा। समिति में से उतनी 
ही उप-समितियां वन जायेगी जितने कि प्रशासन विभाग हैं. और प्रत्येक उप-समिति 
एक ही-बिभाग के प्राकलनो पर विचार करेगी। समूची सभा की समिति, जो 
पूरे सत्र (5०५७४४०7) में २० दिन के लिये बेठती है, इस प्रयोजन के लिये टीक 
साधन न्ञहीं हे! 

>प्राकलनों- पर विचार करने के साथ ही साथ सभा को व्यय के लिये पयाप्त 
राजस्व- (सि०एभाए०) उगाहने के सरकारी सुमावो पर भी त्रिचार करना होता है। 
ओर जैसे खजाने (7८०४४7४) का यह कर्चज्य है कि बह विभिन्न व्ययकत्ता 
(59०70) विभागों द्वारा भेजे गये प्राककलनों (/:8805005) के आधार पर 
कुल व्यय +का.प्राक्कलन तय्यार करे, उसी अकार उसका यह भी काम है कि वह 
आगामी वर्ष की सम्भावित आग्र का भी प्राककलन तेयार करे। अपितु खजाना 
राजस्र के प्राककलनों के लिये अधिक प्रत्यक्ष रूप में तथा पूर्णतया उत्तद्धायी है, 
जितना वह व्यय के लिये नहीं है, क्योकि व्ययक्रत्तो विभाग उसके अंतर्गत नहीं होते 
किन्तु राजस्व विभाग होते हैं । जब चांसलर ऑक ए॒क्तचेकर सब भागो के पूरा करने 

बे रिश्याइइए शिएांय . /०76, 0०६० 229. 
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के लिये प्ोप्त राजस्व उगाहने की अपनी योजनाओं को तैयार कर चुकता है जिससे 
कि वे नये कर लगाकर तथा मंत्रिमडल की नीति के अनुसार पुराने करों मे अदल 
वदल करके लगभग एक सतुलित आयव्ययक पेश कर सकें, तव वह विज एण्ड सीन्स 
की समिति? के रूप से समवेत सभा से अपना आयव्ययक एक लस्‍्ने भाषण के साथ 
प्रस्तुत करता है। सभा में जो भाषण होते हैं उनमे सबसे वड़ा यही भाषण होता है। 
यह भाषण सदा दिलचस्प होता है तथा कभी कमी आश्चर्योत्पादक भी होता है, 
विशेषत जबकि वित्त (?7787००) सम्बन्धी निश्चित परम्पराओं में परिवर्तन की 
घोषणा की जाती है । इसमें केवल आगामी वित्त बप के लिये सरकारी योजनाओं का 
उद्घाटन ही नहीं होता, वरन्‌ पिछले वर्ष के आय तथा व्यय, घाटे तथा नफे का भी 
सिंहावलोकन होता है। इसमें बताया जाता है कि प्रावकलित आय ((:४४रग७४0 
]7007) में अन्तर क्यो पड़ा है, और कभी कभी इसमे राष्ट्रीय वेभव पर संक्तिप्त 
टिप्पणी भी होती है | 

आयव्ययक भाषण” के कुछ दिन पश्चात्‌ सभा 'ेज एंड मीन्स की समिति! 
के रूप में समवेत होती है तथा सरकार की विभिन्‍त करारोपण प्स्थापनाओं 
(]४5०४०४ 97०७०४०१8$) पर घहस करती है। जैसे कोई गैर-सरकारों सदस्य किसी 
विनियोग (3797ए००००४०४) को बढ़ा नहीं सकता तथा नये का सुझाव नहीं दे 
सकता, इसी प्रकार स्थायी नियमों के आधीन उसे यह अधिकार नहों है कि नये कर 
की अस्थापना रखे अथवा सरकार द्वारा प्रश्यापित कर की दर को वढ़ाये | कर लगाने 
के सब सुझाव सरकार की ही ओर से आने चाहिये। सभा केवल यही कर सकती है 
कि वह सरकारी झुमावों को स्वीकार कर ले, कम कर दे या ठुकरा दे | यद्यापि सरकार 
प्राय अपने चहुमत की सहायता से सभा में अपने सुझावों को मनवा लेती है, फिर 
भी कभी कभी उसे सभा की इच्छाओं का आदर करके उसमे सुभाये गये परिवतेनों 
को मानना पड़ता है! रैमजे म्योर का कथन है कि लोकसभा करों पर नियन्त्रण 
अवश्य करती है किन्तु उसी सीमा तक जिस तक कि केविनेट उसे ऐसा करने देती 
है। कई वार सभा ने बुरे तथा अलोकप्रिय करो को वापस लेने के लिये केविनेट 
को वाध्य भी किया है। वेज एण्ड मीन्स को समिति द्वारा स्वीकृत तथा लोकसभा 
में भेजे गये प्रस्तावों के ही आधार पर वित्त विधेयक (!॥7०॥०6 9)]]) तैयार 
किया जाता है। उसमें यह निश्चित होता है कि आगामी वित्तीय वर्ष मे, अत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यज्ञ कर कौन से लगाये जायें, ओर उन्हें किस्त दर पर उगाहा जाये, 
ओर उसमे राजस्व के नये साधनों का भी उल्लेख होता है | जैसे कि समस्त 
विनियोगों को संसद में प्रति वर्ष पारित करता आवश्यक नहीं होता, उसी अकार 
समस्त लागू करो को अति वर्ष आधिकृत करना अपेक्तित नहीं है ! सृत्यु शुल्क 
(0००0 00००७), मुद्रांक शुल्क (5877 तपेशा८७) और कुछ सीमान्त शुल्क 
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(०४००७ १०४४४) स्थायी अधिनियमो पर आधारित हैँ. ओर वर्ष प्रतिवर्ष लागू 
रहते हैं, जब तक कि नये अधिनियम द्वारा उनमें परिवर्तन न किया जाये | 
ये दो महाव्‌ अधिनियम (०४५), विनियोग अधिनियम तथा विर्त्त अधिनियम, 
जो क्रमशः सप्लाई की समिति! तथा विज्ञ ए'ड मीन्स की समिति' द्वारा स्वीकृत 
प्रस्तावों पर आधारित होते हैं, लोकप्भा में सव रिवतियों में से गुज़रने तथा उसमे 
पारित होने के पश्चात्‌ लार्ड्सभा में भेजे जाते हैं। लार्डसभा को उन पर विचार 
करने का तो अधिकार है किन्तु उनमे संशोधन या परिवर्तन करने का अधिकार 
नदीं है । चाहे लारडंसभा उन्हें स्वीकर करे या न करे, वे राजा के पास अनुमति के 
लिये भेज दिये जाते हैं तथा उसकी अनुमति मिलने पर विधि वन जाते हैं । 
हमारे अपने देश में वार्षिक आयव्ययक केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय विधानमंडलों 

में जनवरी अथवा फरवरी में पेश कर दिये जाते हैं और पहली अप्रैल को नया 
वित्तीय वर्ष आरम्भ होने से पहले पारित कर दिये जाते हैं। इस प्रकार सरकार को 
कर उगाहने तथा धन व्यय करने का अधिकार विधि' द्वारा मिल जाता है | #& किन्तु 
ओ्रेट' ब्रिटेन में प्राककलनों तथा राजस्व की प्रस्थापनाओ पर विचार नये वित्ती वर्ष के 
आरम्भ होने से पहले कभी समाप्त नहीं होता ; स्थायी आदेश १४ के अनुसार यह 
आवश्यक है कि प्राक्कलनों पर विचार ५ अगस्त से पूर्व समाप्त हो जाना चाहिये। 
किन्तु शासन कार्य तो चलाना द्वी पड़ता है। इस कारण सभा सघ से पहले विभिन्न 
लेखानुदान (४०४०४ ०7 ४०००७४/) पारित करके सरकार को अस्थायी अधिफार दे 
देती है कि वद सब्वित निधि (०००४०॥१४०४०० 7०४०) से उतनी राशि निकाल ले 
जिससे कि आयव्ययक के पारित होने तक उसका काम चल सके । समस्त लेखानुदान 
एक विधेयक में एकत्र कर दिये जाते हैं. जो सत्र के आरम्भ में पारित कर दिया 
जाता है । 

वित्तीय ब्यवस्था की विशेषपतायें : अब पाठक का ध्यान ब्रिटिश 
आयबव्ययक व्यवस्था की कुछ विरोपताओं की ओर आक्ृष्ट करना अमीट्ट प्रतीत होता 
है। उसका बड़ा गुण यद हे कि समस्त वित्तीय कार्यक्रम एक इकाई के रूप में तैयार 
किग्रा गया है, जिसका पूरा उत्तरदायित्व अकैले केविनेट पर हैं। व्यवस्था की इस ग्कता 
के कई कारण हैं। आयव्ययक के दोनों भागो-- विनियोग प्राककलनों और राजस्त्र 
प्राककलनों--- का अन्तिम उत्तरदायित्व चांसतर ऑफ एक्सचेकर पर होता है जो 
उन दोनो का समन्च्रय करके एक आर्थिक योजना बनाता है। फिर दोनों भागों पर 


# १६७१ के आयध्ययक से भारतीय संसद ने भो ब्रिटिश भ्रशली को अपना 


लिया है। अ्रतः अब यहाँ भी 'लेखानुदाना (४०८३ ०7 80८0 07!) पारित किये 
0. अटे, 
जाते हई। 


जी 


विधानमंदल : लोकसभा ११६ 


क ही प्राधिकारी-लोकसभा विचार करती है और वह दो विभिन्न नामों से समूची 
सा की समिति के रूप में वैठती है। आयव्ययक्र की अपेक्षित -एकता को बनाये 
ख़ने के लिये यह मूल सिद्धान्त लागू है कि अनुदानों (57४75) की सब मांगें 
प्रौर राजस्व उगाहने की सब पस्थापनाएं सरकार की ओर से ही पेश होनी चाहियें 
था सरकार की सहसति के बिता आयबव्ययक में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं 
केया जा सकता। ब्रिटिश संसद के लिये यह सभव नहीं है कि वह आयबव्ययक में 
प्रामूलचूल परिवर्तेन कर दे और उसका रूप ही वैसा न छोड़े जेसा कि कार्यपालिका 
ते निधोरित किया था। फ्रांसोसी संसद तथा संपुक्त राज्य कॉम्रेस ऐसा कर 
पकती हैं। जिन मंत्रियों के वित्तीय कार्यं-क्रम पर संसद में विचार हो रहा होता 
है वे उसकी व्याख्या करने और सफाई देने के लिये सदा वहां उपस्थित 
ते हैं। उसका भी यही परिणाम होता है। संयुक्त राज्य अमरीका में भी यह 
मांग हो रही है कि कांग्रेस की वित्तीय प्रक्रिय बहुत कुछ ब्रिटिश योजना के 
सन्निकट आ जाये जिसका अतठुकरण संसार के कई देशों ने किया है तथा उसके 
प्रशंसकों ने जिसे आदर्श माना है। किन्तु उसमें भी दोष हैं। उसकी 
सुसंगठितता तथा एकता का कारण बहुत कुछ हृद॒ तक यह है कि लोकसभा 
ने वित्त के विषय में अपना नियंत्रण बहुत अंश तक केविनेट को सौंप दिया है; 
थैज्ञी (2०:४०) पर उसका अधिकार अच रस्म ही धन गई है, वास्तविकता नहीं रही 
है। यह तो पहले हीं बताया जा चुका है कि विनियोगों पर बहस का उद्देश्य बचत 
करना या प्रशासन की कार्य-क्षमता को बढ़ाना नहीं होता; वाद-विवाद वित्तीय 
प्रस्थापनाओं (7शाध्याणशं ?70708०)5) के शुणावगुण परे नहीं होता, अपितु 
सरकार की नीति की सामान्य आलोचना का रूप धारण कर लेता है । इसका अर्थ 
यह है कि अपव्यय को रोकने का उत्तरदायित्व कार्यपालिका पर आ पढ़ता है, विधान- 
मंडल पर नहीं । यह भी ध्यान रखना चाहिये कि करोड़ों पाउड के विनियोग 
प्राक्कलनों पर विचार करने के लिये केवल २० दिन का समय भी अपयोप्त है। 
अंतिम दिन बड़ी बड़ी धनराशियों पर विचार किये विना ही मतदान हो जाता है । 
व्यय पर नियंत्रण के विषय में जॉच करने के लिये जो समिति नियुक्त हुईं थी 
उसने पज्िटिश पद्धति की इस महान त्रूटि के विषय से लिखा था, “गत २४ वर्षों का 
ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब कि लोकसभा ने, अपनी सीधी कार्यवाही द्वारा, 
किसी पेश किये हुए प्राककलन को, विचीय आधार पर घटा दिया हो। * ** व्यय 
की प्रस्थापताओं के सीधे प्रसावी नियंत्रण का जहां तक सम्बन्ध है, -यह कहना 
ठीक है कि यदि प्राक्कलन कभी पेश नहीं किये जाते और सप्लाई समिति का कभो 
! लिमीण नहीं होता तो भी कोई विशेष अन्तर नहीं पढ़ता ।'कक 


+ पिल्लाादार पां।' , 40वें, 9826 229 पर उद्घृत। 


५२० ओट ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था - 


इस पद्धति में सुधार की आवश्यकता बहुत समय से अनुभव की जाती रही 

है, और एक दो बार विशिष्ट समितियाँ भी नियुक्त की गई थीं जो इन सुधारों के 
विपय में अयने सुक्ाव देने के लिग्रे वती थीं। किन्तु उनके प्रयत्नों का कोई विशेष 
प्रभाव नहीं पड़ा और अब भी पहले जेसी ही स्थिति है। ण्क अत्यन्त युक्तियुक्त 
प्रस्थापना को भी स्त्रीकार नहीं किया गया जिसका आशय यह था कि गैर-सरकारी 
सदस्यों द्वारा प्रस्थापित करोतियों को मंत्रिमंडज्ञ मे अविश्वास का प्रस्ताव न समभा 
जाये तथा उनके गुणात्रगुण पर विचार किया जाये । 

घन के ब्यय पर संमदीय नियंत्रण -- संसद का काम विनियोग 
अधिनियम तथा वित्त अधिनियम पारित करके हीं समाप्त नहों हो जाता। उसे यह 
भी देखना होता है कि खज़ाना विविध अधिनियमों के अन्तर्गत जो राशियों श्राप्त करे 
उन्हे बह उन्हीं प्रयोजनों के लिये खच करे जो ससद ने स्वीकार किये हैं | यह उद्देश्य 
निम्न उपाय से पूरा होता है। सब राष्ट्रीय राजस्व चाहे वे वित्त अधिनियम के अधीन 
उगाहे जायें, चादे स्थायी अधिनियमों के अधीन उगादे जाये, बक्र आफ इड्रलंड में 
संचित निधि (0०7४०ँॉं१०८०१ ४४४१) में जमा करवा इविये जाते हैं। उसमे से 
केवल प्राधिकृत अभिकरण (#णी)0775८0_ #8०7०८ं८5) ही धन निकाल सकते छठ 
ओर थें सी केबल प्राधिकत प्रयोजनों के लिये ही निकाल सकते हैं। बिनियोग 
अधिनियम के ही अधिकार से खज़ाना या पेमास्टर जनरल धन निकाल सकता है | 
पेमास्टर जनरल को कोई धन देंने से पहले उसका अतुमोदन निययंत्रऊ-महालेखा- 
परीक्षक (एणराए7णी०7 थाएं #पऐ।07 5९०॥८४०)) द्वारा होना चाहिय्रे। इस 
उच्च पदाधिकारी का कतेव्य यद देखना है कि धन के हस्तांतरण तथा प्रयोग विपयक्र सच 
नियमों का, जो बहुत उलमे हुए दोते हैं, समुचित रूप से पालन होना चाहिये | चह 
प्रतिवर्ष संसद को एक लेखा-परीक्षा अपनी रिप्रोंट के साथ भेजता है. जिसमे थहद 
दिखाया जाता है कि संसद द्वारा पारित राशियाँ उल्लिखित प्रयोजना के लिये हो व्यय 
की गई हैं, अथवा नहीं । रिपोट पेश करने से पहले उसका समाधान हो जाना 
चाहिये कि उसने जो रुपया देना मंजूर किया था बह संसद की इच्छा के अतुरुप ही 
था और वह उसी चीज पर ख्च हुआ है जो विनियोग में है। उसे अपनी रिपोर्ट 
तय्यार करने से दो वर्ष लगते 6ै। उसकी रियोर्ट संसद में पेश होती है तथा लेखा 
समिति (॥०००णा६ (०ग्रा४॥०८) उस पर विचार करती है | 


सभा वाद-विवाद का स्थान हैं--- लोकसभा का काम केबल विधि- 
निमोण तथा वित्त पर नियंत्रण ही नहीं है। बह अन्य महत्त्वपूर्ण काये भी करती है। 
पार्लियामेंट! (संसद) शब्द का अर्थ वाताोलाय अथवा चाद-विवाद का स्थान हैं। 
अतग्ब वाद-विवाद तथा वहस संसद का आवश्यक और मदत्त्वपूर्ण कार्य है। एक 
प्रकार से तो यह काम विधि-निर्मोण तथा वित्तीय नियंत्रण से भी अधिक महत्त्वपूर्ण 


ब्न्+ अबतक... # 
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ल्‍ क्योकि इन दोनो क्षेत्रों में तो सारा उत्तरदायित्व तथा शक्ति केविनेट के हाथ में 
चली गई है, किन्तु समा को अब भी सरकार की प्रत्येक कार्यवाही पर विचार तथा 
बाद्‌-विवाद करने का अधिकार शेप है। इस कार्य को ससद्‌ वहुत कुशल्नता से पूरा 
करती है। 

सभा के पास वहस छेड़ देने के वहुत अवसर हैं। जैसा कि पहले बताया जा 
चुका है, विनियोग तथा राजस्घ संचन्धी सरकारी श्रस्तावों के अबसर पर सरकारी 
नीतियों की व्यापक आलोचना होती है । कभी रात को सदन में स्थगन प्रस्ताव! या 
काम रोको' (30]०ए०ण्शथ्या (0000) द्वारा आवश्यक सार्वजनिक महत्त्व 
के प्रश्न पर चहस आरस्भ की जा सकती है। संगलवार या बुधवार को सायकाल 
का समय सरकार को नहीं चाहिये तो कोई सदस्य उस समय कोई सकल्‍्प 
(६०४०७ा००) पेश करने के लिये नाम भेज सकता है। सत्र (565»०॥। के 
आरमस्म में राजा के भाषण पर जो एड्रेस पेश होता है उससे वह सशोधन पेश कर 
सकता है। यदि वाद-विवाद और वहस के लिये संसद में परयोप्त अवसर उपल्व्ध 
नहीं होते तो निसदेह वहाँ पर रोचकता भी न होती । 

संसद के वाद-विवादों से मो एक लाभदायक प्रयोजन सिद्ध होता है। ग्रेट 
ब्रिटेन जैसे देश मे बाद-विवाद ही लोकतंत्र के प्राण हैं। ऐसा कहना अतिशयोक्ति 
नहीं होगा कि यदि ससद से वाद-विवाद की स्वतंत्रता नहीं होती तो उस देश से 
लोकतत्र जीवित नहीं रह सकता था| संसद के वाद-विवाद से सरकार अपनी नीति 
को जनता के समक्ष रखने के लिये वाध्य हो जाती है, उनके कारण ही सरकार को 
अपनी नीतियों की व्याख्या करते तथा सकाई देने का अवसर मिल जाता है। जब 
प्रत्येक सरकार को पता होता है कि उसे अपने, प्रत्येक मद्त्त्वपूर्ण कार्य के विषय में 
जनता के समक्ष सकाई देनी होगी तो इससे उसकी नीति पर बहुत बड़ा अभाव 
पड़ता है। उनका प्रभाव यहीं समाप्त नहीं होता , उन वाद-विवादों का अभाव 
ससद के वाहर जनमत पर भी पड़ता है। 'उन्तके विषय से सहस्त्रों लेखो तथा सहस्तरो 
भाषणों में जो कुछ कहा जाता है या लिखा जाता है उसी को पढ़ कर मतदाता 
अपना निर्णय करते हैं |” ४४ 

विदेशी तथा साम्राज्य सवन्धी मामलों के विषय से जो वाद-विचाद होते हैं वे 
अन्य बाद-विचादों से अधिक मदत्त्पपूर्ण हैं, क्योकि इन क्षेत्रों मे सभा विधि-निर्मोण 
अथवा प्राक्कलनों ढवारा ऐसा नियत्रण नहीं कर सकती जेसा कि वह आंतरिक, 
सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं विपयक्र विभागों के विषय में कर सकती है। 
» उनका सम्बन्ध सामयिक समस्याओं तथा नीति विषयक प्रश्नो से है। यह स्मरण 
रखना चाहिये कि इन समस्याओं पर लाडे सभा के वाद-विवाद भी इतने ही ध्यान 
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श्र श्रेट विटेन की शासन-व्यवस्था | 


अश्च्ट 


योग्य है जितने कि लोकसभा के बाद-विवाद है। वित्त पर नियंत्रण चाहे प्रथम 

सदन का ही अनन्य विशेषाधिकार हो, पर विचार तथा आलोचना के त्रिपय में यह 
बात नहीं है । 

सभा परीक्षण-्तेत्र--- सिवनी लो ने लोकसभा के एक और कार्य का 
उल्लेख किया है जो निवि द्वारा मान्य नहों दे, किग्तु अत्यन्त मद्त्तयूणें तथा रोचक 
है | सभा ऐसा क्षित्र है जहोँ लोगों की व्यावहारिक नीति-कुशलता का परीक्षण होता 
है, उन्हे चुना ओर पसन्द्र किया जाता है।! इस काम को समभते के लिये हमें 
लोकसभा की भारतीय शा्ट्रीय कांग्रेस से तुलना करनी चाहिये । सब्र प्रकार के 
व्यक्ति तथा सब अकार की चुद्धिमत्ता एव योग्यता के व्यक्ति कांग्रेस में आते है, किन्तु 
उनमे से सब ही समान रुप से शक्ति ओर प्रभाव का स्थान प्राप्त नही कर पाते। जो 
विशेष चरित्र-वल तथा वुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हैं वे नाम पा जाते हैं-- सर्वप्रथम 
नगर या जिला क्षेत्र में और बाद में प्रांतीय क्षेत्र में भी। यदि उनमे अपेक्तित 
योग्यता और क्षमता हो तो वे अखिल भोरनीय ख्याति प्राप्त करके शट्ट के नेता भो 
बन सकते है । कांग्रेस में एक क्रिया चलती रहती दे जिससे कि नेतृत्व के गुणों 
वाले व्यक्ति ऊपर चढ़ जाते हैं तथा छोटे व्यक्ति नीचे ढकल दिये जाते हैं। इसो 
प्रकार लोकसभा भी ऐसा क्षेत्र है जहां लोगो को नतृत्व का प्रशिक्षण मिलता है 
तथा परीक्षण होता है । ऐसा ख्यातिश्राप्त शायद ही को3 भारतोय नेता होगा जिसने ॥ 
राष्ट्रीय कांग्रेस से नाम न कमाया हो । इसी प्रकार कोड महान अंग्रेज राजनीतिन्न 
तथा नेता नहीं है जो लोकसभा से मसिद्धि ओर शक्ति न श्राप्त कर चुका हो। 
लोकसभा का प्रांगण एक रणात्षेत्र है जहां कोई भी व्यक्ति अपना वल आजमा 
सकता है तथा पुरस्कार पा सकता है । 

हाँ, जिन योग्यताओं के कारण कोई व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मे नाम पा 
सकता है, उन्हीं के आधार पर वह लोकसभा में नहीं चमक सकता; परिम्थिनियों 
ओर राष्ट्रीय स्रभाव के अतर के कारण कुछ अंनर होगा हो | किंतु थढ़ कहा जा सकता 
है कि दृढ़ चरित्र ओर सब व्यक्तित्त की हर स्थान पर आवश्यकता होती है। केबल 
भाषण देने ओर वाइ-विवाद करने को योग्यता हो पयाप्त नहीं है, सभा किसी प्रत्रीण 
यक्ता की वजाब, जो अपना नाम जनता से चम्काने की इच्छा से दो बोलता हैं, 
ऐसे साधारण वक्ता की बात सुनना अधिक पसंद करेंगी जो ऐसी वात कहता हैं 
जिसे वह महत्त्वपरर्ण समझना है और जिसके विषय में उसकी भावता प्रवल है। 
कोई चतुर व्यक्ति जो बहस से विजय श्राप्त करना चाहता दे चमक नहीं पाता। 
अधिक महत्त्ववूर्ण गुण यह दे कि वक्ता विश्वास की बह भावना उत्न्न करें जों+# 
दल्ीय विभाजनों से उपर होती है। ऐसे गुण बहुत कम लोगो में होते हैं, अं 
ही केविनेट मंद्री तथा प्रधान मंदी पद को प्रात करते 5 
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सर जॉन सीली ने लोकसभा को सरकार-निमोता चवाया है । प्रोफेसर लास्की 
का सी यही विचार है कि सभा का भुर्य कार्य सरकार का निमोण करना है जिसे 
वह तब तक पद पर रखती है जव तक कि उसे उस पर विश्वास चना रहे ।!” समा 
को सरकार-निमोता निकाय बताना भी सर्वथा ठीक नहीं है ; वास्तव में देखा जाये 
तो चह सरकार का निसोण नहीं करती | उसे किसी सरकार को पद से हटाने की 
शक्ति है किन्तु वह उस शक्ति का अ्रयोग नहीं करती। लास्की का कथन अधिक 
ठीक है ; इस समय ह्विदल पद्धति के अन्तर्गत सभा एक सरकार को शक्ति में 
रखती है और सब कार्य उसे ही सौंप देती है। किन्तु चाहे लोकसभा के वर्तमान 
कार्य का यह केसा ही अच्छा वर्णन हो, पर इसका यह अर्थ स्त्रीकार नहीं किया जा 
सकता कि सभा का यही कार्य होना चाहिये। सभा को, रैमजे स्योर के शब्दों मे, 
मुख्यत' एक अभिकरण (#६४०7००) मानना चाहिये जो राष्ट्र की ओर से सरकार 
पर नियंत्रण रखता है। हों, यह विचार विमश करने वाला सदन भी है जहाँ राष्ट्रीय 
नीतियों पर विचार किया जाता है तथा विनिश्चय किये जाते हैं। यह शिकायती 
सदन भी है जहाँ कठिनाइयो की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। किन्तु इसका 
यह अथ नहीं है कि यह राष्ट्रकी ओर से सरकार पर नियंत्रण रखने के लिये 
अमभिकरण नहीं है या नहीं होना चाहिये | वह्‌ उस नियंत्रण को ठीक प्रकार नहीं 
रख पाती, केवल इसी आधार पर इस कथन को ग़ल्न नहीं चताया जा सकता | 

प्रशासनात्मक विधान (ैवैशांघंडबपंर७ ॥€ट्टांशरदां०छ०) - लोक- 


सभा की शक्तियों तथा उसके विधि-निमोण सवधी और वित्तीय प्रक्रिया सबंधी 
विवरण के साथ साथ कुछ शब्द 'प्रशासनात्मक विधान! के विपय सें भी कहना 
आवश्यक हैं। यह परंपरा यूरोप में आरंभ हुई थी किन्तु अब बह शीघ्रता से 
ग्रेट ब्रिटेन मे सी बढ़ती जा रही है।आधुनिक समाज में इतनी उल्लमने हैं कि 
उसका विकास अनिवाये है।यह बहुत कठिन वात हो गई है कि कोई विधान- 
मंडल, चाहे वह कितना भी दक्ष क्यों न हो, इतना समय पा सके कि वह परिस्थितियों 
के अनुकूल सब विस्तृत विधान बना सके | कुछ ऐसे उल्लके हुए तथा टेकनीकल 
मामले भी हैं जिन पर अनुभवी प्रशासक ही विवेकपू्क निर्णय कर सकते हैं। अतः 
विधियों को सामान्य सापा में रखने का तथा उनके स्पष्टीकरण का कार्य प्रशासकीय 
प्राधिकारियो पर छोड़ देने को प्रचुत्ति अधिकाधिक बढ़ती जा रही है। संसद 
प्रशासकीय विसागों को जो शक्ति दे देती है कि ये किसी अधिनियम के श्रयोजनों 
से संगत कोई नियम वना सकते हैं जो उस अधिनियम की किसी धारा के अधीन 
होते हैं, इसे प्रशासनात्मक विधान कहते हैं |इस श्रकार की शक्ति देने वाले 
अधिनियसों की संख्या, जिन्हे संसद पारित करती है, शीघ्रता से बढ़ती जा रही है । 
एक चर्ष विशप में १०२ अधिनियमों में से २६ से ऐसे खंड थे जिनके छारा ऐसी 


श्न्2 ग्रे भिरेन पे शामन-च्ययम् ता 


दान कड़े शिभागी को दी गए थी। निधन-सलायता, सावतनिह स्वास्थ्य, न,हत 
का निरीवग, यातायात तथा शिक्ञा ऐसे खझेत्र # सिनमें इस परफार झे विधान प। 
काफी प्रयोग होता £। 

हुस शाक्ति के प्रशेंग पर सुद सीसाएई भी हँ। कसी अधिनियम के शपीन 
निराला गया कोई आदिश उस अधिनियम के कषत्र मे परे नदी जा सहला नया दस, 
उपदन्यों से श्रसंगतः नहीं होना चाडिये। किले विभाग कभी कभी पे निहादे 
हुए आदेशों के आओनित्य को सिद्ध करने के लिये आधिनियम के रंडी फो तो३ सरोद 
लेते तथा संठों का अब-विम्तार कर लेते है। विभाग द्वारा इस शक्ति के दुस्पयोग 
की रोफने के लिये दो रक्षण-करच रखे गये हें | पहली बात तो यह है किसे 
आदेशों और विनियमों का एक निधौरित अयधि के लिये सभा की मेज पर 
सखा जाता है।सव सदस्थों को अधिफार है कि थे उस पर आपति कर सझते हैं 
तथा बहस आरंभ कर सकते हैं । सदन उन्हें परित्र्तित अथवा समाप्न कर सकता है 
इस प्रकार अब भी लोकसभा ही सर्वे सत्ता है। झिन्तु इनकी ओर कोई ध्यान नहीं 
देता तथा कोट आपत्ति उठाये बिना ही निधोरित अवधि समाप्त हो जानी ! | कुद 
मामलों में आदेश एकटम लागू हो जाते है, पिन्‍्लु यदि बाद में उस पर यो£ 
आपसि उठाई जाय नथा सभा उसे स्वीकार करते तो बह आदेश 'दअग्रनानिक हों 
जाता है। दसरी बात यह है कि कीई न्यायालय उस अवेधानिक ठारा सकता है. 
सदि कोर्ट व्यक्ति शिकायत ले फर उसके पास जाये तथा न्यायालय यह देंगे कि 
इस आदेश विशेष को निकालने वाले प्राधिकारी ने अपनी शक्ति का दुम्पैयोग किया 
9 ।.पहले एक रथान पर हमने श्रम्थायी श्रादियों (7०शणेणावं पतला) का जो 
निर्देश किया था ये भी प्रशासनात्मक विधान की भर णी में ही आात ८” । 
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अध्याय (७ ५ 
विधान-मंडल ; लाइंसभा 


विपय-प्रवेश--- अब हम ब्रिटिश संसद के दूसरे सदन-- लाटंसभा का 
खथ्ययन करेंगे। यह संसार का श्राचीनतम विधायक निकाय है. वास्तव में यह 
लोकसमा से भी अधिक प्राचीन है. यद्यवि श्रव लोकसभा सम्मान, शक्ति तथा प्रमाय 
में लाइसमा से अ्रधिक बढ़ गयी है । लाइसमा नरिमन राजाओं थी संायरियद से 
बनी £ जो ग्यय पुरी आऑल-सेस्सन उिनागमाद (फऑल्वाण्ट्रशशण) से बनी थी | 
टस प्रसार बह 2००६ चर्य स भी अधिक में चल शीट और इस कालाबबि 
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से थोड़े से समय को छोड़ शेष समय लगातार उसका अस्तित्व रहा है। इसमें 
अनेक परिवर्तन किये गये हैं। एक समय ऐसा था जबकि संसद की सच शक्तियां 
इसी के पास थीं और राजा सब सामयिक मामलों पर उससे ही परामर्श लेते थे ; 
किन्तु अब यह सभा अपने अतीत की छाया मात्र है और उसकी स्थिति गौण सदन 
जैसी हो गई है, यय्यपि उसके सदस्यो की संख्या पहले से चढ़ गई है । यह कहानी 
चहुत दिलचस्प है, किन्तु उसके विकास तथा इतिहास का सविस्तार वर्णन इस 
अध्याय सें करना अभीट न होगा। हम केवल यही देखेंगे कि उसकी क्थिमान 
रचना, शक्तियां तथा काये कया हैं, उसका लोकसभा से क्या सम्बन्ध है, और संक्षेप 
में उन सुझावों पर भी विचार करेगे जो उसके सुधार के लिये रखे जा रहे हैं । 

इसकी रचना-- लाढेसभा संसार का सव से बड़ा विधायी निकाय दै तथा 


चंशपरम्परा से यही सव से अधिक चलता दै। आज इसमें लोकसभा से भी अधिक 
सदस्य हैं, उनकी संख्या ७८० के लगभग है और घटती बढ़ती रहती है, यद्यपि दो 
शतार्द्ियों पूर्व यह ३३६ थी । इसके अधिकांश सदस्य तो केवल इसी आधार पर 
बने हैं कि वे पीयरों के ज्येछ पुत्र हैं। इसकी यही वंशगत सदस्यता लोकतन्त्रात्मक 
संविधान में एक असंगति है । 
सदस्यता पिता से ज्ये्ठ पुत्र को मिलती है तथा इस पेढक सपत्ति को त्यागने का 
पुत्र के पास कोई उपाय नहीं है | पुराने पीयर-अश कभी कभी ही समाप्त होते हैं तथा 
प्रति बर्प नए पीयर चनते जाते हैं, लगभग द्स पन्द्रह तो वन हीं जाते हैं। इसी 
कारण लाडसभा की सदस्य-संख्या बढ़ती जाती है और वास्तव मे उसकी कुल सदस्य- 
संख्या की कोई निश्चित सीमा नहीं निधोरित की गई है। राजा का यह 
परमाधिकार है कि बह अपने प्रधान मतन्नी की मंत्रणा से नये पीयर बनाता जाये। 
१६२२ से पूर्व की शताब्दी में जिस उदारता से पीयर-पद लुटाये गये उस पर 
विरोध भी हुआ, तथा यह भी कहा गया कि दल को चन्‍्द्रा देने वाले घनी व्यक्तियों 
को पद दिये जा रहे हैं। इन पदों के विषय में पड़ताल करने के लिग्रे एक राजकीय 
आयोग (ऐि०ए०) ए०ए्रणा8&07) भी नियुक्त हुआ किन्तु उसकी सिफारिशों पर 
अमल नहीं किया गया । किन्तु १६२४ से एक अधिनियम वना दिया गया जिसके 
अनुसार कोई पद अथवा सम्मान प्राप्त करने या कराने के लिये प्रलोभन के रूप में 
कोई उपहार या धन देना या लेना या सांगना दुराचार घोषित कर दिया गया। 
इस प्रकार अब भी राजा प्रधान मतन्री की मंत्रणा पर नये पीयर बना संकता है। हां, 
प्रधान मंत्री अपनी सिफारिश करने से पूर्व अपने केविनेट से मंत्रणा कर लेता है। 
स्त्रियां अब भी वैवानिक रूप से इस सदन की सदस्या बनने के अयोग्य सानी गई हैं। 
लाडे सभा के सदस्यों को ६ वर्गों मे बांट जा सकता है। एक वर्ग तो 
राजवंश के राजकुमारों का है। वे एक ससय में तीन चार से अधिक नहीं होते तथा 


श्न्5 घट दिन की शासन-यवस्था 


उनका कोई दयायटारिक महत्त्व नो सेना क्योंति मे उसकी बैठक मो यध्ा कण 


हु] 


खाते है तथा उसके बाद-वियाद मे कभी भाग नहीं लेगे। एसरे यर्म मे यनाइटेट 
फिहम के बशगत पीयर है। वे सभा में सत्य भनिशन # और इस रामप उनसदो 
संग्या ७५० के लगभग है। जैसा ऊपर बताया ज्ञा डा है, एस यर्ग की सरभा 
नये पीयरों के वनने से कहती रहती है। इस बर्ग के इनना थह जाते या भी पी 
कारगा है कि गत सी वर्षों में उारता से पीयर पद प्रदान किये गये थे। थे सप्र पीगर 
अंगगत # । मीसरे सदस्य-बर्ग में स्फॉट्लेंट के प्रतिनिधि पीयर होने हैं। थे संग्या मे 
25 # ओर न्‍्कटिलइ के सत्र पीयरों द्वारा चुने जान दे जो. निवोचन मंटल के रुप मे 
समवेत होते है । दूसरे शब्दों में, में ट भिदन के सं पीयर नो लाटसभा के उन 
सदस्य होते है, किन्तु स्कॉटलट के पीयरों के १६ अतिनिधि ही होते है। थे संखद की 
कालाबधि के लिये अवोन ५ बर्ष के लिये चुने सानें हैं। ६७०७ से जो सॉटज: 
का नया पीयर नहीं बनाया गया है। टस समय पुराने पीयरों से ते भी »« से का 
शेप रह गये है | जब वे भी सर जायेंगे नव लाटसभा के लिये प्रतिनिति चुनने बाला 
कोई स्कॉट पीयर बचगा ही नहीं, श्र बह बगे भी समाम हो जायेगा । 


औप वर्ग मे आयरलेट के प्रतिनिति पीयर शे। १८४०८ में जब आगालर 

लेट से सयुक्त था तव बटुनत से आयरिय पीयर भी थे। “रो अधिफार जिया गया 

था ऊि वे अपन में से रंघयों चुन कर सगसत बर्ग के प्रतिनिधियों # रूप मे 
ग्राजीयन लाइसभा में भेत्त सझते थे। १६०४ में आयर स्थनप्र राज्य लेन गया था, 
तब से फोड़ नियौचन नहीं हुआ | शत, इस समय आयर के पीयरों की सरया १५ 
से अधिक नहीं € | लार्टसभा में आयर के पीयर भी स्फॉट्लेटड के पीयरों के समान 
शरने' शर्म: समाप्र हो जायेंगे । यद याद रुखना चादिये कि 2 ने दोनो परड़ेश। के पीग 
लार्टमसभा में वंशगत सदस्य नहीं होते; उनकी संदस्धता नित्रोच्न शेंप्राप्त होती 
£] पांचवें वर्ग में २६ आख्यात्मिक लाई ([.00« 9) है। ये पीयर 
नहीं होते, वे धार्मिक (>्टाव्डॉंगहाल्यो), सदस्य होते 2] याऊ तथा कन्‍्टरवरी $ 
पविशप, लथा लबख्दन, टरहस और विन्चेस्टर के विशप टन २६. थआश्यात्मिक 
लाए में लवन्‍्य समाविष्ठ होते ह। शेप २१ स्थानों को शेत्र #ए्८ बिद्धपी मेंस 
इनती स्विनि (४८मा०तया३) के अनुसार भरा जाता हे। जब क्रिसी क्िाप की 
लछाटमभा में बुलाया हाता हैं तो बढ़ तब तक सदस्य रहता पा जब तक कि बह झअपने 
धंद पर रहना हैं स्वसायउतः विशप की सदस्यता भी बंशगन नहीं होती । छठे उग भें 
3 बिधि लाई (ी/0 ०) ६ जिनेों अपीन के लाट भी कहा जाता दें।वे 
सा्षाय हू सवोन्तम न्यायबधनापों में से चने जाते हे और लाटसभा के अन्य सदस्यों 
+४ समान थे अध्ननिद नही होते, बग्ल बापिक अलन पाले £। थे इंगलिस्तान, 
न्मॉटिट सथा उसी जायरलट के उच्चतर स्याबालयों के निर्णवो की अपीके 
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सुनते हैं तथा अपना सारा समय न्याय-कार्य को ही देते हैं । इसका कारण यह है 
कि लाडसभा केवल विधायी निकाय ही नहीं है, वरव्‌ उसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण न्‍्याय- 
सम्बन्धी काम भो करने पड़ते हैं। उन कार्यों का भार विवि-लाढों को सॉप दिया 
जाता है। वे सभा के आजीयन-सदस्य होते हैं। 
इससे यह पता लग गया होगा कि लार्डससा के ६० प्रतिशत सउस्य वशगत 

होते है, किन्तु शेष में से कुछ पीयरों के निवोचन-क्षेत्रो से चुने जाते हैं, और छुछ 
अपनी टेक्लीकल योग्यता के आधार पर नियुक्त होते हैं । 

सभा का संवटन--- ल्ा्दसभा के संघटन के विपय में अधिक कुछ कहना 
अपेक्षित नहीं है। लोकसभा के ससान उनके अपने पदाधिकारी होते हैं तथा उनकी 
अपनी समितियां होती हैं। उनका सभापति लाड चान्सलर है जे सदा केविनेट 
का सदस्य होता है। उसकी नियुक्ति में सभा का कोई हाथ नहीं होता | उसकी 
शक्तियों लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों से कम होती हैं; उसके पास अनुशासन 
सम्बन्धी शक्तियाँ सी नहीं होती और चह यह सो निर्णय नहीं कर सकता कि कौन 
सा पीयर पहले बोलेगा। लाडे लोग अपनी बकठताओ में सभापति को सम्बोधित 
नहीं करते वरन्‌ 'ेरे लाडों! (४५ ,0705) कह कर सदस्यो को सम्बोधित करते हैं 
उसके सन्न भी लोकसभा के सत्नो के समय हो होते हैं, और उसको बैठके मगल 
बुध तथा बृहस्पतिवार को होती हैं, कमो कभो सोमवार को भी हो जाती हैं किन्तु 
झुक्रवार को नहीं होती ; उसकी वेठकें लोकसभा के समान लम्बी नहीं दोती 
बहुत से पीयर प्राय बैठकों से अनुपस्थित रहते हैं तथा कभो कभी ही बाद-विचाद 
में भाग लेते हैं।दों सी से अधिक तो शायद ही कभी आते हो, प्रायः ८० ही 
उपस्थित होते हैं। किन्तु वे बहुत योग्य व्यक्ति होते है जो राजदूत, गवर्नर जनरल, 
जनरल आदि उद्च राजपदों पर प्रतिष्ठित रह चुके दोते हैं. अथवा जो उद्योग, वित्त, 
साहित्य, पत्रकारिता, अथवा अन्य क्षेत्रों मे लव्यश्नतिष्ठ होते हैं। इसके फलस्वरूप 
उसके बाद-विवाद प्राय घहुत उच्च कोटि के छोते हैं ओर कभी कभी प्रथम सभा से 
सी उच्चतर स्तर पर पहुंच जाते हैं.। वहोँ वाद-विवाद के नियम वहुत ढोजे हैं । पश्न 
तो बहुन ही कम पूछे जाते हैं । & 

सभा की शक्तियां तथा कार्य-- यद्यवि लाडंसभा की शक्ति गत कुछ 
शताब्दियो में चहुत घढ गई है, तथापि उसके कार्यों में वेसी कप्ती नहीं हुईं है। 
लोकसभा के समान लाडेसमा भो विधायक, विचारात्मक तथा आलोचनात्मक 
कार्यों में अब भो भाग लेतो है। पहले उसे वित्त-क्षेत्र मे भी शक्ति प्राप्त थी किन्तु 
१६११ के ससद अधिनियम से वह समाप्त हो गई है। उसका न्यायिक काय अतन्य 
है जो लोकसभा के पास नहों है।अत हम इसके कार्यो को निम्नलिखित तीन 
शीर्षको में वांटेगे-- विधायक, विचारात्मक तथा न्यायिक | 


श्श्द ओट ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था 


१ विधायक कार्य (,6४ांडॉब्ंएछ एम्रट५४००४)-- कोई समय 
था जब लाडसभा को ही विधि-निर्माण के कार्य में राजा को परामर्श देने का अनन्य 
अधिकार प्राप्त था, किन्तु वाद में विधि कार्य के लिये दोनो समाओ की सहमति 
आवश्यक समझी जाती थो। १६११ के ससद अधिनियम से यह स्थिति भी वढल 
गई, उस समय तक लाउंसभा को सब विधान-कार्य से, चाहे वह सार्वजनिक हो 
चाहे असायजनिक, लोकसभा के वरावर अधिकार प्राप्त थे और वहां विधेयक 
आरंभ भी हो सकते थे, सशोधित भी हो सकते थे तथा रद भी हो सकते थे | वह 
धन-विधेयको पर भी विचार कर सकती थी, उन्हे संशोधित अथवा अस्वीकृत भी कर 
सकती थी। किन्तु वास्तविक स्थिति यह वन गई थी कि ला्डसभा से विधेयक प्राय 
आरंभ नहीं होते थे क्योकि शक्तिकेक्र लोकसभा बन चुकी थी, और यह भी 
अभिसमय (0०7शथााण) थबत चला था कि वह धन-विधेयकोी पर केवल 
विचार-मात्र कर सकतों थी और किसी सशोधन या परिवतेन के बिता ही उन्हें 
स्वीकार या अस्तरीकार कर दिया जाता था | धन-विधेयक को अस्वीकार करने के 
अधिकार का प्रायः प्रयोग नहीं किया जाता था । 

इस समय घधन-विधेयकों के अतिरिक्त अन्य विधेयकों के विपय में भी 
लाडसभा का सुख्य कार्य केवल दोहराना, आलोचना करना तथा सशोवन करना 
ही रह गया है। उसमे विधेयकों का प्रारम्भ प्राय. नहीं होता। लोकसभा अब 
अधिकाधिक केविनेट की जो हजूर वनतो जा रही है तथा वहां वाइ-बिवाद को 
समाप्त करने के लिये गिलोटिन! फा अधिकाधिक प्रयोग होने ज्ञषगा है, अतः उसके 
छारा पारित विधेयकों पर ध्यान से पुनर्विचार करना ओर आलोचना करना पहले 
से अधिक आवश्यक हो गया है। लाउंसभा पुनर्निरोक्षण (०४४०४) का बहुत 
अच्छा साधन है क्योकि बहां दलीय संचेतको (४४95) का भय कम रहता है। 
किन्तु इस समय उसका सघटन ऐसा है कि उसमे रूढ़िदल का अधिकांश वहुमत है 
ओर उसमे समस्त विधेयक सत्र के अन्त में ही इकटठे पहुँचते हैं, €स कारण उसके 
लिये ठीक प्रकार कार्य करना कठिन सा वन गया है। सभा अपने कार्यों को 
कुशलता से तथा सफलता से तभी पूरा कर सकती है जबकि उसमे सुधार हो, तथा 
उसके सत्रों की व्यवस्था ऐसी की जाये कि उसे लोकसभा द्वारा भेजे गये विधेयकों 
पर विचार करने के लिये काफों सनय मिल सक्रे | (पाठकों को यह तो स्मरण होगा 
ही कि धन-विधेयको को आरम्भ करना तो लोकसभा का अनन्य अधिकार है। 
उन्हे संसद अधिनियम के उपचन्यों को मो याद रखना चादिये जो पहले समझाये 
जा चुके हैं |) 

(२) विचारात्मक (0०79७००४४०७) वेथा आल्लोचनात्मक (टलप॑- 


९ ही, 
८थ)कीये-.. इस समय स्थिति ऐसी है कि लाउंससा शायद विधायक निकाय के 
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रूप से इतनी उपयोगी नहीं है जितनी कि विचारक निकाय के रूप में है। ला्डसभा 
में ख्यातिप्राप्त तथा अनुभवशील व्यक्ति होते हैं, जो विदेशी तथा साम्राज्य-सम्वन्धी 
विषयो से पारंगत होते है, अत राष्ट्रोय नोति पर उसके बाद-विवाद प्राय. उस कोटि 
के ही होते हैं जेसे प्रथम सभा के सर्वोत्तम भाषण हो सकते हैं, कभी कभी 
उनसे सी उच्च स्तर के होते हैं। वहाँ प्रायः शान्तिपूर्ण वातावरण होता है तथा 
आराम के साथ वाड-विवाद होते हैं, चहोँ लोग अस्थायी जोश सें कम बहते हैं। 
सभा प्रस्तावों पर अधिक वाद-विवाद करती है, विधेयकों पर कम ! 

“  थदि लोकसभा का काये जनता की ओर से शासन पर नियंत्रण रखना है, 
तो यह भी कहना उचित ही होगा कि लाढसभा का काय उच्चचर्ग के लोगो! की ओर 
से ऐसा ही नियत्रण रखना होना चाहिये। किन्तु वह सफलता के साथ इस कार्य 
को नहीं कर सकती, क्योंकि उसे वित्त के विपय में कोई शक्ति नहीं है तथा सरकार 
उसके ग्रति उत्तरदायी नहीं है। किन्तु वह सरकार की आलोचना कर सकती है 
आर उसके काय-क्रम में घाधा डाल सकतो है क्योकि दो वर्ष के लिये तो वह 
विधेयकों को खटाई में डाल सकती है ओर वाद में दो ब के लिये स्थगित कर 
सकती है, जिसप्ते कि अन्तत' नये निबोचनों में जनसत के कारण वे अनिश्चित काल 
के लिये स्थगित हो सकते हैं [# 

(३) न्यायिक कारये (उण्रॉलंगों #णए्रटसं००४) --. विधायक. निकाय 


होने के अतिरिक्त लार्डसभा विधि-न्यायालय भी है। वह ग्रेट ब्रिटेन में सर्वोच्च 
न्यायालय है, उसका अन्तिम अपील-न्यायालय है | किन्तु यह वात याद रखनी 
चादिये कि समूचा सदन इस कार्य में भाग नहीं लेता । इस काम को ला चांसलर 
तथा सात 'विधि-लाडे करते हैं जिनका अलग ही एक वर्ग है, जो उन छ. वर्गों में 
से हैं जिनमे उसके सदस्यों को वॉटा जा सकता है। उसके न्यायिक कार्य मेवे ही 
सदस्य भाग ले सकते हैं जो उच्च न्यायिक पद पर हो या रह चुके हो। इससे पता 
लगेगा कि लार्डसभा उद्बतम न्यायालय के रूप में तथा लाढढे-सभा विधायिका सभा 
के रूप में विल्कुल मिन्न भिन्न हैं । उच्चतम न्यायालय के रूप में वह प्रात काल चेठती 
है तथा विधायिका के रूप से वह वाद में काये आरम्म करती है। इन दो कार्यों को 
एक साथ रखना चुक्तियुक्त नहीं है, किन्तु ब्रिटेन मे बे साथ साथ हैं। ससद 
अधिनियम द्वारा भी उसका न्यायिक काय छीना नहीं गया | 

लाढेसभा का न्यायिक कार्य अंशत. अपील सम्बन्धी है और अशतः प्रारभिक 
(0मष्टणभ) है। अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में ला्डसभा इंगलिस्तान, 
स्कॉटलेंड तथा उत्तरी आयरलेंड के सर्वोच्च न्यायाधिकरणों (700ण7०१5) 
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के व्यवहार विषयक तथा आपराधिक मामलों की अपीलें सुनती है। प्रारम्भिक 
ज्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के रूप में उसे अपने सदस्यों पर मुकदमा चलाने का 
अधिकार था , किन्तु उसका यह अधिकार छिन गया है। किन्तु अब भी वह उन 
पीयरो का मुकादमा सुन सकती है जिस पर भयंकर अपराध अथवा राजद्रोह के 
अभियोग हों । उसे यह भी शक्ति है कि वह लोकसभा द्वारा महामियोग लगाये 
गये (77०००४८०) व्यक्तियों के मुकदमों पर विचार कर सकती है, किन्तु अब यह 
प्रथा समाप्त सी हो गई है । 
जि] [का के षु्‌ ब् पु 

सदस्यों के विशेषाधिकार तथा कतंच्य $ ला्डसभा के सदस्यों को वाकू 
स्वातंत्र्य (77०८१०० ० 59०००४) है तथा जब सभा सत्र में हो तव उन्हें 
गिरफ्तारी से स्वतंत्रता है और उ्यूरी-कार्य से भी स्वतन्त्रता है। जिस सदस्य को एक 
वार यूनाइटेड किंगठम के पीयर के रूप में सभा में आने का निमंत्रण मिल जाता 
है उसे सदा आमत्रित होने का अधिकार मिल जाता है। उसका अविकार उसकी 
मृत्यु के पश्चात्‌ उसके ज्ये्ठ पुत्र को मिल जाता है। प्रत्येक पीयर को राजा से 
व्यक्तिगत रूप में मिलने का अधिकार है, पर अब उसका अयोग नहीं किया 
जाता । जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है अत्येक्त पीयर यह मांग कर सकता था 
कि उसके अपराधों का मुकढसा उसके समान स्तर वाले ही सुनें- अथोत्‌ लार्ड्सभा 
ही सुने-- किन्तु इस अधिकार का दुरुपयोग किया गया था और अब उस अधिकार * 
को छीन लिया गया है। आयर तथा स्कॉटलेंड के पीयरो को, जो लाइंसभा के सदस्य 
नहीं होते, छोड़ कर किसो पीयर को लोकप्तमा के लिये खड़ा होने का अधिकार नहीं 
है और वह उसके लिये मत भी नहीं दे सकता । 

दोनों सभाओं के संचंध $ दोनो सभाओ का सम्बन्ध सदा एक सा नहीं 
रहा है , वह समय समय पर बदलना रहा है। जब वे दो विभिज् सभाओ के रूप 
में वेठना शुरू हुई थीं तव, विधि अनुसार, उनकी शक्तियां समान थीं | शीघ्र ही यह्द 
स्वीकार किय्रा गया था कि वित्त के विषय में लोकसभा को मुख्य शक्ति 
मिल जानी चाहिये जिससे व लाइंसभा से अधिक शक्तिशाली वन जाये। 
किन्तु इस लाभ को स्थिति के बावजूद भो अठारहवी शनाव्दी के आखिर तक लोंक- 
सभा निम्न सभा ही रही । शासन के गत्येक कार्य में-- विधायी कार्य मे, नीति की 
आलोचना में अथवा मत्रिमंडलो के निमोण में-- ला्डेसभा लोकसभा से उन्च्चतर 
रही के इसके दो मुख्य कारण थे । पहली वात यह थी कि लाउंसभा में राज्य के 
जमींदार सामन्त भरे थे और राज्य के अधिकांश उच्च पदों पर भी पीयर ही होते थे है 

# छल ; 7%४ 2%6०9 & /ब6॥8०6 ण 2/048:फ%  (०ए९॥१72८४/९, 
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दूसरी वात यह थी कि लोकसभा की तरफ से कोई चेधानिक चुनौती नहीं थी, क्योकि 
उसमें एक तिहाई सदस्य तो पीयर लोगो के समर्थक थे जो उन्हीं की सहायता से 
निवोचनों सें जीत कर सदस्य बनते थे। दोनों सभाओं में एक ही सामाजिक वर्ग 
की अधानता थी इसलिये दोनों से कमी शक्ति का सघर्प नहीं होता था। असली 
राजनैतिक संघ तो वादशाह और संसद के वीच था और मूक देश तथा संसद 
के मध्य था, लाडंसमा तथा लोकसभा के वीच नहीं था। १८३२ में स्थिति बदली 
ओर महान्‌ सुधार अधिनियम! (ऐि८०एा ४०) पेश हुआ जिस पर दोलजों 
सभाओं से संघ हुआ तथा अन्त में लोकसभा की विजय हुई | उस समय के 

ओर लोकसभा के उत्तरोत्तर छोकतंत्रीकरण के साथ साथ, लोकसभा का 
प्रसुत्त ल्ाडंसभा से अधिक होता गया और लार्डसभा सच्चे अथे में ट्वितीय सदन 
सा वनता गया | 


“ज्ाइ-सभा को द्य के ऑक वेलिंगटन से यह कड़वा पाठ पढ़ना पड़ा था कि 
जब “जनता की इच्छा? स्पष्ट हो तो उसे लोकमत का विरोध नहीं करना चाहिये 
किन्तु आपत्तिजनक वातों में संशोधन या विलम्व ही करना चाहिये, और केवल 
उन्हीं विधेयकों को रह करना चाहिये जिनमे अग्नेज निवोचकों ने अधिक दिलिचस्पी 
नली हो, जेसे कि आयर की शिकायतों के हटाने के विधेयक हैं ।” &8 फिर भी 
सिद्धान्त मे लाढ-सभा १६११ तक लोकसभा के साथ साथ समान शक्ति का प्रयोग 
करती रही, आखिर उसका लोकसभा से संघर्ष हो गया और उसे सिद्धान्त के 
अनुसार भी गीण तथा ह्वितीय सभा घना दिया गया, जो वह वास्तव में तो बहुत 
पहले दी वन चुकी थी। १६११ के ससद्‌ अधिनियम के पारित होने की परिस्थितियों 
का यहां उल्लेख करना उपयोगी होगा क्योंकि उस से यह पता लग जायेगा कि 
दोनों सभाओं के आपसी सम्बन्ध फेपे रहे हैं । 

उपर यह बताया जा चुका हैकि यद्यपि लाढंसभा में सिद्धान्त के अनुसार 
लोकसभा के समान ही शक्ति थी, फिर सी वास्तव में वह छ्वितीय सदन का रूप 
धारण कर चुकी थी और लोक-प्रिय सभा (लोकसभा) द्वारा पारित विधेयकों -से व्यक्त 
जनमत का विरोध नहीं कर सकती थी। यह लोकसभा के साथ अपनी राजनेतिक 
समानता पर बहुत कपम्त ज़ोर देतो थो अन- उप्ते चलने दिया गया। उसे सिद्धान्त से 
जो शक्तियां प्राप्त थीं उनको प्रयोग करने का बह साहस करती तो वह कभी की मिट 
चुकी होती । अत- उसकी शक्ति यही थी कि बह बहुत्त निवेल थी। जब उसने अपनी 
शक्ति का परिचय दिया तथा उदार दुलीय सरकारो के काम में रोड़े अटकाने आरम्म 
किये तभी उसकी शक्तियों को कम करने का आन्दोलन आरम्स हो गया और अन्त 
में १६११ का महान संसद अधिनियम पारित हो गया १६०६ से श्री एस्क्विथ की 
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उदार सरकार ने जब भूसि तथा अन्य 'प्रकार की सम्पत्ति पर अधिक कर लगाने चाहे 
तो लाढ-ससा ने उन कर-प्रस्तावों को रद करने का दुस्साहस किया। एस्क्बिथ 
सरकार ने त्याग-पत्र दे दिया, देश से अपील की और पुनः शक्ति प्राप्त करली। इस 
पर लाड भ्ुुक गये तथा उस वित्त-विधेयक को पारित कर दिया जिसे वे पहले रह 
कर चुके थे। पर उदार सरकार ऐसी घटनाओं को दुवारा होने देना नहीं चाहती 
थी, इसलिये उसने लाढसभा की शक्ति को कम करने के लिये अपना अस्तित्व ही 
बाजी पर लगा दिया | दूसरा साधारण निवोचन १६१० में हुआ जिसमे मुख्य प्रश्न 
यही था कि क्या लाढंसभा की शक्तियों को कम किया जाये | देश ने एक बार फिर 
उदारदल का समर्थन किया । १६११ का संसद्‌ अधिनियम उदार दल की विजय का 
ही परिणाम था। इस अधिनियम द्वारा लाउंसभा की धन-विधेयकों को संशोधित 
करने की शक्ति छीन ली गई और विधि-निमोण में लोकपतभा के साथ उसकी 
समानता समाप्त कर दी गई, जो उसे सिद्धान्त में आ्राप्त थी, इन बातों के अतिरिक्त 
लोकसभा का अधिकतम जीवनकाल भी ७ वष से घटाकर ४ वर्ष कर दिया गया। 
इस अधिनियम से लार्टसभा की रचना में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और 
उसकी न्यायिक (7००८०४॥) शक्तियों को ज्यों का त्यों रहने दिया गया। इस प्रकार 
ला्डसभा में सुधार करने के प्रश्न का कोई समुचित हल नहीं निकला | 

१६११ के संसद अधिनियम का महत्व--- इस अधिनियम का ब्रिटेन 
के सांविधानिक विकास के इतिहास में बहुत महत्त्यपूर्ण स्थान है; इससे ब्रिटिश 
इतिहास से ऐसा महान्‌ परिवर्तन हो गया जैसा और कभी जातबूक कर, 
विधि द्वारा नहीं किया -गया था । अतः यह जानना अमीए है कि इस 
से वास्तव में वया परिवर्तन हुआ है।कभी कभी यह कह दिया जाता है कि इस 
से लोकसभा को पूर्ण विधायिका प्रमुता (एण]) ]628भा९० 8४एए7०॥2९५) 
मिल गई है। इसमे सन्देह नहीं है कि अब लोकसभा के लिये यंह विधि-रूप में 
सम्भव हो गया है कि वह ला्ंसभा की सहमति के विना सब प्रकार का क़ानून वना 
सकती है। धन-विधेयक की लाउंसभा में भेजने के एक मास पश्चात्‌ राजा की 
अनुमति के लिये भेज दिया जाता है चाहे लाडंसभा उसे स्वीकार करे या रह 
करे। अन्य विधेयकों के विषय में सभा को पहले के समान पूर्ण-निषेधाधिकार 
(205006 ४९४०) प्राप्त नहीं है बरन निलम्बनकारी निषेधाधिकार (5757907 76 
५७०) दिया गया है, वह उनके पारित होने में हद से हद दो वर्ष का (जो अब 
एक वर्ष ही रह गया है) बविलम्व कर सकती है । यदि लोकसभा किसी विधेयक 
को दो वर्ष की अवधि के भीतर तीन बार उसी रूप में पास करदे तो उसे 
लाडइस की सहमति के विना ही राजा की अनुमति के लिये पेश कर दिया 
जायगा । इन उपबन्धों से यद्यपि लाबंसमा की लोकसभा के साथ विधायी 
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समानता (०87४०7४९ ०४०7०) छिन गई किन्तु फिर सी इस से लोकसभा 
पूरी तरह सम्पूर्णो-प्रसुख् सम्पन्न (50०7८८०४ट०)) नहीं चन सकी है। यह नतीजा 
निकालना गलत होगा कि लोकसभा सदा अपनी इच्छानुसार ही कार्य करती 
है। संसद अधिनियम की शर्तों को पूरा करना सदा आसान काम नहीं है। ज्ञाढंसभा 
किसी विधेयक को वार वार रद्द करके उसके विरुद्ध जनमत को भड़का 
सकती है अथवा अन्य प्रकार से केविनेट को वाध्य कर सकती है कि वह उसमें ऐसे 
परिचतेन कर दे जो लाढंसभा को स्वीकाये हों । 

जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है लाडंसभा आपात के कामों 
(७8 भा०ए ((६४४7:८5) को तो विल्कुल रोक ही सकती है । उन्हे दो वर्ष तक 
पारित होने से रोक कर वह ऐसे काम का महत्त्व तथा मूल्य समाप्त कर सकती है। 
लास्की ने कहा है कि किसी श्रम सरकार के विरुद्ध शरारत करने का उसमे अब भी 
बहुत सामथ्ये है? ।-अब भी उच्च सभा लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों मे परिवतेन 
करती रहती है और लोकसभा को परिस्थितियों के वश होकर उन्हें मानना ही पड़ता 
है। विशेषतः उन विधेयकों के सवंध में यह बात लागू होती है जिन्हें लोकसभा 
अपनी अवधि के अंतिम वे में पारित करती है क्योंकि उन्हे लाढंसभा अनिश्चित 
काल के लिये स्थगित कर सकती है। अब भी दोनों, समाओ के घीच के मतभेद 
सममौते से निचटाये जाते हैं जिसमे दोनों को सुकना पड़ता है। ससद्‌ अधिनियम 
के पारित होने से काफी अन्तर नहीं पड़ा है। इससे तो वही वात सिद्धान्त रूप में 
प्रकट हुई है जो पहले भौ तथ्य रूप में थी। यद्यपि इससे लोकसभा सर्वोच्च सत्ता 
बन गई है फिर भी लाडसभा में काफी शक्ति शेष रह गई है। १६४६ के अधिनियम 
द्वारा अवित्तीय-विधेयकों (/०॥-४०४९८ए 987]9) के विषय में भी लाढंसभा के 
निलम्बनकारी निषेधाधिकार (505ए०»४ए९ ए००)को दो चषे से घटा कर एक 
वर्ष कर दिया है । । 

लार्ड सभा के विरोध के कारण $ १६११ तथा १६४६ के संसद 
अधिनियमों द्वारा लाडंसमा की शक्ति कम कर देने पर भी उसके आलोचक सतुष्ट 
नहीं हुए हैं। उसके आलोचक अभी यह कहते हैं कि उसका लोकतंत्र से मेल नहीं 
है।यह माना जा सकता है कि एक दूसरी सभा की आवश्यकता है (१) जो 
लोकसभा में पारित विधेयकों का पुनर्निरीक्षण (म्रि०शंअं००) और परीक्षण कर 
सके, क्योकि लोकसभा को ऐसे विशेष नियमों के अधीन कार्य करना पड़ता है कि 
उस में बाद-बित्राद सीमिबुद्धीःहोता है, (२) जो किसी विधेयक को पारित करने मे 


: इतना विल्लम्ध कर सके कि राष्ट्र को पयोप्त रूप में अपना सत प्रकट करने का समय 


मिल जाये, (३) जो अविवादास्पद विधेयकी को आरंभ कर सके, ओर जिससे कि 
विदेशी नीति आदि महाव्‌ और महत्त्वपूर्ण परश्तों पर पूर्ण और स्वतंत्र बाइ-विवाद 
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हो सके ; इन प्रयोजनो को पूरा करने के लिये ऐसी सभा कभी दीक नहीं हो 
सकती जिसमें कि ७४० से भी अधिक सदस्य हों और उनमें से भी ६० प्रतिशत 
सदस्य वंशगत हों | 
बंशगत परंपरा के ही कारण उसे लोकतंत्रात्मक राज्य में एक विसंगति 
(०7०7० 7) समझा जाता है ; उसी से कई वार यह व्यंग-वाक्य कह दिया जाता है कि 
लोकसभा तो सच का अतिनिधित्व॒करती है किन्तु ला्दसभा किसी का भी अतिनि- 
धित्व नहीं करती? । दूसरी वात यह है कि जमींदारों तथा बड़े व्यवसायी लोगों के 
तो उसमें काफी से ज्यादा प्रतिनिधि हैं किन्तु समाज के अन्य अंगों-- मध्यवर्गं 
'आदि-- के प्रतिनिधि उसमें हैं ही नहीं या बहुत कम हैं। इससे यही स्पष्ट है कि 
लाढंसभा--सपत्ति का गढ़? वन गई है । कोई ऐसा महान राष्ट्रीय उद्योग (गधांणाणो 
3707877) नहीं जिसके राजनैतिक नेताओं को उसमें प्रतिनिधित्व न मिला हो । 
तीसरी वात यह है किसमभा में अब दो दल नहीं रहे हैं ; बह मुख्यतः एक ही राज- 
नेतिक दल के सिद्धान्तों पर रृढ़ है। व्यवहार मे वह 'रुढ़िवादी दल का अड्डा है। 
जब कोई रुढ़िवादी सरकार होती है तव तो लाड-सभा अपना दोहराने तथा आलो- 
चना करने का कार्य ठीक प्रकार करती रहती है, किन्तु जवउदार दल या श्रम दल 
शक्ति प्राप्त कर लेता है “तव यह सभा 'सपत्ति का सामान्य गढ़! के रूप में प्रकट 
हो जाती है वह रुढ़िवादी दल की रिजब शक्ति वन जाती है जिसका यह हृढ 
निश्चय है कि निवोचनों मे प्रगतिशील दलों की विजय के परिसाणों को, यथाशक्ति, 
असफल बना दिया जाये [”क शायद इसके विरुद्ध यह सब से बड़ा आरोप है। 
चौथी वात यह है. कि उसकी प्रतिष्ठा बहुत कुछ इसी कारण कम हो गई है कि 
उसके बहुत से सदस्य अपने कार्य की चिन्ता नहीं करते। उनमे से अधिकांश 
अनुपस्थित रहते हैं, उसमे साधारणतः लगभग ३४ सदस्य उपस्थित रहते हैं, 
ओर गत बीस वर्ष में ऐसे केवल १३ अवसर आये हैं जब कि उसमें २०० 
से अधिक संख्या थी | इसके अतिरिक्त यह भी सत्य है कि अधिकांश नये पीपर दल 
के कोष से धन देकर पीयर बने थे | यह ध्यान रखना चाहिये कि जब लोकसभा का 
लोकतंत्रो करण (0०७7००:०४54४०॥४) हुआ, तब लार्डसभा चुप रही और अपना 
बंशगत (४०:०८०४४४०४) तया कुलीनतत्रीय (»४४0००7०) रूप बनाये रखा | इसी 
के फलस्वरूप वह रूढ़िवाद का गढ़ वन गई, उन शक्तियों का सदा विरोध करती रही 
जो समाज की व्यवस्था को बदलना चादते हैं, और उनका साथ देती रही जो 
कुलीनतत्र (#ए्र४०८7४८०) को सदा वनाये रखना चाहते हैं । स्पष्ट है कि ऐसी 
सस्था के विषय में लोकततन्नीय लोग सदा आलोचना ही करेंगे | 
सुधार के खुकाव-- १८३९, १८३७ और १८८४ के महाव्‌ सुधार 


* पु शत : 09. 68.) ए2६० 24. 


१/, 


कु 








विधानसंडल ' लाढंसभा १३५ 


अधिनियमो के परिणासों के व्यक्त होने के समय से ही ला्डंसभा को सुधारने के 
प्रश्न पर ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का ध्यान लगा रहा है। समय समय पर सुझाव रखे 
गये हैं जिनमें मुख्यत” दो वातों के सकेत मिलते हैं-- (१) वशगत पीयरो को 
शासन करने का कोई अधिफार नहों है, और (२) प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त ही ठीक 
है। सुधार का प्रथम प्रयत्न १८६६ में हुआ था जब लाडे रसेल ने यह विवेयक 
रखा था कि आजोबन पीयर! वनप्ये जायें जिनकी सख्या २८ से अधिक न हो। वह 
विधेयक अस्वीकृत हो गया | लाडे रोजबरों ने १८७४ में सुत्रार का प्रयत्त किया और 

रोजचरी तथा सेलिसवरी ने मिलकर १८८८ में फिर सुधार का प्रयत्त किया किन्तु 
उनका कुछ भी फल्न नहीं निकला | इसके वाद एस्किथ सरकार ने प्रयत्न किया जिसके 

परिणामस्वरूप १६११ का संसद अधिनियम वना। इसमें केवल उत्तो समय को 

समस्याओ को सुलमकाया गया तथा यह मूल सुधारों की ओर एक कठ्म के रूप 
से घोषित किया गया । इसकी प्रस्तावना में यह लिखा था, “उद्देश्य तो यह है कि 
बरतेमान लाडसभा के स्थान पर एक ऐसा द्वितीय सदन वनाया जाये जो वशगत न 
होकर लोकग्रिय हो, किन्तु यह परिवर्तत एकदम नहीं किया जा सकता "» ॥7? 
प्रस्तावना को इस मंशा को पूरी करने के लिये, १६१७ मे एक समिति लाई बआ्राध्स 
के सभापतित्त से सुधारों का सुकाव देने के लिये बनाई गई। समिति ने खूब 
विचार करने के पश्चात्‌ १६१८ में अपनी रिपोट दी। उस समिति ने पुरानी सभा 
ओर सुधार के पश्चात्‌ की लाउंसभा में शद्धला बनाये रखने, बड़े राजनेतिक दलों 
को अतिनिधित्व देने तथा सब नागरिकों के लिये उसमें आने का रास्ता सुगम 
बनाने के उद्देश्यों से, निम्न उपाय सुझाये : (१) उसकी सदस्य सख्या घटाकर 
३५७ कर दी जाये ; (२) सब पीयरो में से ८१ सदस्य चुने जाये जिन्हे दोनों 
सभाओ को स्थायी सयुक्त समिति चुने, (३) शेप २४६ सदस्यों को लोकसभा 
१३ वर्गों में विभाजित होकर चुने, प्रत्येक वर्ग को अपने प्रतिनिधि समुचित सख्या 
में चुनने का अधिकार हो । सत्र सरृत्य १२ बष के लिये चुने जायें, दोनो मुख्य बर्गों 

(८१ पीयर और २४६ सदस्य जो १३ निवीचन-संडलो द्वारा चुने जायेंगे) के एक 
तिहाई सदस्य प्रति चार व से निवृत्त हो जायें । कोई भी एक लोकसभा २४६ से से 
एक तिद्दाई से अधिक सदस्यो को न चुने । इस प्रकार समस्त योजना पर शने शमे 

अमल दोना था। किन्तु ऐसा कभी किया ही न जा सका। शधर२२ में श्री लायड 
जाज ने लाउंसभा में बहुत से अस्ताव पेश किये जिनमें त्राइस समिति की रिपोर्ट 
को कुछ घिकारिश भो शामिल थीं, किन्तु उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं को गई 
१६२६ में लाडे केव ने ल.डसभा के छुधार के लिये एक ओर योजना पेश की 
जिससे कि उसे लोकसभा की तुलना मे शक्तिशाली चनाया जा सके। उसका सब 
ओर से घोर विरोध हुआ । उसी वर्ष ला क्लेरेनडन ने एक और योजना पेश की 
किन्तु उसे भी स्वीकार दहीं किया गया । दिसम्बर १६३३ में ला सेलिसबरी ने एक 
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विधेयक (97) पेश किया जिसमें ये उपवध थे कि लाउंसभा के सद॒स्यो की सख्या 
को घटा कर ३२६ कर दिया जाये, जिसमे १४० वंशगत पीयर हों; १४० पीयरो 
के अतिरिक्त चुने हुए सदस्य हो ; और शेप राजपरिवार के पीयर, विधि-लाड तथा 
कुछ धार्मिक अधिकारी भी हो | इससे लाउंसमा को काफी शक्तियां देने का प्रस्ताव 
भी था कि यदि समस्त लार्डसभा के पूर्ण वहुमत से किसी योजना को तीन बार 
अस्वीकृत कर दिया जाये, तो उस पर निर्णय करने का अधिकार नई लोकसभा को 
ही होना चाहिये | यह विधेयक पास नहीं हो सका । 


अब यह प्रश्न उठता है कि क्या कारण है कि इतने प्यत्नो के वाबजूद भी 
लार्डसभा का अभी तक सुधार नहीं हो सका है | इसका मुख्य कारण यही है कि 
अलग अलग दलो में आपस में कभी पूरा समझौता नहों हो सका कि उसका सुधार 
किन सिद्धान्तों के अनुसार किया जाये। लगभग सभी अग्नेज़ मानते हें कि 
लाढेसभा में सुधार होना चाहिये, किन्तु ज्योंही यह प्रश्न सामने आता है कि क्‍या 
सुधार किये जाये, मतभेद अ्कट हो जाते हैं।' रूढ़िवादी चाहते हैं कि १६११ के 
अधिनियम द्वारा उससे जो शक्ति छीन ली गई थी, वह उसे वापस मिल जाये, 
क्योकि लाढेसभा ही ऐसा सफल शस्त्र है जिससे वे समाजवादी सरकार का सामना 
कर सकते हैं। रुढ़िवादी दल समाजवाद को वहुत भथानक चीज़ सम्रकता है और 
इसलिये वह चाहता है कि एक शक्तिशाली ट्वितीय सभा हो जो समाजवादी 
विधेयको को पारित होने से रोक सके | श्रमदल॒ उसे बिल्कुल समाप्त दी कर देना 
चाहता है। वह सममता है कि लाडसभा प्रतिक्रियावादी सदन है, वह सम्पत्ति का 
गढ़! है, अत. वह श्रमदृल्ल के मार्ग मे एक महान रोड़ा है। १६३४ में श्रमदल 
के सम्मेलन ने लार्डेसभा को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया था। एक सदस्य 
ने अपने भाषण में कहा था, लाडंसभा का सुधार या संशोधन नहीं हो सकता , 
उसका तो अन्त ही हो सकता है और वही होना भी चाहिये? | उदार दल का, जो 
अब छोटा रह गया है, यह उद्देश्य है कि (१) ला्डसभा की सदस्यता में सुधार 
किया जाये जिससे कि वह वंशगत न रहे ; और (२) संसद अधिनियम द्वारा उस 
पर जो निवर्धन (६०४४४८४०४७) त्गाये गये हे वे जारी रहें। अत्त: लाडंसभा 
अब तक इसीलिये वनी हुईं है कि ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ अभी तक सहमत नहीं हो 
सके कि उसके स्थान पर क्या हो | किन्तु जब भी श्रमदल यह अनुभव करेगा कि 
देश मे उसकी स्थिति मजबूत है, वह देश से यह मांग कर सकता है कि सभा को 
समाप्त किया जाये तथा लोकसभा की अक्रिया मे सुधार किया जाये। हम यहां इस 
वाद-विवाद से नहीं पड़ना चाहते कि लार्टसभा को समाप्त करना ठीक होगा या 
नहीं । हमें केवल यही ध्यान रखना चाहिये कि लार्डसभा की ब्रिटिश इतिहास मे 
ऐसी जड़ जमी हुई है तथा उनके स्वभाव में वह ऐसी समा गई है कि उसे समाप्त 
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करना आसान वात नहीं होगी। 'सीनेट” के रूप में उसके काय, सिढनी लो के 
अनुसार, महत्त्वपूर्ण तथा उपयोगी हैं; यदि उसे समाप्त किया जायेगा तो उसके 
स्थान पर कुछ ओर बनाना पढ़ेगा। ब्रिटिश परम्परा के अनुसार यह अधिक ठीक 
होगा कि उसमे सुधार कर दिया जाये जिससे चह अत्यन्व वशगत दथा रूढ़िवादी 
नरहे। 

यह भी ध्यान रखना चाहिये कि यद्यपि श्रमदल् गत चालीस पचास वर्ष से 
ला्ंसभा के सुधार का आन्दोलन करता रहा था, फिर भी जब उसने १६४६ 
का संसद अधिनियम पारित किया तव उसने उच्च सभा की रचना में कोई 
परिवर्तन नहीं किया, जबकि उसमे ऐसा करने की शक्ति मौजूद थी | श्रमदल का 
विचार अब बचदल गया प्रतीत होता है, वह अब लाडंसभा को समाप्त नहीं करना 
पाहता। लार्डंसभा ने उसके विधायी मामलों मे अधिक वाघा भी नहीं ढाली, 
अत. अमल ने निश्चय किया कि इस विषय में कोई बड़ा वाद-विवाद खड़ा करना 
जचित नहीं है| 


अध्याय ८ 
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विपय-प्रवेश --पिछले कुछ अध्यायों में हमने ब्रिटिश संविधान के दो 
महत्त्वपूर्ण अंगों--कार्यपालिका (%5००ए४४८) तथा विधान-मंडल ([०808- 
ए7०)-- की रचता तथा कार्यों का वितरण दिया है, और उनके घीच के संवन्ध का 
भी थोड़ा सा हाल बना दिया है। यद्‌ विषय महत्त्वपूर्ण है अतः अब हम इस पर 
अधिक विस्तार से विचार करना चाहते हैं, चाहे इससे कुछ पुनरावृत्ति ही हो जाये। 

संसद को सैद्धान्तिक प्रशुता-- ब्रिटिश संविधान मे विधान-मंडल तथा 
कार्यपालिका की स्थिति समान नहीं है जैसी कि संयुक्त राज्य अनेरिका के संविधान' 
में है। ब्रिटेन मे विधान-मंडल की स्थिति निश्चित रूप से उच्चतर है।ससद्‌ 
की सर्वोच्च प्रभुता (3०97०72८५) ब्रिटिश सांविधानिक व्यवस्था का मूलभूत 
तथा आधारभूत सिद्धान्त है। सर एडवर्ड कोक के अनुसार इसका यह मतलब है कि 
संसद की शक्ति और क्षेत्राधिकार को किसी व्यक्ति या उद्दे श्य के लिये सीमा में 
- नहीं रखा जा सकता। संसद का प्राधिकार (१ण॥०पा५) ब्रिटिश साम्राज्य में सब 
व्यक्तियों पर, सब स्थानों पर तथा सव घटनाओं पर है। किन्तु श्री ऐडबर्ड के उक्त 
कथन के पश्चात्‌ वेस्टमिनिम्ट का कानून (स्टेट्यूट) वना था जिससे यह उपवन्ध 


श्श्८ ग्रेट बिटेन की शासन-व्यवस्था 


था कि संसद का कोई भी अधिनियम किसी अधिराज्य (20777०7) पर लार 
नहीं होगो जब तक कि उसमें यह स्पष्ट उल्लेख न हो कि वह अधिराज्य उसके लिए 
सहमत ह्द गया है। उक्त कानून के पारित होने से पहले भी ससद का सर्चेव्याप 
तथा पूर्ण प्राधिकार नाम में ही था, वास्तव में उप्तका कोई अस्तित्य नहीं था | हमें 
यहाँ इस सिद्धान्त के निव॑ंचन से कोई मतलब नहीं है; हमे तो उसका दूसरा आशय 
समभता है कि संसद भेट ब्रिटेन से शासन का सर्वोच्च अंग है। सिद्धान्त के 
अनुसार संसद को सम्पूर्ण अमुत्व की शक्तियां प्राप्त हैं ।$ सर्वोच्च निक्राय के रू 
में उसे समस्त विधि-कार्य और करारोगण (0'४:४४४0०४) तथा खर्च पर पूर्ण नियंत्रण 
रखने का अधिकार है, और वह अपने सेवक तथा साधन केविनेट ढ/र समस्त 
प्रशासन पर नियन्त्रण रखती है। संपद इसलिये सर्वोच्च सत्ता है कि सरकार के 
अपने सब कामों का दिसाव उसे ही देना पड़ता है ; क्योकि चह धन देने से इनका 
करके केविनेट को त्यागपत्र देने के लिये बाध्य कर सकती है। केविनेट प्रणाली य 
संसदीय शासन-प्रणाली में सदा ही कार्यालिका पर संपद को सर्वोच्चता होती है । 
डद्यूक ऑफ डेवनशायर ने संसद की सर्वोच्चता के इस सिद्धान्त को निम्न श्दों में 
सममभाया है, “संसद हमारे मंत्रिमंडलो को बनावी और विगाड़ती है, वह उनवे 
कामो का पुनर्निरीक्षण करती है। मंत्री युद्ध था शांति की घोषणा कर सकते हैं, किंत 
उन्हे ऐसा करते समय यह जोखम रहता है कि उन्हें उनके पद्‌ पर से तत्काल हटाया 
जा सकता है, ओर आंतरिक प्रशासन के मामलों में भी ससद की शक्ति इतनी हँ 
स्पृष्ट है । यदि कोई मन्त्रिमण्डल अत्यधिक अपव्ययी था मितव्ययी हो तो सं धः 
उसे हटा सकती है ।” 
व्यवहार में संप्द का प्राधिकार; संपघर को सर्मोच्च- सता सिद्धार 
में इस प्रकार की है। किन्तु सच्चाई यह नहीं है । वास्तव में व्यवहार से संसः 
कभी भी सर्वशक्तिमान नहीं थी, अब तो वह सवशक्तिपान है ही नहीं 
उसकी शक्तिमत्ता के समय में भी उसकी सत्ता सम्पूर्ण नहीं थी; उसे ययेष्ट कार 
करने की स्वतंत्रता नहीं थी। उसके हाथ उसके बाहर को शक्तियों से चंधे हुए थे 
एक समय था जब कि उसकी शक्ति शामक-राजा की सत्ता के कारण सीमित थी 
ओर इस समय वह केत्रिनेट के अबीन हो गई है। केविनेट ने ऐसी बहुत र्स 
शक्तियों को दृथिया लिया है जो नाममात्र के लिये संसद के द्वाथ में हैं। सस 
सदा अपने ही पूर्वा निश्चयों तथा परम्पराओं से भी बाध्य रहती रही है, ओ 
* संसद इस श्रथे में सम्पूर्ण श्रभुत्व॒ सम्पन्न है कि उसके यथेप्ट विधियाँ बनाने वे 
अधिकार पर कोई वेधानिक सोसा नहीं है। कोई ऐसा सर्वोच्च संविधान नहीं ४ 
जिसके उपबंधों का पालन करना उसके लिये आवश्यक हो, ओर कोई ऐसी उच्चत 
शक्ति नहीं है जो उसके अधिनियमों को अ्रमांविधानिक बता सके । * 
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लोकमत का दवाव सदा उसकी कार्यवाही को रोकता रहा है। उसने अपने सिर पर 
वहुत प्रकार के विविध-रूप काये ले लिये हैं | इसी सेप्डस पर एक सीमा तथा वन्धन 
लग गया है कि वह उन्हे कुशलता से करने में असमर्थ है। संसद की पूर्ण प्रमुता 
तो अब केबल कुछ पाख्य पुस्तकों में दी रह गई है जो कई वर्षों पूर्व लिखी गई थीं । 
पिछले अध्याय में बताया गया है कि ससद किस प्रकार विधियाँ बनाती है तथा राष्ट्रीय 
धन पर नियत्रण रखती है, उसी से पाठकों को काफी पता लगा होगा कि इन दोनों 
क्षेत्रों में भी उसका काये कितना सीमित है, यद्यपि यह आ्लाय. कहा जाता है. कि उन 
दोनो क्षेत्रों में उसकी सर्वोच्च सत्ता है । विधि-निर्मोण में पहल करने की शक्ति तथा 
नेतृत्व पूर्णतया केविनेट के हाथ में चला गया है। केविनेट केवल यही निश्चय नहीं 
करती कि ससद में कया चीजें पेश की जायेंगी तथा किस क्रम से उन पर विचार 
होगा, वरन्‌ वह उनके मसविदे भी तैयार करती है। केविनेट दी विधेयकी की ससद्‌ 
में व्यार । करती है, सफाई पेश करती है तथा उन्हे पारित करबाती है। ग्रेर-सरकारी 
सदस्य के विधेयक के लिये संसद मे पा।रत होकर कानून वन जाने की तव तक कोई 
संभावना नहीं है जब तक कि सरकार उसका समसथन न करे । अतएव यह कथन 
ठीक ही है कि ससद्‌ विधियों को आरम्भ नहीं करती, अथवा उनका निर्मोण भी 
नहीं करती, उसका काम तो केवल यही है कि केविनेट जो कुछ सुझाव रखे उसका 
अनुमोदन कर दे (हाँ. वह ऐसे परिवर्तेत भी कर सकती है जिन्हें केविनेट स्वीकार कर 
ले)। यह भी दिलचसी की वात है कि अच्छे या घुरे कानूनों का श्रेय या धदनामी 
भो केविनेट को ही मिलनों है, ससद को नहीं । जनता को दृष्टि मे भो विवि-निर्मोण 
का उतर्दायित्व केविनेट का है, ससद का नहीं। वित्त के क्षेत्र में सरकार का 
नियत्रण और भी अधिक होता है ; केविनेट की ओर से जो वित्तीय प्रस्थापनाएं पेश 
होतो हैं उनमे केविनेट की इच्छा के विरुद्ध परिवर्तन करने से सरकार कीं पराजय 
हो जाती है जो प्राय असंभव चात होती है । धन देने से इनकार करके मंत्रिमंडल 
को हटाने की लोकसभा की शक्ति भी सविधान में नाममात्र के लिये ही रह 


गई है। + 

संसद ने केवल विधि-निमोण तथा वित्त के विपय में ही नहीं, वरन्‌ सब 
प्रकार से अपनी शक्ति केविनेट को सौंप दी है। वह राष्ट्रकी ओर से शासन पर 
समुचित नियंत्रण रखने मे असमर्थ है। स्मरण रहे कि संसद का काम यह नहीं है 
कि कह देश पर शासन करे तथा प्रशासन के लिये प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व ले , यद्द तो 
केविनेट के ही काये हैं। संसद यह निर्णय नहीं करती कि विभिन्न विभागों 
का संगठन कैसे होगा और उनके कर्मंचारो कितने होंगे, और संसद नियुक्तियों पर 
या पदो के हटाने पर नियन्त्रण नहीं रखती । किन्तु उससे आशा की जाती है कि वह 
प्रशासन के कार्य का परीक्षण करे और यह देख ले कि प्रशासनकारय कुशलता से 
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तथा सितव्ययता से चल रहा है, और संसद द्वारा प्रदत्त प्राधिकार से विभागों द्वार 
निकाले गये आदेश तथा विनियम उपयुक्त और वैध हैं। केविनेट के बढ़ते हुए 
आधिपत्य! (/070207»779) के कारण, नौकरशाही के बढ़ने से, और कई अन्य 
कारणों से, जिनमे हिसाव किताव रखने की प्रणाली तथा प्राक्कलनो के पेश होने की 
ओर उन पर लोकसभा से बाद-विवाद की अणालियां भी शामिल हैं, संसद के इस 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम में बाधा पड़ती है। प्रशासन पर उनका नियन्त्रण अत्यन्त 
प्रभावहीन है| मन्त्रियो और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को ठीक रखने के लिये 
इस समय संसद के पास निम्न उपाय हैं * प्रश्न, सरकारी सक्लुल्पों (०४० प४०७) 
पर वाद-विवाद तथा विचार-बिमशे, कामरोको-प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव । 
दुभोग्य से इन उपायो से इतनी छानवीन तथा आलोचना नहीं होती जो प्रभावी 
नियन्त्रण रखने के लिये जरूरी है। केविनेट लोकसभा की शक्ति को हड्प कर 
शक्तिशाली वना है । 
एक और तरीके से यह सिद्ध किया जा लकता है कि समठ की शक्ति बतमान 
परिस्थितियों में पूर्ण नहीं हो सकती, तथा उसकी सर्वेच्चता वास्तविक नहीं है, 
केवल सैद्धान्तिक है | जैसा कि अध्याय ६ में बताया गया है, वास्तव में लोकमभा 
ही संसद है, अतः संसद की शक्ति और अधिकार लोकसभा से अधिक नीं हो 
सकते | लोकसभा जिस प्रकार अपना काम चलाती है उससे स्पष्ट पता चल जाता 
है कि जब भी उसमे किसी सरकार का वहुमत होता है, लोकसभा की शक्ति सरकार 
की शक्ति होती है। सरकार की शक्ति पूर्ण नहीं हो सकती अत. लोकसभा की शक्ति भी 
उत्तनी ही सीमित होगी । सरकार और लोकसभा दोनों की शक्ति और कार्यवाही को 
सीमित करने तथा उन पर प्रतिबंध लगाने के लिये जनमत सदा सौजूद रहता है। 
अतः यह कहा जा सकता है कि आज संसद की घटती हुईं तथा सीमित शक्ति और 
महत्ता की चची करना अधिक सत्य है, उसकी सवशक्तिमत्ता तथा प्रभुता और 
शक्ति का उल्लेंख करना ग़लत होगा | १६८८ की क्रांति के पश्चात्‌ यह प्रधान परिवर्तन 
हुआ था कि 'शज्य का केन्द्र तथा शक्ति क्राउन के स्थान पर लोकसभा वन गई थी! | 
इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि ?८श२ के पश्चात्‌ त्रिटिश संविधान मे 
सचसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ है कि यह केन्द्र तथा शक्ति संसद के स्थान पर 
केविनेट चनती जा रही है और केविनेट सीधे नितनोचक्ों के नियत्रण के अधीन होती 
है, उनके निवाचित प्रतिनिधियों के नियंत्रण के अधीन नहीं होती! ।$ केविनट का 
बढ़ता हुआ आधिपत्य. शायद गत अधेशताव्दी की सबसे महत्त्ववर्ण राजनैतिक 
घटना है। उसके बहुत से परिणाम हुए हैं. जिन मे से अधिक महत्त्वपूर्ण परिणामों का एँ 
वर्णन नीचे किया जायेगा । 
* छावा6ए [.०च : ०9. 6., 9०६० 98. 
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संसद पर फेबिनेट के आधिपत्य से लाभ तथा हानियाँ--- पहली वाद 
तो यह है कि विधि-कार्य मे इसके कारण ससद को अखण्ड नेतृत्व प्राप्त हो गया है, 


जिसकी तुलना यूरोग तथा अमरीकी राज्यों के विभाजित तथा अस्थिर नेतृत्व से की 


जा सकती है। संसद का विधान-कार्य-क्रम प्रत्येक सत्र सें केविनेट चनाती है और 
बहुमत की सहायता से पारित करवाती है। यूरोप तथा अमरीका के समान उसे रोका 
नहीं जा सकता तथा उसमे परिवर्तन करके उसे बिगाड़ा नहीं जा सकता। दूसरी वात 
यह है कि इस से त्रिटेन के वित्तीय कार्यक्रम में सुसद्नठितता तथा एकना आ गई 
है। इस विषय पर पहले ही काफी वताया जा चुका है। तीसरी वात यह है कि इसी 
के कारण ब्रिटेन से मन्त्रिमण्डल काफी स्थिर होते हैं. जिसकी तुलना भी फ्रांस की 
शीघ्र बदलने वाली सरकारों से की जा सकती है। निस्सन्देह ब्रिटेन में केविनेट 
प्रणाली जिस प्रकार चल रही है उससे उस देश को बहुत लाभ हैं । किन्तु उसके साथ 
ही साथ कई हानियां भी हैं। पहली हानि तो यह है कि इससे विधायी तथा अन्य 
कार्यों में संसद की स्वतन्त्रता समाप्त हो गई है, जिससे उसको प्रतिष्ठा तथा सम्मान 
में कमी हो गई है। केविनेट की सता ज्यों ज्यों चड़ो है उतनी ही संपद की घटी है । 
दूसरी बात यह है कि छुछ सदस्यों के अतिरिक्त जो आगे बेठते हैं अन्य साधारण 
सदस्य, जो पीछे बेठते हैं, ससद की कार्यवाही में वैसी दिलचस्पी नहीं लेते जैसी वे 
पहले लेते थे ; उनको दिलचस्तों सभा के कार्य से दिन प्रति दिन कम होती जा रही 
है। इसके कई कारण हैं, सवते महत्त्वपूर्ण यह है कि वे समकने लगे हैं कि बाद- 
विवाद व्यथ है, उसका विचाराधीन विधेयक के रूप पर अथवा भाग्य पर कोई 
प्रभाव पड़ेगा ही नहीं । औछ्लत सदस्य को यद्दो भावना है कि विधान-कार्य में उसका 
प्रभाव उतना ही है जितना वाहर के किसी व्यक्ति का। इस वात से फ्रांस के चेम्चर 
आफ डेपुटीज़ या अमरीका की प्रतिनिधि सभा के सदस्य का लोकसभा के सदस्य 
से कहीं अधिक प्रभाव होता है। फ्रांस तथा अमरीका का सदस्य अधिक उख्तंत्र 
होता है तथा अपने स्वतत्र काये द्वारा वहस में या मतदान में पॉसा पलटने में 
सहायक हो सकता है। ब्रिटेन की लोकसभा में गैर-सरकारो सदस्य की कार्य-स्वतत्रता 
जितनी कम हो गई है बह आश्वयजनक है ; वैसा उदाहरण त्ानाशाही वाले देशों 
के अतिरिक्त कहीं भी मिलना कठिन है। केविनेट के आधिपत्य का एक परिणास यह 
है कि विधि-नि्मोण में ले दे कर समझौता नहीं किया जाता, वरन्‌ वहुमत दल के 
सचेतक (१४४9) के वल पर सव निर्णय किये जाते हैं। चाहे विरोधी दलों के 
विचार कितने ही उम्र या हृढ़ क्यों न हो वें सरकार को उन्हे स्वीकार करने के लिये 


“ त़निक भी बाध्य नहीं कर सकते। चाहे श्रम दल कितना ही घोर विरोध करे, 


जि ००] 
रूढ़िवादी सरकार फिर भी ऐसा नियम वना सकती है कि हड़ताल करना अवध 
है, और चादे रूढ़िवादी कितना ही विरोध क्यो न करें श्रम सरकार उद्योगों 
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का समाजीकरण कर सकती है। केवल वहुमत की शक्ति से विधि-निमोण में 
कई दोप आ जाते हैं, और भेट त्रिटेन में उनका कोई इलाज नहीं है तथा कोई 
रोक थाम नहीं है। केविनेट के बढ़ते हुए आधिपत्य पर एक ही रोक है, वह है 
जनमत । 

इस महत्त्वपूर्ण राजनेतिक विकास का एक और परिणाम है जिसे हम न गुण 
ही कह सकते हैं ओर न अवगुण ही । बह यह है कि राजनैतिक प्रश्नों की मुख्य चचों 
संसद की बजाय पत्र-पत्रिकाओं में होती है । पत्र-पत्रिकाओ से केविनेट की नीतियों 
ओर कार्यों की कठु आलोचना होती है तो उसका केविनेट पर जितना जल्दी प्रभाव 
पड़ता है उतना लोकसभा से विरोवी दल के सदस्य! की वक्तताओं का नहीं पड़ता । 
दूसरे शब्दों मे ससद के नियन्त्रण का स्थान अब जनमते ने ले लिया हे । इससे यह, 
भी भावना उत्पन्न हो गई है कि नीति के मुख्य निर्णय करने से पहले राष्ट्र को 
अवसर मिलना चाहिये कि वह साधारण निवोचन में अपने मत को प्रकट कर 
सके | 

इस परिवतंन के कारण -- लोकसभा के स्थान पर राज्य का केन्द्र और 
शक्ति केविनेट वन जाने का अथान कारण यह है कि दज़ का अशुशासत अधिक पूर्ण 
तथा कठोर हो गया है जो सुधार अधिनियमों के फलस्वरूप मताधिकार विस्तृत हो 
जानें से आवश्यक हुआ है। ब्रिटेन मे राजनैतिक दल तो गत शताछ्दी के आरंभ में 
भी थे और उससे पहले भी थे किन्तु उनका कोई पूर्ण और सुगठित सगठन नहीं था। 
उम्मीदवार अपने गुणों के आधार पर दी खड़े होते थे, अपने निबोचन-क्षेत्रों मे जाते 
थे, अपने सिद्धान्तों का अचार करते थे तथा अपना खर्च आप करते थे । वे इस बात 
केलिये वचन-बद्ध नहीं होते थे कि सब परिस्थितियों मे एक सरकार का 
ही समथन करेंगे तथा दूसरी की आलोचना ही करेंगे। लोकसभा में काफी 
सदस्य स्वतंत्र रूप से मत देते थे और कभी इधर तो कभी उधर भी मत 
दे देते थे। उन दिनों सरकारों का अधिकार बहुत नहीं होता था अतः चहुत 
कुछ वाद-विवाद पर निर्भर होता था और सरकार को लोकसभा का निर्णय स्वीकार 
करना पड़ता था । किन्तु अब परिस्थितियां बदल गई हैं। विभिन्न राजनेतिक दल ही 
उम्मीदवारों को चुनते है, वें ही मतदाताओं के सामने अपने सिद्धान्तों तथा कार्य-क्रम 
को पेश करते हैं, और सतदाता भी उस्मीदवारों के नाम पर मत नहीं 
देते बरव उन दलों के नाम पर मत देते हैं जिनका समर्थन वे उस्मीदवार 
हर हालत से करेंगे। दल का अनुशासन इतना कठोर वन गया है कि 
कोई सदस्य अपने दल के विरुद्ध मत नहीं दे सकता चाहे वह किसी प्रश्न पर 
कितना भी मतभेद क्‍यों न रखता हो । उसे सचेतक (४४४७) के निदेश अनुसार 
मत देना होता है अथवा उस दल से त्यागपत्र देना होता है जिसका अर्थ है कि वह 
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या तो राजनैतिक जीयत से संम्याप्त लेले या किप्ती अन्य दल से जा मित्रे। अन 
आजकल सदस्य स्व॒तन्त्र रूप से या समय समय पर मिन्न भित्र दलों को मत नहीं देते 
जैसा कि राजनेतिक दलों के सुसंगठित होने से पहले होता था । सरकार अपने 
चहुमत के भरोसे संसद की वात को ठुकरा देती है । इसका परिणाम यह दै कि 
एक दूल के बहुमत पर निर्भर केविनेट को सभा से ढरने की ज़रूरत नहीं है , चह 
मंत्रिमंडल सुरक्षित है। 


लोकसभा पर केविनेट के निर्यत्रण का दूसरा मुख्य कारण यह है कि जब भी 
किसी महत्त्वपूर्ण मामले पर दोनों में मतभेद हो जाये, तभी केविनिट लोकसभा का 
विघरन करके देश से अपील कर सकती है। सरकार सदा अपने दल के हठी सदस्यों 
कह सकती है, “या तो हमारे विचारों को स्त्रीकार करो या विघटन के लिये तैयार 
हो जाओ” । फ्रांस सें केविनेट की तानाशाही नहीं है क्योंकि वहाँ के केविनेट को 
इतनी शक्ति नहीं है कि वह चेम्चर ऑफ डेपुटीज़ के जीव्रन-मरण का निर्णत्र कर सके 
ओर वहां दल का अनुशासन इतना कठोर नहीं है। जब तक केविनेट के पास यह 
विघटन का शख्त्र है तव तक संसदीय नियंत्रण वेकार रहेगा | 


केविनेट के आधिपत्य के एक और कारण का भी निर्देश किया जा सकता है । 
केबिनेट ने प्रशासन की छोटी से छोटी चात का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया 
है, और प्रशासन या वित्त-नीति की प्रत्येक आलोचना को वह विश्वास का प्रश्न वना 
लेती है और अपने दल की पूरी शक्ति से उसका विरोध करती है। इससे स्वतंत्र रूप 
से कोई चचो नहीं हो सकती । सभा प्रशासन पर उचित नियंत्रण नहों रख सकती | 
आखिर यह भी बात है कि लोकसभा को जो काम करना पड़ता है वह भी बहुत 
भारी है; सभा के पास अपने औपचारिक कत्तेव्य, विविध प्रकार के काम ही बहुत 
हैं। प्रायः काम इकट्ठा हो जाता है और सभा को कई वातें सन्त्रियों पर छोड़नी पड़ 
जाती हैं । 
केविनेट का लोकसभा पर जो विस्दृत नियत्रण है. वह अवांछित तथा दानिकर 
है। इससे थोड़े से व्यक्तियों के द्वाय में अय्यधिक शक्ति आ जातो है और बहुमत का 
स्वेच्छाचार (0०87०४७४०) स्थापित हो जाता है । सभा सरकार पर वह नियंत्रण 
रखने मे असमथ हो जाती है जो प्रशासन को कुरज्ञवा तथा सकज्ञता के ही लिये 
आवश्यक नहीं है वरन देश में सच्ची स्वतंत्रता और लोकतत्न को बनाये रखने के लिये 
भी आवश्यक है।यह कथन सत्य से दूर नहीं है कि भ्रेट ब्रिटेन में केविनेट की 
-तानाशाही है जिसे केवल जरा प्रचार का भय है तथा जिस पर ज़रा जनमत का 
दवाव है । 
विरोधी दल का कार्य-- तिटिशा सधद के उपरोक्त बन को पूर्ण बनाने 


१४४ प्रेट त्रिदेन की शासन-व्यत्रस्था 


के लिये यह बताना भी आवश्यक है कि प्रिटिश संसदीय व्यवस्था मे विरोधी दल 
का क्या स्थान है। केविनेट के या संसदीय शासन-व्यवस्था के समुचित रूप से कार्य 
करने के लिये विरोधी दल” आवश्यक है । विरोधी दल जितना शक्तिशाली होता 
है उतनी ही शासन पर रोकथाम रहती है और प्रशासन उतनी ही कुशलता 
से चलता है । ऊपर बताया जा चुका है कि संसद का एक प्रवान कार्य यह भी है 
कि वह पूछताछ तथा आलोचना करती रहे, जिससे कि मंत्रियों की योग्यता का पता 
लगता रहे ओर वे तथा उनके अधीनस्थ अधिकारी ठीक कार्य करते रहे । यह कार्य 
मुख्यतः विरोधी दल करता है। विरोधी दल इस काम को जितनी अच्छी तरह से 
पूरा कर पाता है, उतनी ही अच्छी तरह उस देश में लोकतम्त्र सफल रहता है। 
संसदीय प्रणाली के शासन के सफल कार्य करने के लिये सरकार बनाने बाला 
बहुमत दल जितना आवश्यक है उतना ही विरोधी दल भी है। फासिज्म तथा 
नात्सीबाद को और साम्यवाद को भी लोकतन्त्र इसीलिये नहीं सममता जाता कि 
उनमें बिरोधी दल नहीं होता ।क# ब्रिटिश सबिधान के सिद्धान्त तथा व्यवस्था 
में यह सुन्दर परम्परा है कि अल्यसख्यक्र यह सत्य स्त्रीकार करते हैं कि बहुसंख्यक्ों 
को शासन करने का अधिकार है और बहुसंख्यक स्वीकार करते हैं कि अल्पसंख्यकों 
को आलोचना करने का अधिकार है । यह बात मनोर॑जक है. कि संसद में अल्पमतो 
को सरकार का शत्रु नहीं समका जाता बरन्‌ उन्हें राजा महोदय का निष्ठाबात्‌ / 
विरोधी दल माना जाता है। निछ्ठाबान्‌ ([.०9०)) शहद से पता लगता है कि विरोधी 
दल को ब्रिटिश पद्धति का अभिन्न अज्ग साना जाता है । 

अब क्योकि विरोधी दल का ब्रिटिश पद्धति में एक महत्त्मपूर्ण तथा अनिवाय 
स्थान है, अत. उसके कर्मों को स्पष्ट: समझना भी आवश्यक है। कभ्ो कभी यह 
कहा जाता है कि उसका काम सरकार का बिरोध करना तथा उसे हटा देना है। 
इसका प्राय: यही आशय सममा जाता है कि उसे सत्र संभव अवसरो पर सरकार 
का विरोध करना चाहिये, यथाशक्ति उसके कान में वाधा ढालनी चाहिये जिससे कि 
वह बदनाम हो जाये और हट जाये | यह ग़लत और हानिकारक सिद्धान्त है। इसका 
असली काम सरकार के काम में वाधा डालना नहीं है वरन्‌ उसे बाध्य करना है कि 
वह अपनी नीति का स्पष्ट निमोण करे, और उनके परिणामों की ठीक ठीक व्याख्या 
करे, ओर उसे ऐसा अबसर देना है कि वह विरोधो आलोचना के उत्तर में अपनी 

६8 जेनिग्स अपने 'त्रिटिश सविधान? के पृष्ठ 5र पर लिखते हैं : 'हम स्वतन्त्र 
इसलिये हैं कि दस स्वतन्त्र रूप से आलोचना कर सकते हैं ओर यदि दमारी आलोचना का 
प्रभाव पड जाये तो सरकार को हटने के लिये बाध्य कर सकते हैं “ “ *** “यदि यह ४ 
पता लगाना द्वो कि कोई छोग स्वतन्त्र हैं या नहीं तो केवल यही पूछिये कि क्‍या वहां कोई 
विरोधी दल है और दे तो कद्दां है” 





शजनेतिक दल तथा दलीय व्यवस्था १४५ 


सफाई पेश करे और युक्तिपूवक सब बातों को सममाये | दूसरे शब्दों में, विरोधी 
दल से ऐसी आलोचना करने की आशा की जाठी है जिससे सरकार सचेत रहे तथा 
उसका परीक्षण हो जाये | यह अ्रयोजन तभी सिद्ध हो सकता है जबकि सरकार सब 
आलोचनाओं का उत्तर युक्तियों से दे, शक्ति-प्रदर्शन तथा गुप्त पुलिस से नहीं | विरोधी 
दल का सच्चा काम तब समम में आता है जब उसे बेकल्पिक (#०८४४४०) 
सरकार 'समझा जाये | जब किसी कारण से बहुसंस्यक दल पद्‌ स्वीकार न कर 
सके, तव विरोधी दल को सरकार बनाने का काम सौंपा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन की 
द्विदल पद्धति में तो ऐसा तभी होता है जब निवोचक-गण पिछली सरकार में विश्वास 
प्रकट न करें । ऐसा बहुत कम द्ोता है कि विरोधी दल इतना सबल हो जाये कि वह 
सरकार को लोकसभा के प्रांगण में ही हंरा सके । अतः उसके सब प्रयत्नों का उद्देश्य 
मतदाताओं के विचारों में परिवर्तन करना ही रहता है। अगले निवोचनों में थोड़े 
से मतों के हेर फेर से ही विरोधी दल को शक्ति मिल सकती है। वह सरकार को 
प्रायः उस समय तक हटाने की आशा नहीं कर सकता जब तक कि उसका बहुमत 
है । सरकार भी यही प्रयत्न करती है कि ढांवाडोल मतदाताओं को अपने साथ 
ले ले । अत. अल्पसंख्यक दुल तथा वहुसंख्यक दुल के मध्य संघर्ष संसद में 
नहीं होता वरन्‌ देशव्यापी अल्पसंख्यक दल के अस्तित्व के कारण वहुसंख्यक 
दुल को ऐसा व्यवहार करना पड़ता है कि जनमत उसके विरुद्ध न हो जाये। 
विरोधी दल की अनुपस्थिति में ऐसी अच्छी रोक थाम नहीं रहेगी और 
लोकतन्त्र जोखम में पड़ जायेगा । अतः ग्रेट ब्रिटेन से विरोधी दुल को ज्यथ 
की आफत समम कर सहन नहीं किया जाता है, वरन्‌ चह संविधान का सुनिश्चित 
तथा आवश्यक अड्ग है । इसी कारण उसे “राजा सहोदय का विरोधी दल” 
कहते हैं और विरोधी दल के नेता को २००० पाउंड का वेतन मिलता है, जो 
सावंजनिक कोष में से दिया जाता है, जिससे कि वह अपनी आजीविका कमाने के 
मंमट में न पड़कर अपने सावेजनिक कार्य को कर सके ४ 





अध्याय & 
राजनेतिक दल तथा दलीय व्यवस्था 
विपय प्रवेश --- यद्यपि सांविधानिक विधि मे राजनेतिक दलों को शासन 


से प्रथक तथा स्वतंत्र अंग के रूप सें मान्यता नहीं दी गई है, फिर भी भेद ब्रिटेन में 
शासन व्यवस्था के काम से उनका ऐसा गहरा सम्बन्ध है कि उन पर विचार करना 
+ [छगगरा25 ; 206 फल 6097-०0, 370 4क्रा0ा, ऐ०१९ 8. 


१४६ ग्रेट ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था 


अत्यावश्यक है। पिछले अध्याय में वताया जा चुका है कि गत सत्तर अस्सी 
वर्षों में दलो के अनुशासन के ही कारण लोकसभा पर वेविनेट .का आधिपत्य 
बढ़ता जा रहा है। दलों के अनुशासन के कारण ही संसद और सरकार के सम्बन्ध 
में तथा जनता और संसद्‌-के सम्बन्ध में ऐसा भारी परिवर्तन हो गया है, अतः"उस 
पर ध्यान से विचार करना आवश्यक है। 

लीय प्रणाली का प्र भाव --- एक लेखक ने एक वार लिखा था कि ब्रिटेन 


की संसदीय व्यवस्था पूर्ण दलीय शासन है। उसने शायद इस विशेषण 'ूर्शः का 
प्रयोग ग्रेट जिटेन तथा अन्य देशों की दल्लीय व्यवस्था में अन्तर को सममाने के लिये 
किया था। ब्रिटेन से दल का शासन इतना कड़ा होता है जितना फ्रांस, स्विटजरलेंड 
ओर संयुक्त राज्य' अमरीका तक में नहीं होता । भ्रेट ब्रिटेन से शासन किस प्रकार 
का होगा यद भी दलीय व्यवस्था से ही निधोरित होता है. तथा कई सांविधानिक 
अभिसमय भी उसी पर निर्भर हैं। दल का नेता होने के कारण ही अधान मन्त्री को 
इतनी शक्ति प्राप्त होती है; दल की समान सइस्यता के कारण ही केविनेट में एकता 
तथा उद्देश्य की एकता होती है ; लोकसभा में समर्थन करने वाले सड्भठित दल के 
कारण ही केविनिट अपना काम चलाती दे तथा (जब दल का बहुमत होता है) 
चह अपना पूर्ण आधिपत्य जमायरे रखती है, और इस तानाशाही पंर एकमात्र 
थह भय नियन्त्रण रखता है कि किसी भयानक भूल के कारण कहीं दल कमज़ोर 
होकर अगले निवोचनो में गिरन जाये ४ यदि ब्रिटेन में दो के स्थान पर तीन 
यथा अधिक दल हों और उनके कारण मिश्रित सरकारें बनानी पढ़ें तो ब्रिटेन 
की सारी शासन-व्यवस्था की रूपरेखा ही वदल जायेगी । इस समय ऐसी स्थिति है 
कि जिस दुल को बहुमत श्राप्त हो जाता है वह अपने ही समथथकों की सरकार 
बनाता है तथा अन्य दलों के सदस्यों को जरा भी शामिल नहीं करता ! अल्पसंख्यक 
दल (या दुलो) का सदा यही काम रहता है कि वह लोकसभा में तथा समस्त देश 
मे इस आशा से संघप करता रहे कि कभी वह बहुमत प्राप्त करके अपनी 
सरकार वना सकेगा । दलों के संबर्ष का. ही प्रभाव देश के समस्त राजनेतिक जीवन 
पर इष्टिगोचर होता है| प्रत्येक दल अपने सम्पूर्ण साधनों से विभिन्न निवोचन--त्ेत्रों 
मतदाताओ का संगठन करता है और उनकी सहानुभूति तथा समर्थन प्राप्त करने 
का प्रयत्त करता है। मंचों, पत्र-पत्रिकाओ, जलूसों आदि का स्वतंत्र प्रयोग किया 
जाता है। अेट ब्रिटेन में ही ये: वाते सदा चलती रहती हैं, फ्रांस तया स्विट्जुरलंड 

आदि देशों में वे सदा नज़र नहीं आती । 
१८३२ से पूर्व राजने तिक दलल-- राजनैतिक दल कोई नई वस्तु नहीं हैं, 
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वे तो आदिकाल से चले आ रहे हैं। जिन व्यक्तियों का एक ही उद्देश्य होता है तथा 
एक ही विचारधारा होती है, वे अपने समान उद्देश्य को पूरा करने के लिये 
स्वभावतः मिल कर एक हो जाते हैं। अतः राजनेतिक दल सव देशों से और सदा 
” ही होते थे-- प्राचीन रोम मे पेट्रीशियन तथा प्लेवियन दल थे, सध्यकालीन जम॑न 
में ग्यूल्फ तथा धिवेलाइन दल थे । इज्नलिस्तान में बे लेनकेम्ट्रियन तथा यारकिस्टों के 
नाम से मध्यकाल में वर्तमान थे, फिर स्ट्ूअर्ट काल में वे केवेलियर तथा राउंडहैड 
कहलाये, तत्पश्चात्‌ थे उन्नीसवीं शताब्दी के पूचोध मे व्हिग तथा टोरी दल के नामों 
से प्रसिद्ध हुए और उसी शत्ताव्दी के उत्तराध में उनके नाम उदार तथा रुढ़िवादी 
पड़ गये। हमें उनके पूरे प्रारम्भिक इतिहास को नहीं लेना है वरन्‌ उनके 
विपय में दो बातो की ओर ध्यान देना है। १८३२ के सुधार अधिनियम के पारित 
होने तक दलो की स्थिति आज से बिल्कुल भिन्न थी। १८३१२ से पहले उन दो प्रकार 
के 'वर्गों में विरोध था जिनसे से एक तो क्राउन के परमाधिकार (?767०ट2०४ए९) 
का ससर्थन करता था और दूसरा संसद के आधिकार और सता को बनाये 
रखना चाहता था।वे दल आर्थिक आधार पर नहीं घने थे, उनकी नीतियां भिन्‍न 
भिन्‍न नहीं थीं, और बे उन्हे पूरा करने के लिये मतदाताओं का समथन प्राप्त करने 
का श्रयन्न नहीं करते थे। दूसरी बात यह दे कि १८६७ से पहले, वे आज के 
. समान सुसद्भठित नहीं थे, उनको कोई केन्द्रीय संस्था नहीं थी जो उम्मीदवारों 
को चुनती या उनकी सहायता करतो और उन पर संसद मे नियन्त्रण रखती । 
उम्मीदवार अपनी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर खड़े होते थे अपने लिये प्रचार 
करते थे, अपना खब्चे स्वय करते थे, और लोकसभा में किसी प्रश्न पर चाद-विचाद 
होता तो उन्हे स्वतंत्रता थी कि वे किसी भी ओर मिल सकते थे | अतः स्वतंत्र 
मतदान बहुत होता था और ऐसा भी बहुत होता था कि कोई सदस्य कभी इधर तो 
कभी उधर मत दे दे। व्यक्तिगत रूप से सदस्यों को अपने काय की स्वतंत्रता थी । 
किन्तु अब समस्त स्थिति बदल गई है। दल की संस्थाएँ ही उम्मीदवारों को छांट 
कर खड़ा करती हैं, उनके लिये प्रचार-काय करती हैं और मतदाताओं को मतदान- 
स्थान पर लाने का प्रवन्ध करती हैं। जो उम्मीदवार किसी दल के नाम पर खड़ा 
नहीं होता उसके सफल होने की चहुत कम संभावना होती है। निवोचन में सफलता 
के लिये दलीय संगठन पर इतने निर्भर होने के कारण ही, ससद में चुने जाने पर 
सदस्यों को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बलिदान करना पड़ता है और दल के 
अनुशासन को मानना पड़ता है, जो वहुत कठोर बन गया है। इस महान्‌ परिवतन 
७ के कारणों पर विचार करना रुचिकर होगा तथा महत्त्वपूर्ण भी है। 


पूर्ण दलीय सगठनों के विकास तथा उनके अनुशासन की ओर बढ़ती हुई 
कठोरता के दो ,मुख्य कारण हैं। एक तो यह है कि १८३२५ तथा १८६० के सुधार 
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अधिनियमो छारा सतदाताओं की संख्या बहुत बढ़ गई। दूसरा कारण यह है कि 
१८६७ के सुधार अधिनियम द्वारा जब लगभग १० लाख शहरी श्रमिकों को 
मताधिकार मिला, ठीक उसी समय दो महाव व्यक्ति, ग्लेड्सटन तथा डिजरायली 
राजनेतिक क्षेत्र में आये और वे सम्पूर्ण राजनीति पर छा गये । 
यह आसानी से समका जा सकता है कि निवोचको के बढ़ने पर किस प्रकार 
दुलीय संगठन अधिक सुसंगठित होता जाता है तथा निवोचित सदस्यों पर दल का 
अधिकाधिक नियंत्रण होता जाता है। मताधिकार के विस्तार होने के साथ साथ नए 
व्यक्तियों के नामों को निवोचन नामावली में लिखवाने का काम, उनमे प्रचार करके 
उन्हे मत देने के लिये घुलवाने का काम, निव्रोचन आन्दोलन तथा उसका व्यय 
अवश्य ही वढ़ जायेगा । व्यक्तिगत उस्मीदवार देखते हैं कि वे वाहरी सहायता के 
विना सव कार्य नहीं कर सकते । एक दल की केन्द्रीय संस्था विभिन्न नियोचन-च्ेत्रो 
में अपने वेतनिक नौकरों द्वारा यह सब कार्य अधिक अच्छी तरह करवा सकती दे । 
वह उनके लिये साहित्य देती है, वक्ताओं का प्रवन्ध॒ करती है और उस प्रयोजन के 
लिये अधिक आवश्यक धन की व्यवस्था करती है। वह दल की केन्द्रिय संस्था 
उनके लिये धन देती है तथा उस्मीदवासों की सहायता करती है अतः उम्मीदवारों को 
पसंद करने के विपय में भी उसका काफी हाथ द्वोता है तथा वह सभा में भी 
उनके कामों पर अधिक नियंत्रण रख सकती है। इस प्रकार दूल का सगठन अधिकाधिक 
सुसंगठित होता जाता है तथा उसका अनुशासन अधिक कठोर बनता जाता 
है। इस प्श्वत्ति का एक अच्छा उदाहरण हमे अपने देश में ही मिल सकता दै 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सुसंगठित केन्द्रीय तथा प्रांतीय संस्थाएं थीं ओर बह 
अपने सदस्यों को कठोर अनुशासन में रखती थीं (यद्यपि अभी हाल में उसका 
सगठन कुछ कमज़ोर पड़ गया है) | इंगलेंढ में यह संगठन वहुत धीरे धीरे स्थापित 
हुआ, जो अदृश्य सा था। इसका विस्तार से वर्णन करना जरूरी है |# इसके 
विकास में इस थात से सहायता मिली कि उपयुक्त समय पर दो महान्‌ व्यक्ति 
ग्लेड्सटन तथा ढिज़रायली राजनेतिकल््षेत्र में' आये। मतदाताओं ने व्यक्तिगत 
उम्मीदवारों के लिये मत देने की वजाय उन उम्मीदवारों के लिये मत देना आसान 
समझा जिनसे आशा की जा सकती थी कि वे सब परिस्थितियों में किसी नेता 
विशेष का समर्थन करेंगे। हमारे देश में भी स्वतंत्रता मिलने से पहले करोड़ों 
मतदाताओं ने किसी व्यक्तिगत उम्मीदवार को देख कर मत नहीं दिये वरन्‌ मद्दात्मा 
गॉधी तथा जवाहर लाल नेहरू के नाम पर उन्हें मत दिये। यह स्वाभाविक हे कि 
निर्वाचनों के समय दल के नेता का महत्त्व चहुत बढ़ जाता है । 
जो इस विषय पर अ्रधिक जानना चाहते हें वे डिव्याधवए शिएा के ०9% 
3/668% ४8 (४00०९४४४९४ का श्रध्चाय ४ पढ़े । 
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ब्रिटिश राजनैतिक दल-- भेद बिटेन में ही आधुनिक समय में सबसे 


पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई थी, वही राजनैतिक दलो का प्राचीन सदन 
है। राजनेतिक दल का अर्थ आज है “ऐसे लोगों का वर्ग जो सा्बंजनिक 
कल्याण के अपने विचारों को अमल में लाना चाहते हैं।” संसदीय प्रणाली के लिये 
यह आवश्यक है कि कम से कम दो मुख्य राजनेतिक दल हो, बहुमत दल की सरकार 
वन जाती है तथा अल्पमत दल विरोधो दल का रूर ले लेता है। यदि किप्तो देश से 
केवल दो दी प्रधान राजनेतिक दल हो तो वह पद्धति द्विदल प्रणालों कहलातो है। 
इगलिस्तान मे परम्परा से द्विदल पद्धति है, यद्यपि यूरोंप के अनेक देशों में चहुदुल 
प्रणाली प्रचलित है । 
ग्रेट ब्रिटेन से श्रमदल के उत्थान से पहले, रूढ़िवादियों तथा उदार दल बालो 
में दी शक्ति के लिये संघय होता था; रूढ़िवादी ज़रा सुधरे हुए रूप में 'दोरी' 
परम्परा को बनाये रखते थे तथा उदारद्ल वाले 'व्हिग” परम्परा को सुधरे हुए रूप 
में निवाहते थे । कभी एक दल को शक्ति मिल जाती थी तो कभी दूसरे दल को। 
जब श्रम दल का उत्याव हुआ तथा उसे १६२२ में १४२ स्थान, १६२३ में १६१ 
स्थान, और १६२४ में १५१ स्थान मिल गये तो हिंदल पद्धति समाप्त हो गई। 
१६२३ में लोकसभा में तीन दल थे और किसी का पूर्ण बहुमत नहीं था। देश 
को एक नया अनुभव हुआ कि श्रम दल की सरकार वन गई यद्यपि उसका बहुमत 
नहीं था | वह तभी तक रह सकती थी जब तक कि_ उदार दल उसका समर्थन 
करने के लिये तैयार था। दूसरे शब्दों में दिल प्रणात्री 
के समाप्त होने से अल्पमत सरकार वन गई थी । यह्‌ स्थिति अधिक समय तक 
नहीं रही, क्योकि अगले सामान्य निवोचन में रूढ़िवादी दल को बहुमत प्राप्त हो 
गया और वह स्थिर सरकार बताने से समर्थ हो गया | उसे जो अधिक स्थान मिले 
थे, उतने उदारो को कम मिले थे | १६२६ के निवोचनों में १६२३ की ही स्थिति फिर 
उत्पन्न हो गईं ; किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला | फिर श्रम दल की सरकार 
बन गई और उदार दल के हाथ में शक्ति-संतुलन था । वह सरकार थोड़े ही समय 
तक रह सकी, १६३१ सें उसके स्थान पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो गई। उसके 
पश्चात्‌ राष्ट्रीय सरकार के नाम से रूढ़िवादी ही शासन करते रहे । १६४५ के सामान्य 
निवोचन से पुरानी ह्विदल पद्धतिं फिर उभर आई, श्रमद्ल की सरकार वन गई और 
रूढ़िवादियों का विरोधो दल वन गया । उदार दुल्ल बहुत छोटा सा रह गया और 
यह कहा जा सकता है कि उसके लिये फिर एक प्रधान दल की स्थिति को प्राप्त करना 
बहुत कठिन काम होगा । अतएव, व्यवहार मे, भेंट ब्रिडेन में दो ही राजनैतिक दल 
हैं जिनकी सरकार वन सकती है। १६४० के निवोचनो में ये दोनों दल लगभग 
वरावर शक्ति मे रहे । उदार दुल तथा रूढ्वादी दोनों मिल कर श्रम दल से पांच 
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सात स्थान कम प्राप्त कर सके, अतः श्रप्तदूल को ही सरकार वनी रही, तथा रूढ़िवादी 
विरोधी दल वन गया । उदार दल को इस चार भी नगण्य स्थान मिले, किन्तु उदार 
दल का ऐतिहासिक महत्त्व है। अतः ब्रिटेन के राजनैतिक दलों के इतिहास में 
उसका भी उल्लेख करना आवश्यक होगा । अब हम तीनों दलो के मुख्य सिद्धान्तो 
का विवरण देंगे। यह याद रखना चाहिए कि ब्रिटिश राजनैतिक दल उन विचारों 
पर आधारित हैं जो बदल सकते हैं; धर्म, जाति, भाषा यथा बंश आदि बातो पर 
नहीं, जो सामान्यत- बदलते नहीं | वे दल किथोलिक' हैं. क्‍योंकि वे धर्म, आर्थिक 
स्थिति, अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को अपनी सदस्यता से नहीं 
रोकते । 

रूढ़िवादी दल $--- यह दल गत शताब्दी के प्रथम २४ वर्षों से तथा उनसे 
पूर्व टोरी! दल कहलाता था, अब बह रुढ़िवादी दल कहलाता है जो शब्द उसके 
गुणों का ठीक ठीक परिचायक है। इसका अथ यह है कि वह दल उन संस्थाओं, 
प्रथाओं तथा विचारधाराओ को वनाये रखना चाहता है जो बहुत समय से श्रचलित 
हैं तथा आदर पाती रही हैं| स्वमावतः इस दल को बतमान व्यवस्था में परिवतंन 
करना अच्छा नहीं लगता और वह उसका सदा विरोध करता रहा है । किन्तु परिवर्तन 
तो जीवन का नियम ही है ओर कोई भो वस्तु स्थिर नहीं रह सकती, अतः रूढ़िवाद 
का यह अथ है कि परिवर्तन शनेः शने. तथा सावधानी से होना चाहिये, और केबल 
तभी होना चाहिए जबकि उसकी आवश्यकता पूर्णतः सिद्ध हो जाये | यह उन लोगो का 
इप्टिकोश है जो परम्पराओं का बहुत सम्मान करते हैं और निहित स्वार्थों 
तथा विशेषाधिकारों को स्थापित व्यवस्था का अड्डः मानकर स्वीकार करते दैं। 
इससे हम यह सममः सकते हैं कि किस ग्रकार के व्यक्ति ओर किस अकार के 
सामाजिक वर्ग रुढ़ियादी दल का समथन करते होगे, और इस दल के मुख्य उद्देश्य 
क्या हो सकते हैं। उद्दे श्य के विपय में यह कहा जा सकता है कि रूढ़िवादी पृजीवाद 
के ढांचे को बनाये रखना चाहते हैं| दूसरी वस्तु जिसे वे धनाये रखना चाहते हैँ 
बह त्रिटिश साम्राज्य है। वे जिन राजनैतिक संस्थाओं को बनाये रखना चाहते हैं. 
उनमे मुख्य ये है : क्राउन के परमाधिकार (?7००६५४४०), ला्डसभा की स्वतंत्रता, 
इड्लिस्तान के गिरले ("प्पणा) की विशेष स्थिति, शक्तिशाली शासक बर्ग, राष्ट्रीय 
एकता, ग्रे र-सरकारी सम्पत्ति की राज्य के हस्तक्षेप से विमुक्ति, वड़ें जमींदारों तथा 
उद्योगपतियों के स्वार्थ । रूढ़िवादियों के छृदय से क्राउाई तथा राजपरिवार का जो 
सम्मान दै वह बहुत ज्यादा है। वे उन्हें राष्ट्रीय एकता तथा दूरस्थ साम्राज्य का 
प्रतीक सममते हैं। उदार दल ने आयर को स्वशासन दिया तब रुद्िवादियों ने 
उसका बहुत विरोध किया था तथा भारत और उपनिवेशों (०००7॥४०७) में 
स्वायत्तता (8ण०००णा०) की स्थापना का भी वे विरोध करते रहे थे। वे 


| 


)॥ न्‍ 
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राजनेतिक्‌ दल तथा दलीय व्यवस्था 


विदेश नीति में कट्टर साम्राज्यवादी हैं तथा साम्राज्य के अन्तर्गत आ 
अधिमानों (?7र्थ०7०१०९) तथा संयुक्त शस्त्रीकरण का वे प्रवल समर्थन करते 
उत्तका यह्‌ विश्वास वया सिद्धान्त है कि प्रबल ब्रिटिश साम्राज्य विश्व-र 
के लिये सर्वोत्तम अत्यामूति (७7४:०7/०७) है । उनका यह पूर्ण विश्वास है 
एक शक्तिशाली तथों विशेषाधिकार-प्रप्त शासक वर्ग होना चाहिये क्योंकि उन्हे 
यह योग्यता तथा अधिकार श्राप्त है कि जनता की इच्छा से स्वतन्त्र होकर श 
कर सकें । यह भी एक कारण है कि रूढ़ियादी सदा यह कहते रदे हैं कि लाढेे 
को वे शक्तियां चापस दे दी जायें जो संतद अधिनियम द्वारा उससे छीन 
गई थीं। 

ऊपर के विवश्ण से यह समझना आसान है कि रूढ़िवादी दल के सम् 
तंथा भक्त धनी-मानी, पदवीग्राप्त और सामाजिक प्रतिष्ाप्राप्त लोगों में ही मिलेंगे | ६ 
सदस्यों में बे लोग हैं जो यह सममभते हैं कि समाजवाद से उनके हित्तों को 
पहुँचेगी, जैसे रईस, जमींदार, उद्योगपति, धनी, साहूकार, आंग्ल-गिरने के सत् 
विश्वविद्यालयों के अधिकांश स्नातक (5720४४॥९०5), समृद्धिशील व्यापारी ' 
व्यवसायी । किन्तु यह नहीं समकना चाहिये कि उसमें सब पू-जीपति ही हैं, द 
हैं ही नहीं। रूढ़िवादियो का पत्र-पत्रिकाओ पंर बहुत नियंत्रण है अतः उनका जन 
पर जितना प्रभाव द्ोता है उतना अन्य दलों का नहीं । 

यय्यपि रूढ़िवादी दल ने स्थापित व्यवस्था का समर्थन किया था तथा उदार 
द्वारा समय समय पर किये गये सुधारों का प्रायः विरोध किया था, फिर भी 
ध्यान रहे कि- कई वार उन्होंने सावजनिक मामलों में उदार दल से भी आ/ 
उदारता दिखाई थी और कुछ सुधार के विधेयक पारित किये थे । १८६७ के सः 
सुधार अधिनियम को तथा १८८८ में काउन्टी शासन की पुनरचता करने : 
लोकतंत्रीकरण करने के विधेयकों को रूद्विवादी दल ने ही पारित किया था। दू 
बात, यह थाद रखना चाहिये कि दुल सें समस्त सदस्य एक से ही नहीं हैं जैसा 
प्रायः सोचा जाता है; रुढ़ियादों कदलाने वाले सच व्यक्ति परिवतन का २ 
विरोध नहीं करते। रुढ़िवादी दल में ही वास पक्त, दक्षिण पक्ष तथा केन्द्रीय पत्त 
जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहले थे । 'वामपत्षी', जो प्रायः युवक रूंढ़िव 
.कहलाते हैं, दक्तिणपक्तियों से अधिक उदार होते हैं, दक्तिणपत्ती प्रायः ढाइनद 
अथवा '“अल्ट्रा-कन्जरबेंटिवः कहलाते हैं। चामपत्ती कभी कभी श्रमदल वालों 
समान हो जाते हैं। केवल यही अन्तर रद्द जाता है कि वामपत्ती-रूढ़ि वादी पू.जीः 
+ को तो बनाये रखना चाहते हैं परन्तु उस पर राज्य का अधिक नियंत्रण चाहते 
जब कि अमदल उसको कक समाप्त कर देना चाहता है। अधिकांश रूढ़िच 
सध्य की विचारधारा के हैं जो वामपक्ती या दुक्षिणपत्ती नहीं हैं। अच रुद्रिय 


१४२ प्रेट ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था 


2 साथ प्रगतिशील बनते जा रहे हैं तथा उन्होंने उन्नत सामाजिक विवान 
चनाये-है । 


उदार दर+--- अ्रधान दल के रूप से श्रम दल के आने से पहले, उदार 

दल ही रूदियादी दल का ऐतिहासिक विरोधी था, और जब रूढिवादी सरकार 
नहीं बनती थी तव उसकी ही सरकार बनती थी। उनके सिद्धान्तों तथा सामान्य 
इृष्टिकोणों सें भी चहुत अन्तर-था ।'रूढ़िवादी प्राचीनकाल से जमी हुई व्यवस्था का 
समथन करते थे तथा उन प्रथाओं तथा विचारों को छोड़ना नहीं चाहते थे जो 
परंपरागत हो गये थे, किन्तु उदार दल वाले मनमाने शासन का विरोध करते थे । 
उदार दल “का आरम्भ तब हुआ जब सुधारवादियों ने धार्मिक संघर्ष आरम्भ किये 
थे और यह दाबा किया था कि धर्म मे भी वैयक्तिक निशेय तथा विचार-स्वातन्त्य 
को स्थान मिलना चाहिये, और वह संपर्ष “ राज्य के गिरजे”? तथा मनमाने शासन 
के विरुद्ध आन्दोलन के रूप में परिणत हो गया। ये ही इस दल के मूल्य सिद्धान्त 
रहे हैं।उदारबाद की भावना यह है कि नये अनुभव को स्वीकार किया जाय तथा 
स्वतन्त्र विकास का समथंन किया जाये! अतः इस बाद! को सममना इतना सुगम 
नहीं है जितना रूढ़िवाद को सममना है। किन्तु सामान्यतः यह कहा जा सकता है 
कि उदारदल व्यक्ति को राज्य से अधिक महत्त्व देता है, और उसका यह ख्याल है 
कि राज्य का उद्देश्य यही है कि वह अधिक सख्या में पूर्ण माननों का ख्जन करे | 
इस प्रकार उसने निदित अधिकारों पर अधिक जोर न देकर मानव के अधिकारों पर 
अधिक वल दिया है। उदार वादी लोग परम्परा पर कम अड़ते हैं. तथा वे जीवन 
की बदलती हुई स्थितियों के अनुसार सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाओं को 
बदलने के लिये अधिक तैयार हैं। अतः वे.शासन तथा उद्योग में वर्तमान स्थिति का 
बदलना चाहते हैं । 

आर्थिक क्षेत्र में उदाझल की नीति यह थी कि उद्योग तथा वाशिब्ज को 
प्रोत्ताइन देकर जनसाधारुण को अधिकाधिक अवसर दिये जायें। वह स्वतत्र व्यापार 
तथा स्वतंत्र प्रतियोगिता (४7०७ ८०एए०४ा०४) के पक्ष से था। उदार दल छोटे 
पैमाने के कृषि तथा व्यापार की अधिक-चिंता करता था, और औद्योगिक श्रमिकों 
की हालत को सुधारना चाहता था। विदेशी मामलों के क्षेत्र में वह साम्राज्य में 
रहते हुए लोगो को अधिक अधिकार देना चाहता था। एक उदार दल के ही 
मंत्रिमंडल ने आयरलैंड को स्वशासन देने की प्रस्थापना की थी जिसका रुद़्य्रादियों ने 
घोर विरोध ,किया था। उदारदल को व्यक्तिवाद, प्रगति तथा उन्नति का दल 
कहा जा सकता है, और इसके विपरीत रूढिवादी लोग अपने आप को उन अधिकारों 
के संरज्क सममते थे जो परंपरा के कारण पवित्र वन गये हैं। 
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राजनैतिक दल तथा दलीय व्यवस्था १४३ 


किन्तु रूढ़िवाद तथा उदारवाद के सतभेद पर अधिक बल नहीं देना चादिये। 
श्रमद्ल के उत्थान से उनके मतभेद वहुत कम हो गये हैं।आयर के प्रश्न पर 
ग्लेडस्टन दल,को अपने साथ नहीं चला सका । लगभग १०० उदार सदस्य उसका 
साथ छोड़ कर रुढ़िवादियों से मिल गये तथा स्वशासन विधेयक (पि०गा० 
प्रण6 87) को परास्त कर दिया, जिसके फलस्वरूप मंत्रिमंडल को त्यागपत्र 
देना पड़ा। उस समय रूढ़िवादियों तथा विद्रोही उदारों मे जो मित्रता हुई 
थी वह स्थायी वन गईं, और उस समय से रूढ़िवादों दल का नाम रूढ़ितादी तथा 
एकताबादी दल रख दिया गया । पू'जीवाद तथा समाजवाद के संघ से, 
उदार दल का ऊक्रुकाव पू'जीवाद की दी ओर अधिक होता है । वे समाजवाद को व्यक्ति 
की स्व॒तत्रता के लिये बहुत भयानक सममते हैं और व्यक्ति की स्वतंत्रता को रक्षा करना 
उनका ऐतिहासिक धस है। किन्तु समाजवाद का विरोध करते हुए भी वे पूंजीवाद 
में काफी सुधार आवश्यक चताते हैं। वे कुछ उद्योगों का समाजीकरण भी करने के 
लिये तयार हैं यदि यह सिद्ध हो जाये कि ऐसा करने से कार्यकुशलता बढ़ 
जायेगी । उनका कददना यह है कि सार्वजनिक उद्योगों तथा शैर-सरकारी उद्योगों के 
सध्य कोई नियत रेखा स्थिर नहीं है ; चह रेखा पहले सरकती रही है और आगे भी 
सरक सकती है। यद तो व्यवहार और सुविधा का प्रश्न है, सिद्धान्त का नहीं | इस 
दृष्टिकोण के कारण वे रूढ़िवादियों के अधिक निकट हैं, समाजवादियों के नहीं 
अपनी उज्जञति के शिखर पर उदार दल में कई प्रकार के सर्दर्स्य थे ; उसमें 
बृत्ति वाले (?706०४४०॥४)) तथा चारिज्य वाले भी थे, नागरिक मध्यवर्ग, छोटे 
दुकानदार तथा व्यापारी, नगर के श्रमवर्ग वाले तथा कुछ कृषि श्रमिक भी थे। 
पादरी लोग कभी उसमे शामिल नहीं हुए । अब उसके सदस्य डांवाढोल हो गये 
हैं , उसके बहुत से समर्थकों ने श्रम दल की या रूढ़िवादी दल की सदस्यता स्तरीकार 
कर ली है। इस दल के पतन का मुख्य कारण यद्द है कि उसके पास कोई स्पष्ट तथा 
सीधा कार्यक्रम नहीं है । वह पूछ्जोचाइ३ तथा समाजबाद के घीच का मार्ग पकड़ता 
है, धनियों के लिये व्यक्तिवाद का तथा निधनो के लिये सद्भधडघन का समर्थन करता 
है। ऐसी नीति कई लोगो को पसन्द नहीं आती । इस दल को बहुत कुछ नुकसान 
नेताओं के मतभेद से भी उठाना पड़ा है। बहुत समय तक उसके नेता सल्नठित नहीं 
रहे | ब्रिटेन मे प्रचलित निवोचन-पद्धति से भो उसे बहुत हानि पहुंची है ; उसके 
कारण इस दल को देश में जितने मत मिलें उस अनुपात से स्थान नहीं मिले | 
श्रम दल-- भेट ब्रिटेन में रूढ़िवादी तथा उदार दल तो इतने ही पुराने हैं 
जितना कि वहां संसदीय शासन है, वे पहले क्रमशः ठोरी तथा व्हिग कहलाते थे 
ओर उस से भी प्राचीन काल में केवेलियर ओर राउण्डहैड कहलाते थे ; किन्तु 
श्रमदल नया दल है तथा इन दोनों पुराने दलों के चिरोव में वता है। ययपि १६०० 
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से पहले भी लोकसभा में कुछ श्रम सदस्य थे, तथापि वे किसी सुसज्नठिन दल में 
नहीं थे और उनकी संख्या बहुत नगण्य थी। १६०० में श्रम दल का निमौण हुआ 
तथा उसने ५० चर्ष मे चहुत उल्नति की है। १६०६ में उसे २६ स्थान मिले थे, 
१६१० मे ४०, १६१८ से ४७, १६२२ में १४२, १६२३ में १६१, १६२४ से १४१ 
तथा १६२६ में ८८ । १६३१ तथा १६३४ के निवोचनों में उसके नेताओं में सतभेद 
होने के कारण उसे चहुत कम स्थान मिले | किन्तु १६४५ में उसने सब कप्तर पूरी 
करली तथा पूर्ण बहुमत श्राप्त करके किसी अन्य दल की सहायता के बिना ही 
सरकार वनाली, जो इसके लिये इस प्रकार का पहला ही अवसर था। २१६४० के 
निवोचनो में भी उसे पूर्ण वहुमत प्राप्त हो गया यद्यपि विरोधी दल और श्रम दल के 
स्थानों का अन्तर नगण्य रह गया ; फिर भी केबल पांच सात के बहुमत से उसका 
मंत्रिमंडल चलता रहा । 

एक ओर श्रम दल के कार्य-क्रम तथा नीतियों में और दूसरी ओर रुढ़िवादी 
तथा उदार दलों की नीतियो तथा कार्य-क्रम में बहुत अंतर है | दोनों प्राचीन दल तो 
पूजीवादी समाज के ढांचे में ही अपने कार्यक्रम चलाते हैं, किन्तु श्रम दल 
समाजवाद पर आधारित नई सामाजिक व्यवस्था वनाना चाहता है जिसमे यातायात 
(77०४759०४०४०) तथा खान आदि मूल उद्योगों मे ग़ैर-सरकारी स्वामित्व के 
स्थान पर सार्वजनिक स्वामित्व स्थापित हो जाये । वह मतदाता को यह निश्चय 
करने का अवसर देता है कि वह प्राचीन पूजीवाद की व्यवस्था को बनाये रखना 
भचाहता है या उसके स्थान पर विल्कुल नई सामाजिक व्यवस्था चाहता है। गरीबी तथा 
वेकारी को तत्काल दूर करना इस दल के का्य-क्रम में है; ठीक है, उनका स्थायी 
इलाज केवल समाजवाद ही तो है। इस अरकार हस श्रम दल के कार्य-क्रम को दो 
भागों में विभाजित कर सकते हैं-- एक तो इच्नलिस्तान को पूजीवादी राज्य के स्थान 
पर समाजवादी राज्य बनाना है, दूसरा समाजिक सेवाओ का विस्तार करना है । 
धन का अधिक न्यायपूर्ण वित्तरण तथा जनसाधारण के जीवन-स्तर का उत्थान ये ही 
समाजवाद के स्वाभाविक परिणाम हैं। आर्थिक दृष्टि से समाज के पुनर्निमीण के 
साथ साथ राजनेतिक दृष्टि से भी समाज का पुननिंमोण होना आवश्यक है। लाढे 
सभा तथा दुहरे मतदान की समाप्ति, वर्तमान राजनैतिक संसद अथोत्‌ लोकसभा 
के साथ साथ एक सामाजिक संसद का निवोचन जिसका करारोपण (7४४०५॥००), 
शिक्षा, निर्धन-सहायता तथा अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूरा नियन्त्रण हो, ये 
उसकी राजनैतिक पुनर्निमोण योजना की कुछ विशेषताएं हैं। उसे राजन्त्र के जारी 
रखने पर कोई आपत्ति नहीं मालूम होती । 

विदेशी सम्बन्धी तथा साम्राज्य की राजनीति के क्षेत्र में, श्रम दल चाहता दै 
कि अन्‍्तरोष्ट्रीय प्रतियोगिता के आर्थिक कारणों को हटाया जाये, शस्त्राल्रों को 
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कम किया जाये, शल्तरास्त्रों के निमोण का राष्ट्रीयररण किया जाये, अन्तरीष्ररीय 
सदूभावना को बढ़ाया जाये तथा विश्व सद्ठ (पहले लीग आफ नेशस तथा अब 
सयुक्त राष्ट्र सद्ठ) को सजावृत बनाया जाये। साम्राज्य सम्बन्धी नीति से श्रम दल 
सदा भारत के लिये स्वशासन का समर्थन करता रहा है (और अन्त में श्रम सरकार 
के समय से ही भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई), चह उपनिवेशों (0०००॥४०७) से 
ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त को लागू करने तथा वहां स्वशासन का विकास करने की नीति 
का समर्थन करता है, और यूरोगीय पूछ्जीबाद के शोषण से आदि-बासी लोगो को 
बचाने के लिये पयोधप्त संरक्षण रखना चाहता है । 

श्रेट ब्रिटेन के अन्य दलों के समान, श्रम दल में भी सतभेद तथा गुटब॑दियां 
हैं। वहां भी वामपक्ष तथा दक्षिणपक्त हैं । मतभेद मुख्यतः इस बात पर है कि 
समाजवाद लागू करने के लिये जो कदम उठाये जायें उनमे कितनी जल्दी की जाये। 
समस्त श्रमदल सहमत है कि वतंमान व्यवस्था से नई सामाजिक व्यवस्था लाने का 
पखिवतन शांतिपूर्ण तथा सांविधानिक साधनों द्वारा हो, रक्तपूर्ण क्रांति से न हो। 
किन्तु वामपक्ती चाहते हैं कि हमारे जीवनकाल में ही सनाजवाद” आा जाये। नरम 
दल का विश्वास है कि धीरे चलना अनिवाये है?। दक्षिणपक्ती सामाजिक 
सेवाओं के विकास पर ज़ोर देते हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि सामाजिक 
सुधारों में सकल्नना मिलने से उन्हे अधिक समथन प्राप्त होगा । वामपक्षियों के 
बिचार मे, सामाजिक सुधार तभी स्थायी हो सकते हैं जब कि उद्योग का समाजीकरण 
किया जाये । 

पहले श्रम दल को. मुख्य समथन ट्रेंड यूनियनों (अ्रम-संघों) से श्राप्त होता 
था | रुख्यत” निम्नतर सामाजिक तथा आर्थिक वर्गों से ही उसे सदस्य मिलते थे। 
गत घीस तीस ब्ष में उसका सामाजिक आधार वहुत विस्तृत हो गया है। उसके 
सदस्यों मे अब विभिन्न सामाजिक वर्गों की जनता शासिल है। १६२८ के अधिनियम 
छारा जिन महिलाओं को मताधिकार मिला है वे इसका चहुत समर्थन करती हैं । 
किन्तु इस दल के नेता मुख्यत- उच्च मध्यवर्ग में से हैं। यद्यपि प्रधान दलो में यह 
दल सबसे नया है, फिर भी इसका संगठन तथा अनुशासन सच दलों से अच्छा 
है। इसके वार्पिक सम्मे्षन से अ्रत्येक सहायक संस्था तथा शाखा के सदस्य अते हैं 
ओर उसमे जो प्रस्ताव पारित होते हैं उनसे ही दल की नीति का निधोरण होता है । 


अन्य दस-- इन तीन प्रधान दलों के अतिरिक्त (जो अब व्यवहार में दो 
ही रह गये हैं) कुछ छोटे छोटे दल भी हैं, जिनमे से अधिक महत्वपूर्ण सान्यवादी 
((०एणाणमंआ) दल, फासिस्ट दल तथा स्वतंत्र श्रम-दल्न हैं. । साम्यवादी दल 
छोटा सा है किन्तु उन्नति की ओर अग्रसर है। उसका रुस से सम्बन्ध होने के 
कारण जनता उसे पसन्द नहीं करती | उसने कई वार श्रम-दल्न से मिलना चाहा, 
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किन्तु असफल रहा । फासिस्टो के नेता सर ओस्वाल्ड मोसले हैं। १६३१ के उप- 
निवोचन से पता लग गया था कि इस दल का भविष्य उज्ज्यल नहीं है। खतंत्र 
श्रम-दल्न तो श्रम-दल से भी प्राचीनतर है और वास्तव में उसी से श्रम-दल की 
उत्पत्ति हुईं है। १६३१ से स्वतंत्र अम-दल अरम-दल” से अलग हो गया क्योंकि 
उसके विचार में श्रम-दल काफी प्रगतिशील तथा उम्र नहीं था। इस दल के मुख्य 
सदस्य श्री मेक्‍्सटन तथा श्री फेनर ओकवे थे । 

दलों की वर्तमान च्यवस्था-- रेट ब्रिटेन में दल्लों की स्थिति का जो 
सिंहावलोकन ऊपर किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि शक्ति के लिये मुख्य संघर्ष 
रूढ़िवादियों तथा श्रम-दल में है। तीनों छोटे दलों-- साम्यवादी, फासिस्ट तथा 
स्वतंत्र श्रम-दत्-- में से किसी का भी ब्रिटिश मतदाताओं में प्रिय होना सम्भव नहीं 
जान पड़ता । पुराना उदार-दल भी अब अपनी पहले वाली स्थिति को पुनः प्राप्त कर 
सकेगा, इसका कोई चिह्न दिखाई नहीं देता । जो उदार सदस्य रूढ़िवाद को पसंद 
करते थे वे रुढ़िवादी दल में चले गये हैं तथा उम्र विचारों वाले सदस्य श्रम-दल में 
चले गये हैं। अत. हम कह सकते हैं कि श्रम-दल के उत्थान से ट्विदल प्रणाली की 
समाप्ति अस्थायी ही थी, और ब्रिटेन में अब पुनः यही प्रणाली स्थापित हो गई है 
जो उसकी परम्परा के अनुकूल है । 

रैम्ज़े भ्योर जैसे कुछ व्यक्तियों के विचार मे यह ह्विदल प्रणालो अच्छी चीज़ ४ 

नहीं है, उनके विचार में त्रिदल प्रणाली अधिक स्वाभाविक तथा लाभप्रद है। 
उनका कहना है कि छ्विदल प्रणाली मे साधारण निबोचन में राष्ट्र का निर्णय ठीक 
प्रकार प्रकट नहीं होता | कोई मतदाता रूढ़ियादी नीति का विरोधी होने के कारण 
श्रम-दल को मत दे सकता है, चादे वह समाजवादी न हो। इसी प्रकार रुढ़िवादों 
दल का मत देने वाला शायद्‌ उस दल से पेम के कारण नहीं, अपितु श्रम-दल से 
घृणा के कारण ऐसा कर सकता है | त्रिदल प्रणाली में दक्षिण, वाम तथा मध्यम- 
वर्ग होते हैं जो मानव-प्रकृति के अधिक अनुकूल हैं. और जिनसे मतदाताओं 
को अपने विचार ठीक अकार अभिव्यक्त करने का अबसर मिल जाता 
है। छिंदल प्रणाली में एक और गम्भीर च्रुटि है। संसदीय शासन-पद्धति में 
इससे केविनेट की तानाशादी स्थापित हो सकती है। जब किसी मंत्रिमठल्न को विधान- 
मंढल में ठोस तथा पूर्ण बहुमत प्राप्न हो जाता है तव वह विधि-निर्माण में, वित्त 
के विपय में, तथा प्रशासन मे सर्वोच्च सत्ताधारी वन जाता है जैसा कि ग्रेट ब्रिटेन 
में हुआ दहै। मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व का सिद्धान्त तथा हिदल प्रणाल्षी--इन 
दोनों के मिल जाने से सरकार अत्यधिक शक्तिशाली तथा शीघ्रगामी वन जाती है । 
ओर उसमें सममोते की चह भावना नहीं रहती जो सच्ची प्रतिनिधि सरकार के 
लिये आवश्यक है ।? 
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उधर, त्रिदल प्रणाली अथवा वहुदल प्रणात्री के विरुद्ध मुख्य युक्ति यह है कि 
इससे मिश्रित सरकारें बनेंगी जो अवश्यमेच शक्तिहीन तथा अस्थिर होती हैं। जब 
मंत्रिमंडल को विधान-मंडल में अनेक दलों अथवा वर्गों पर आश्रित रहना पड़ता है 
तब वह सचेतक के बल पर काम नहीं कर सकती, चरन्‌ उसे विधि-निमोण में 
समुचित मध्य-सार्ग हढने पड़ते हैं तथा सब बातों पर विचार करना पड़ता है। 
यह ठीक नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता ; इसके विपरीत, उचित परिस्थितियों में 
यह बात एक गुण है । कई वर्गों पर आश्रित होने के कारण शक्ति पर आवश्यक 
रोक-थाम तथा निर्य॑त्रण लग जाता है, जो दविएल प्रणाज्ञी में नहों होता । इस विपय 
पर अधिक विस्तार करने की यहां आवश्यकता नहीं है; जो पाठक इस बिपय पर 
अधिक जानना चाहते हैं वे रेमज़े म्योर तथा लासकी की रचनाओं को पढ़ सकते हैं, 
क्योंकि इस बाद-विवाद में वे विरोधी विचारों के श्रतिनिधि-लेखक हैं । 

दलीय संगठन-- जैसा कि पहले अनेक वार वताया जा चुका है, ग्रेट 
ब्रिटेन में दलीय सगठन बहुत पूर्ण चत गया है (यही स्थिति आजकल संसार के 
अन्य कई देशों में भी है) | सारे दल लगभग एक ही प्रकार से संगठित होते हैं। 
प्रत्येक दल में दो अंग होते हैं--- एक संसद में काम करता है तथा दूसरा संसद के 
बाहर काम करता है। संघद्‌ में काम करने वाले अंग में उस दल के समस्त ससद्‌ 
सदस्य होते हैं और उसे प्रायः 'ससदीय दुल' कद्दा जाता है । वह अपने नेता, उप- 
नेता तथा दुलीय सचेतको (९००४४ 9४77७) को स्वयं चुनता है। संसद के बाहर 
के अंग में केन्द्रीय संस्था तथा स्थानीय संस्थायें होती हैं. जिन्हें शाखायें कहते हैं। 
हमारे देश में कांग्रेस दल के उदाहरण से विद्यार्थी को यह वात सममने में आसानी 
होगी । भारतोय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय संघद में संसरोय दल” है जिसके नेता 
श्रो जवाहरलाल नेहरू हैं। इसी ग्रकार प्रांतोय विधान-मंठलों में भी उसके संपतदीय 
दल! हैं यथा उत्तर प्रदेश के कांग्रेस संसदीय दल” के नेता श्री गोविन्द वलल्‍लभ पंत 
हैं । प्रत्येक संसदीय दल अलग अलग इकाई के रूप (में काम करता है। इसके 
अतिरिक्त कांग्रेस की केन्द्रीय संस्था, जो संसद के वाहर काम करती है, अखिल 
भारतीय कांम स समिति (/. !. ०. ०.) कहलाती है तथा उसकी एक कायकारिणी 
समिति (शै०गंप्ा।॥ 0०णशाएऊं।७८) भी है। इनके अत्तिरिक्त प्रत्येक राज्य में 
शाज्य कांग्रेस समितियाँ' जिनके अधीन ज़िला तथा नंगर अथवा ग्राम कांग्रेस 
समितियां हैं। कांग्रेस के किसी संसदीय-दल के सदस्य के लिये यह आवश्यक नहीं 
है कि वह किसी उक्त समिति का भी सदस्य हो। कांग्रेस का एक वार्पिक अधिवेशन 
होता है जिसमें अगामों वर्ष के लिये नोते और कार्यक्रम का निवोरण होता है। 
संसदीय दल बाहर की संस्था के अधीन नहीं होता, किन्तु दोनों के वीच सहयोग 
होता है (यद्यपि अब कई बार दोनो प्रकार के दलो के वीच संब के घीज दृष्टिगोचर 
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होते हैं) | ग्रेट ब्रिटेन मे भी सब दलों की व्यवस्था प्रायः ऐसी ही होती है। जैसे 
हमारे देश से प्रत्येक दल में कुछ बेतनिक तथा कुछ अवैततिक, कुछ पूरे समय के 
लिये तथा कुछ आंशिक समय के लिये, सब प्रकार के कार्यक्रतों होते हैं, इसी भ्रकार 
प्रत्येक त्रिटिश राजनैतिक दल प्रत्येक निवोचन क्षेत्र में वैतनिक तथा पूरे समय के 
लिये कर्मचारी रखता है। हो, कई अवैतनिक (7०7०7४79) कार्यकर्तो भी होते 
हैं जो दल के सिद्धान्तो में विश्वास करते हैं । अतः थे उसके लिये मेहनत से कार्य 
करते हैं । प्रत्येक दल का एक कोप होता है जिसमे सदस्य तथा समर्थक चन्दरा देते 
हैं। कीप एकत्र करने के अन्य कई सावन भो हें किन्तु उत्त पर यहाँ टिप्पणी करना 
आवश्यक नहीं है। 


ग्रेट त्िटेन में लोकतंत्र-- ऊपर भेंट मिटेन के विधान-संडल तथा केन्द्रीय 
कार्यपालिका और उनके सम्बन्धो का जो विवरण दिया गया है, उससे हम इस 
प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि “वहां लोकतंत्र का आदर्श व्यवद्वार में कहां तक सफत 
हुआ है ?” यह प्रश्न अत्यन्त महत्त्पपूर्ज दे क्‍योंकि लोकतत्र के व्रिपय में एक ओर 
तो सोवियत रूस का साम्यवादी इप्तिकोण है और दूसरी ओर आंग्ल-अमरीकी 
अथवा पू“जीवादी दृष्टिकोण दे और इन दोनों मे सममोता असम्भव सा है। 


लिंकन की प्रसिद्ध परिभापा के अनुसार लोकतत्र का अर्थ 'जनता का, जनता 
के लिये तथा जनता द्वारा शाप! है। आंग्ल अनरोकी विचारवारा में जनता द्वारा 
शासन पर अधिक वल दिया जाता है कि जनता स्वय अपना शासत्र चलाये। व्यवहार 
में इसका अर्थ बहुमत का शासन हो जाता है। इसके विपरीत रूसी विचार धारा 
यह है कि लोकतत्र का अर्थ है. 'बहुमत के हितार्थ शासब" और उन हितो का 
निर्धारण मार्क्स के दर्शन के अनुसार किया जाता है। हम यहाँ इस विपय पर 
विचार नहीं करेंगे कि इनमे से कौनसा इप्टिकोश ठीक दे ; हम केवल यही देखेंगे कि 
ब्रिटेन में जनता द्वारा शासन! का सिद्धान्त कहां तक सफल है, और इसी से ब्रिटिश 
ओर रुसी सिद्धान्तों के मुख्य मतभेदो पर कुछ प्रकाश पड़ जायगा ! 

दिसी देश में लोकतंत्र है या नहीं उसका पता लगाने की कई कसौटियां हैं। 
पहली तो यह है कि सव वयस्तों को उन लोगों के चुनने में समानाधिकार मिलना 
चाहिये जो शासन कार्य चलायेंगे। व्यापक वयस्क मताधिकार के होते हुए भी, 
ऑट त्रिटेन मे यह आदशो पूरा नहीं होता | जैसा कि पिछले एक अध्याय में चताया जा 
चुका है, एक-सदस्य निबोचन-चेत्र. (9फड्टीब्याशाएंटः 0ण्राश्धाप्रश ०0) में 
बहुमत द्वारा नित्रोचन की व्यवस्था से व्यवहार में बहुत से मतदाताओं का मता,घेकार 
छिन जाता है | इस अर्थ में लोकसभा जनता की प्रतिनिधि नहीं रहती। जब तक 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व लागू नहीं किया जायेगा तब तक बह घुराई दूर नहीं 
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हो सकती। अधानत.- वंशगत सदस्यों वाली लाढंसभा से भी ब्रिटेन की व्यवस्था 
कम लोकतंत्रात्मक वन जाती है, क्योकि ला्डंसभा के विषय मे कहा जाता है कि बह 
किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करती, किन्तु फिर भी वह प्रगतिशील सरकार द्वारा 
अस्तावित सामाजिक विधानों को अनन्त काल के लिये और कम से कम एक वर्ष के 
लिये तो अवश्य ही खटाई में डाल सकतो है। इस प्रकार लार्डसभा लोकसभा से 
अधिव्यक्त जनमत पर रोक लगा सकती है; ऐसी कोई सभा रूस में नहीं है, अत. 
इस अर्थ में रूस अ्रेट ब्रिटेन से अधिक लोकतंत्रवादी कहा जा सकता है । 

दूसरी बात यह है कि सच्चा लोकतंत्रात्मक शासन सदा जनता की सहमति के 
आधार पर चलता है। जनता की इच्छानुसार चलने का यह अर्थ नहीं है कि 
सरकार के समस्त कार्यों का समर्थन प्रत्येक नागरिक करे और जो व्यक्ति सरकार 
की विधियों को स्वीकार न करके उनका उल्लघन करे उसके विरुद्ध सरकार कोई 
कदम भी न उठाये ; इसका तो अर्थ केवल इतना ही है कि जनता पर सरकार 
को भ्रत्येक वात वलपूर्वक नहीं लादनी चाहिये, यदि अधिकांश नागरिक उसकी 
नीतियो को घुरा वतायें तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिये । इसका यह आशय है कि 
नागरिकों को पयोप्त सुविधाएँ मिलनी चाहियें कि वे सरकार के कामों को जान सके 
तथा उनकी आलोचना कर सकें , और उन सब को भी स्वतत्रता मिलनी चाहिये जो 
बतमान सरकार को हटा कर उसके स्थान पर, शान्तिपूर्ण तथा सांविधानिक साधनों 
से, नई सरकार की स्थापना करने का उद्देश्य लेकर प्रचार करना चाहे तथा संगठन 
बताना चाहे । दूसरे शब्दों में सच्चे लोकतंत्रात्मक शासन में विरोधी दल अवश्य 
होता है जो सरकार और उसकी नीतियो को आलोचना करता दै तथा उसे स्वतंत्रता 
होती है कि मतदाताओं को अपने सिद्धान्तों तथा कार्य-क्रम के पक्त में करके अपना 
वहुमत चना ले। ब्रिटिश शासन व्यवस्था इस कसौटी पर पूरी उतरती है, पर रूसी 
व्यवस्था में ऐसी स्व॒तत्रता नहीं है, अतः इस बात में रूप कम लोकतंत्रात्मक है। 
ओट ब्रिटेन में सरकार अपने आलोचको का मुंह बन्द नहीं करती और शक्ति से 
उनका दमन नहीं करती, वह उन्हे आलोचना करने का अधिकार देती है तथा युक्तियो 
ओर तर्को से उनका उत्तर देती है। रूस मे पत्र-पत्रिकाओं पर, मंच पर तथा अन्य 
प्रचार-ःसाधनो पर सरकार का नियत्रण है और वहां विरोधी दल को नहीं रहने 
दिया जाता। वहाँ सरकार की चुटियो, कुकर्मों या भूल-चूक को खतंत्र रूप से चर्चा 
नहीं हो सकती। अतः इस कसौटी पर कसने से ग्रेट त्रिटेन लोकतत्न ठहरता है, 
रूस नहीं। 

एक और भी कसौटी है कि सच्चे लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति जितना योग्य है 
उसका उतना ही मूल्य आंका जायेगा, और पअत्येक को आत्म-अभिन्‍्यक्ति (5० 
€5ए7०४आ०) की पूर्ण-स्व॒तंत्रता दी जायेगी। “व्यक्ति किसी एक व्यक्तित्व के 
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चित्रम्तात्र नहीं वन जायेगे चल्कि उनका अपना अनन्य व्यक्तित्व होगा ।? ये आदशो, 
विशेषत* अन्तिम आदर्श, सोवियत समाजवादी गणराज्य-सघ (0. 5. 5. 8.) की 
बजाय ब्रिटेन में अधिक पूरे हुए प्रतीत होते हैं । 

किन्तु त्रिटेन में बहुमत का शासत तथा जनता की सदपति और स्घतंत्र 
आलोचना भी सच्चे रूप से उपस्थित नहीं है। इनके लिये पहली आवश्यकता यह 
है कि समाज का आर्थिक तथा सामाजिक ढाँचा ऐसा हो कि राज्य के सामलों में 
सव नागरिक सच्चे अर्थ में भाग ले सकें और आलोचना कर सकें | जब तक 
समाज में पृ जीवाद का वोलचाला है तव तक उत्ादन के साधनों पर नियंत्रण रखने 
वाले पूजीपतियों का ही आधिपत्य देश के औद्योगिक तथा आर्थिक जीवन पर भी 
रहेगा और वे ही राजनेतिक क्षेत्र से मो अत्यन्त शक्तिशाली रहेंगे। चाहे लोकतंत्र 
का कोई रूप क्यो न हो, फिर भी वास्तविक शक्ति ब्रिटेन के एक छोटे से धनी वर्ग 
के हाथ में हो है; क्योंकि धन की सहायता से वे ही शिज्ञा प्राप्त कर पाते हैं, वे ही 
सिविल सर्विस में उच्च पद प्राप्त कर पाते हैं , निवोचनों मे भी वे असंख्य धन खर्च 
करके स्थान प्राप्त कर पाते हैं, पत्र-पत्रिकाओं तथा अन्य प्रचार-साथनों पर भी उनका 
ही एकाधिकार है। सम्पत्तिदीन मजदूर उनकी तुलना में सफल हो कर शक्ति कैसे 
प्राप्त कर सकता है? श्रम सरकार के आने से भी इस स्थिति में कोई अन्तर नहीं 
पड़ा है। दूसरी ओर रूस में उलादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण होने से तथा 
लाभाकांच्ा (?7०॥ प्राणाए०) मिट जाने से घनियों का आधिपत्य नहीं रहा है। 
इस अर्थ में रूस इद्धलिस्तान से अधिक लोकनतन्त्रात्मक है। 





अध्याय १० 
न्यायपालिका 


दिपय-प्रवेश-- ल्ञोकतन्त्र को वनाये रखने के लिये केवल बहुमत का शासन, 
स्व॒तन्त्र सहमति तथा स्व॒तन्त्र वाद-विचाद ही आवश्यक नहीं है, बरन्‌ विधि-स्यायालगों 
का न्यायपूर्श तथा कुशलतापूर्वक काम करना भी ज़रूरी है। न्यायालय नागरिकों को 
केबल यही नहीं धताते कि उन पर किन विधियों के अनुसार शासन होगा और 
उनकी कठिनाइयों को दूर करने में ही सहायता नहीं करते, चरन्‌ अधिक महत्तववूश 
वात यह है कि वे नागरिकों को स्पष्ट सुराते हैं कि वे विधि-शासन (प्िएॉ6 ०- 
[29) के अधीन हैं और निरंकुश शासन के अधीन नहीं हैं | वे एक और भी 


कप 


महत्त्वपूर्ण काम करते हैं; वे शक्तिप्रयोग को, जिसके बिना किसी सरकार का 


रन 
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अस्तित्व नहीं है और न रह ही सकता है, विधि के अधीन ले आते हैं। अतः अच्छी 
विधि-व्यवस्था और देश की विधियों का न्यायपूर्ण निर्बंचन ([प्राशएःथबा०ा) 
तथा उनका समुचित रूप से लागू होना लोकतंत्र की आवश्यक शर्तें हैं | अतः हमे 


देखना है कि यह शत ग्रेट ब्रिटेन में कहों तक पूरी होती है । इस अध्याय में हम 


ब्रिटेन की न्‍्याय-व्यवस्था तथा उसकी कार्य-प्रणाली पर विचार करेंगे। 
विधि के प्रकार--- त्िटेन की विधि-व्यवस्था इस समय विश्व की सबसे 


अग्रतस व्यवस्थाओं में से है--- अन्य दो व्यवस्थाएं रोमन तथा मुस्लिम हैं। यह भी 
चहों की राजनैतिक व्यवस्था के समान लम्बे विकास से वनी है तथा मुख्यतः देशी 
व्यवस्था ही है। उस पर विदेशी न्याय-व्यवस्थाओं का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है । 
इस व्यवस्था की मुख्य विशेषता यही है कि उसमें सुसंगठितता, नियमितता तथा ओऔप- 
चारिक संगतता नहीं है, जो रोमन व्यवस्था में विशेषतः पाई जाती हैं। इसी कमी 
के कारण ब्रिटिश व्यवस्था को चीनी, जापानी, तुर्की आदि राष्ट्रों ने पसंद नहीं किया 
ओर उन्होंने रोमन व्यवस्था पर आधारित फ्रांसीसी व्यवस्था को अपनाया । 
ब्रिटिश व्यवस्था की तीसरी बविशेपता यह है कि उसमे तीन विभिन्न स्रोतों से 
सामग्री ली गई है, (विशेषत, इड्रलिस्तान में ऐसी वात है; स्कॉटलेस्ड की विधि, 
सिद्धान्त प्रथा प्रक्रिया (7००९०१००) दोनों मे इद्धलिश विधि से भिन्न है) | 
इज्नलिस्तान में तीन प्रकार की विधियों लागू हैं-- कॉमन ला, स्टेट्यूट ला तथा 
ईक्विटी । कॉमन ला (सामान्यविधि) की व्युत्तत्ति तथा विस्तार का इतिहास बहुत 
रोचक दै किन्तु यहाँ उसका संक्षिप्त विवरण ही दिया जायेगा । नॉस्मन तथा 
प्तेनटजेनेट कालो में ब्रिटेन के लोग राजा के न्यायाधीशों से यह आशा करते 
थे कि वे उन परम्पराओं के अनुसार न्याय करे जो देश के भिन्न मित्र भागों भे मिन्न 
मिन्न थीं। न्यायाधीशों का यह काम हो गया था कि वे इन परम्पराओ में से ऐसी 
(नियमावली' तैयार करें जो समस्त देश में कॉमन! हो, सामान्य रुप से प्रचलित 
हो । वे ही नियम विकसित होकर कॉमन ला! कहलाये | अतः कॉमन विधि (ला)! 
का अथ है वे प्रथाएं त था रीति-रिबाज जो न्यायाधीशों द्वारा निवोचित होकर ज्यवस्थित 
रूप सें आ गये । कॉमन विधि का निमोण न राजाओं ने किया और न संसद ने ही 
किया, वे अलिखित रूप में बढ़ते गये और आज तक भी उन्हे संहिता (००१७) का 
रूप नहीं मिला । किसी पुस्तक से उन्तका व्यापक तथा भप्राधिक्ृत सम्रह नहीं मिलता | 
कॉमन विधि तो न्यायाधीशों के उन निर्णयों मे समिद्ित है जो गत शताद््दियों 
में किये गये थे। हाँ, लेखकों ने समय समय पर उसका सह्ललन करने का पयत्न 
किया है, किन्तु बे उसके निमोता नहीं हैं केवल व्याख्या करने वाले हैं | यदि कॉमन 
विधि का निर्माण किसी ने किया है तो केवल न्यायाधीशों ने ही किया है। उनके 
असिलिखित ([१९०००:०८०) निए्ंयों से ही कॉमन विधि बनी है अनः उसे 
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१६२ ओट ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था हे 
न्यायाधीश-निर्मित त्रेधि कह सकते हैं। किन्तु उस विधि का वल तथा उसकी 
बैबता स्टेट्यूट-ला' के समान ही है। ब्रिटिश लोग अमरीका, आस्ट्रेलिया तथा 
अन्य अधिराज्यो से जहाँ भी गये, कॉमन विधि को अपने साथ ले गये तथा अपने 
राष्ट्र ध्वज के समान उस का सम्मान-तथा उसकी रक्षा की । 

इगलिस्तान के न्यायालयों में प्रशासित दूसरी प्रकार की विधि को स्टेट्यूट ला, 
कहते हैं। इसका भी प्रारम्भ कॉमन विधि के समान बहुत प्राचीन है, किन्तु कॉमन 
विधि का तो विक्रात्त हुआ है और स्टेट्यूट विधि अधिनियमित हुई है। आरम्भ में 
इसका निमोण शासक राजाओं ने, पहले महापरिपदों में तथा बाद में संसदो में 
किया था | ज्यों ज्यो संसद की शक्ति बहुतों गई, त्यों तथयां विधि-निर्मोण में राजा का 
हाथ कम होता गया, अब उसका काम केवल अनुमति (2550०॥) देना दी रह गया 
है। अब विधि-निमोता संसद-सहित-राजा” (7४ग8न॥-ऐक्णीध्याक्षा)) है, जो उन 
बिपयों पर विधियों बनाता है जिन पर कॉमन विधि लागू नहीं है। वह कॉमन विधि 
के भी किसी नियम को वदल सकता है, उसमे परिवरतेन, रूप-भेद या विस्तार कर 

' सकता है, ओर उसे संद्िता-चद्धू (०००५) भी कर सकता है। जहाँ कॉमन विधि 
तथा स्टेट्यूट विधि में विरोध द्ोता है वहाँ स्टेटयूट को ही माना जाता है। यद्यपि 
स्टेट्यूट विधि से कॉमन विधि कम होती जा रही है, फिर भी ब्रिटिश न्यायालयों मे 
अब भी अधिकांश कॉमन विधि की दी मान्यता है । इसका कारण यह है कि 

- इंगलिस्तान से अधिकांश व्यक्तिगत अधिकार कॉमन विधि पर आधारित हैं। कई 
स्टेट्यूटों मे कॉमन विधि के अस्तित्व का आश्रय लिया गया है तथा कॉमन विधि 
के बिना उन स्टेट्यूटों का अर्थ ही कुछ नहीं रहता | 

इंगलिश विधि की तीसरी महाव शाखा को इक्बिटी (न्याय्यता) कहते हैं। 
इक्विटी का इतिहास देखने से हमें पता लग जायेगा कि यह क्‍या है ओर अन्य 
प्रकार की विधियों से इसका क्या सम्बन्ध है। आचीन काल में जब राजा वास्तव से 
स्याय का स्रोत! था, तब वे लोग जो न्यायाधीशों के न्याय से सन्तुष्ट नहीं होते थे, 
राजा से याचना करते थे, ईश्वर के नाम पर ओर दया करके, हमारे साथ जो 
अन्याय हुआ है उसे दूर कीजिये !! राजा उन सब याचिकाओं को निवटाने में 
असमर्थ था | अतः उसने उन्हे निवटाने के लिये अपने 'चान्सलर को नियुक्त कर 
दिया | जब काम बढ़ता गया तो चान्सलर की सहायता के लिये कुछ सहायक 
(असिस्टेंट) रखे गये और कुछ समय में एक पूरा न्यायालय वन गया जिसे 'चान्सरी 
का न्यायालय” कहते थे। वह न्यायालय जिन सिद्धान्तों तथा नियमों के अनुसार 
फैसले करता था वे ही इक्विटी विधि! के आधार वन गये । जेसे राजा के 
न्यायाधीशों के निर्ण्यों से कॉमन विधि बन गई थी, उसी प्रकार चान्सरी न्यायालय 
के न्यायाधीशों ने अपने निर्णयों, परम्पराओं और सिद्धान्तों द्वारा ईक्यिटी विधि का 
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निर्माण कर ढाला । इस भ्रकार ईक्विटी भी पूर्च-निर्णति मामलों (0956-४७) पर 

ही आधारित है और उसे कॉमन विधि का ही एक प्रकार माना जा सकता हदै। 

ईंक्विटी का जन्म कॉमन विधि की ब्रुटियों को दूर करने के लिये हुआ था और उन 

' धोखेवाज़ियों को रोकने के लिये हुआ था जो कॉमन विधि का आश्रय लेकर लोग 
करते थे। अब ईक्विटी की विधि चहुत उल्लकी हुईं बन गई दै। उसका अपराधों से 
कोई सम्बन्ध नहीं है, वह तो कुछ प्रकार के व्यवहार वादों (0शं! ८०४८४) से ही 
सम्बद्ध है। यद्द भी स्मरण रखना चाहिये कि ईक्विटी की प्रक्रिया (?70०९४१४:७) 
अलग ही है, फिर भी अब उसके अलग न्यायालय नहीं हैं। आज कॉमन विधि, 
स्टेट्यूट विधि (लिखित विधि) तथा ईंक्विटी (न्याय्यता) के लिये एक ही प्रकार के 
न्यायालय होते हैं। 


व्यबहार विधि (0शं 7.8७) तथा आपराधिक अथवा दण्ड विधि 
((7एणाशे 7,89) के अन्तर का भी यहाँ निर्देश कर देना ठीक रहेगा। व्यवहार 
विधि के प्रशासन के लिये व्यवद्ार-न्यायालय (0शं] 0००७5) तथा आपराधिक 
विधियों के लिये दण्ढ-न्यायालय ((एंशायदों ७००४७) होते हे । दोनों प्रकार के 
न्यायालयों में निरन्तर तथा उच्चतर न्यायालय होते हैं जिनमे क्रमशः कम महत्वपूर्ण 
६ तथा अधिक महत्वपूर्ण मामले जाते हैं। ब्रिटेन में साधारण विधि (07009879 
7,99) तथा प्रशासकीय विधि (#0एणांग्रंआ०४४९ 7,०७) में कोई अन्तर नहीं है 
जैसा कि फ्रांस आदि अन्य कुछ यूरोपीय देशों में होता है। सभी नागरिकों पर उन्हीं 
न्यायालयों में और उन्हीं विधियों के अन्तर्गत मुकदमे चलते हैं चाहे वे नागरिक उँचे 
हो था नीचे, ग़ेर-सरकारी लोग हो या सरकारी अफसर हों । यह चांत 'विधि-शासन! 
(रण ० ० |.89) की विरोपताओं में से है जिस पर अंग्रे जो को गय है। 


विधि-न्यायांलय-- समस्त ग्रेट ब्रिटेन में विधि-न्यायालयों का संगठन 
एक सा नहीं है | इंड्लेंड और वेल्स के लिये अलग व्यवस्था है, स्कॉटलेंट की 
व्यवस्था अलग है, तथा उत्तरी आयरलैंड की पद्धति इन सबसे निराली है। हम यहाँ 
पर केचल इच्चलेंड और वेल्स की ज्यवस्था का सक्तिप्त विवरण देंगे। 
न्यायालयों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है: (१?) केन्द्रीय 
अथवा उच्चतर न्यायालय जो अधिकांश में लंदन मे स्थित हैं, और (२) स्थानीय या 
निम्नतर न्यायालय जो देश भर में बिखरे हुए हैं। उन्हे व्यवद्यार-न्यायालयो तथा 
«- इस्ड-न्यायालयो मे भी विभकत किया जा सकता है। व्यवहार-न्यायायों में 
नागरिकों के आपसी मामलों और विवादों को निवटाया जाता है। व्यवहार 
बाद (0शो 50) का उद्देश्य यह है कि किसी व्यक्ति को जिसे बादी (?शाग्रती) - 
कहते हैं प्रतिवादी (०९/»0ेश्या) से हाति पहंचाई है, उसका प्रतिकार किया 
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जाये | वह क्षति अपमान, अनधिकार अवेश (77०४३७४७४), संविदा-सग (776४० 
०६ ७०॥7४०) आदि के रूप में हो सकतो है। दण्ड न्यायालय में सार्वजनिक विधि 
के उल्लंघन पर कार्यवाही की जाती है। आपराधिक मुकदमे मे सब कार्यवाही प्रायः 
क्राउन की ओर से की जाती है ; दूसरे शब्दों में क्रान मुकदमे में एक पक्ष बनता 
है | हत्या, चोरी, अग्निकांड, डांका, नकली पत्र-लेखन आदि अपराधों की श्रेणी में 
आते हैं ज्ञिन पर दंड-न्यायालय कार्यवाही करते हैं। उनका काम अपराधी को दण्ड 
देना होता है, किसी की हानि को पूरा करवाना नहीं | 


ब्रिटेन की न्याय-व्यवस्था के विपय में यह वात याद रखनी चाहिये कि १८७३ 
तक वह बहुत बरुटिपूर्ण तथा अव्यवस्थित थी। बहुत से न्यायाधिकरण 
(7४%०४०१७) थे, कभी कभी उनके क्षेत्राधिकार एक दूसरे से मिलते जुलते थे, 
ओर सबके अपने अपने तरीके और प्रक्रियाएँ थीं। सुशिक्षित वकील के लिये भी 
उस भूलसुलेया में से गुजरना सुगम नहीं था। १८७३१ तथा १८६४ के बीच कई 
सुधार किये गये जिनस समूची व्यवस्था का ही काया-कल्प द्वो गया; उच्चतर 
न्यायालयों को एक ही व्यवस्था मे लाया गया है तथा अक्रिया (?7०००१०००) को 
बहुत सरल बना दिया गया है। 

पहले हम दंड-न्यायात्रयों को लेते हैं। उनकी एक शखला है जिसमें सबसे 
नीचे जस्टिसेज़ ऑफ पीस” के न्यायालय हैं ओर चोटी पर दंड अपीलों का 
न्यायालय तथा लाडसभा (न्यायालय के रूप में) हैं। दोनो के वीच में स्टाइपेण्डरी 
(चैतनिक) दंडाघीश (१(४8/872०७), कोट स ऑफ एसाइजेज़ और कोट स ऑफ 
क्वार्टर सेशस होते हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय देना ही यहां पर्याप्त होगा । 

जस्टिसेज़ ऑफ पीस के न्यायालय छोटे नगरों में तथा भामों आदि में होते 
हैं तथा स्टाइपेडरी दढाधीशो के न्यायालय बढ़े नगरों में होते हैं। दोनों दंड-विपयक 
मामलो के लिये निम्नतम न्यायालय हैं। जस्टिसेज़ ऑफ पीस को लाढ चांसलर 
नियुक्त करता है और वे सच अवेतनिक होते हैं। उन्हे उनके पद से तभी हटाया 
जा सकता है जबकि वे अपने काम को करने में अयोग्य सिद्ध हो जाये। ऐसे 
पदाधिकारी लगभग २० हजार हैं, किन्तु इनमे से आधे ऐसे हैं जिन्होंने शपथ नहीं 
ली अतः वे न्याय कार्य नहों कर सकते । यह व्यवस्था १४वीं शताब्दी से चली आती 
है तथा इससे स्थानीय प्रशासन तथा न्याय के विकास में अच्छी सहायता मिली 
है। जस्टिस ऑफ पीस केवल छोटे छोटे मामलो को सुन सकता है, जैसे बिना बत्ती 
साइकिल चलाना आदि, और वह १४ दिन से अधिक काराबास नहीं दे सकता 
तथा १४ शिलिंग से अधिक जुमोना नहीं कर सकता। बड़े नगरों में यही कार्य 
स्‍्टाइपेंडरी दंढाघीश करते हैं । 

इससे अगला उच्चतर न्यायालय कोट ऑफ समरी ज्यूरिस्डिक्शन' है। उसमें 
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अधिक गम्भीर सामलो के मुकदमे सुने जाते हैं जेप्ते चोरी या हमला | इस न्यायालय 

में मुकदमे की सुनाई शीघ्रता के साथ तथा ज्यूरी की सद्दायता के बिता ही होती 
. है, और यदि अपराधी का दोप सिद्ध हो जाता है तो उसे तुरन्त दण्ड दे दिया जाता 
है । दण्ड ६ मास कारावास और ४० शिलिंग जुरमाने से अधिक नहीं होता। 

उससे भी अधिक गम्भीर मामले, जिनमे आरोप” (70०7०7/) लगाया 
जाता है, कोट ऑफ क्याटर सेशन्स या कोट ऑफ एसाइजेज़ से जाते हैं। क्वार्टर 
सेशन को ज्यूरी की सहायता से सब मामलो पर सुनवाई करने का अधिकार है 
किन्तु हत्या, देश-द्रोह, कपट-लेखन आदि गम्भीर अपराध उसके च्षेत्राधिकार में नहीं 
आते | इस न्यायालय में उस काउन्टी के वे सब जस्टेसिेज ऑफ पीस शामिल होते 
हैं जिन्होंने शपथ ली दो अथीत्‌ जो न्याय काये के योग्य हो, और यह्‌ न्यायालय 
तीन मास में समवेत होता है। सच जस्टिसों के लिये आवचश्यक्र नदीं दे कि वे इस 
न्यायालय के सत्र (5०5४०) मे भाग लें ; केवल दो से ही गणपूर्ति (0४००ाा) 
हो जाती है । बडे वड़े बॉरो में अलग अलग कोर्ट ऑफ क्वार्टर सेशन होते हैं। 
उसकी प्रक्रिया वही है जो दाई कोट (उच्च न्यायालय) की है। उसे व्यवहार चादों 
में सी च्षेत्राधिकार प्राप्त है, और वह कोर्ट ऑफ समरी ज्यू.रर्डक्शन से अपीले 
सुनता है। 

कोट ऑफ एसाइजेज अ्रमणशील न्यायालय होते हैं | उनके न्यायाधोश समस्त 
काउन्टी और एसाइज नगरो में जाकर व्यवहार सम्बन्धी और अपराध सम्बन्धी 
सच मामलो को सुनते हैं। इस प्रयोजन के लिये समस्त देश को ८ भागों या जिलों 
में बॉँटा गया है। एसाइज न्यायालय गम्भीर अपराधों के मुकदमे सुनते हैं, और 
प्रत्येक आम-सपूह से वर्ष में दो चार तथा कुछ शहरों से चार बार उनका सत्र होता 
है। अभियुक्त (0०००४४0) को ज्यूरी द्वारा सुनवाई करवाने का अधिकार है। 

१६०७ तक आपराधिक मुकदमो की अपीलें नहीं होती थीं, यद्यपि कुछ मामलों 
में लाउंसमा मे अपील की जाती थी। १६०७ से दढ-अपीलों का एक न्यायालय 
स्थापित किया गया था जिसमें उच्च न्यायालय के तीन से कम न्यायाघोश नहीं द्वोते 
थे | अब दढ-प्राप्त व्यक्ति इस न्यायालय मे अपील कर सकता है चाहे वह अपील 
विधि के प्रश्न पर हो, या तथ्य (००) के अश्न पर हो, या दोनो के मिश्रित प्रश्न पर 
हो । इस दंढ-अपील के न्यायालय के उपर अपील नहीं होती, केचल कुछ अपीले 
लाडंसभा को जाती हैं। अपील के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में लाडंसभा के कामों 
पर वाद में प्रकाश डाला जायगा । 

व्यवहार-न्यायात्ञयों के विपय में भी ऐसा ही संगठन है | सबसे नीचे काउटी- 
न्यायालय होते हैं जो १८४७६ के अधिनियम द्वारा चने थे। व्यवहार-त्याव (ए७7े- 
]0४४००) के प्रयोजन के लिये लमस्त इञ्धलेंड तथा वेल्स को लगभग ४०० जिलों 
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(काउ'टियों) में विभाजित किया गया है, जिनकी सीमाएं वे ही नहीं हैं जो ऐतिहासिक 
या प्रशासकीय काउंटियों की हैं। इनमे से प्रत्येक काउ'टी में एक काउटी न्यायालय 
होता है जो १०० पाउंड से कम के दावों (007) को सुन सकता है। 
वे न्यायालय बहुत लोकप्रिय हैं; उनमें सस्ता शीघ्रता तथा कुशलता से न्याय 
होता है। १६०४५ में एक क़ानून वना था जिससे उनका क्षेत्राधिकार (!ण)४8१०- 
7०7) बढ़ गया है । काउन्टी न्यायालय भी निश्चित स्थान पर नहीं रहता, वह भी 
अमणशील होता है । ४०० काउन्टियों को ४५ भागों में विभाजित किया गया है 
ओर भत्येक के लिये लाढे चांसनर एक न्यायाघोश निश्रुक्त करता है। वह न्यायाधोश 
अपने ज्षेत्र के प्रत्येक जिले में समय समय पर अपना न्यायालय लगाता है। प्रत्येक 
क्षेत्र में लगभग दस काउन्टियाँ होती हैं । काउन्टी न्यायालय में जितने मामले आते 
हैं उन सव को वह न्यायाधीश नहीं सुनता ; क्योंकि उनमें से कई मामलों में तो उस 
न्यायालय का एक अधिकारी जिसे रजिस्ट्रार कहते हैं दोनों पक्चों में समझौते करवा 
देता है। काउन्टी न्यायालय के निर्ययों की अपीलें उच्च न्यायालय को तथा ल्ञाढेसभा 
को जाती हैं । 

१०० पाउन्ड से अधिक के व्यवदह्यार-बाद उच्च न्यायालय के समुचित विभाग 
(0:जंआं०) में जते हैं--- चान्सरी ढिव्ीज़न में सम्नाट की बेंच ढिवीजञन में, या 
प्रोवेट में, एडमिरेलूटो या ढायबो्स ढिवीज़न में | यदि कोई पक्ष वढ़ों के निर्यय से 
सन्तुष्ट न हो, तो वह अपील-न्यायाल्य में अर्जी देकर दुवारा सुनवाई का आदेश 
प्राप्त कर सकता है | अपील-न्यायालय के पश्चात्‌ विधि के प्रश्न पर लाइसभा में 
अपील की जाती है । अपील-न्यायालय में अपील के आठ लाढ जस्टिस होते हैं । 

एक अन्य विधि-न्यायालय का भो उल्लेख किया जा सकता है जिसे 'कोरोनर! 
का न्यायालय कहते हैं। कोरोनर प्रायः कोई डाक्टर या वकोल होता है जिप्ते काउन्टों 
था वॉरो परिपद्‌ नियुक्त करती है, वह उस समय पड़ताल करता है जब स्पष्ट कारण 
के बिना कोई मृत्यु हो गई हो | इसमे प्रक्रिया के नियम ढीले हैं और कोरोनर के 
काम करने के तरीके की आलोचना काफी बहती जा रही है । 

न्याय का उच्चतम न्यायालय (०. 3$णफएशारछए. ए०ए-६ 
3ण्दी८०५प्रए०)-- उच्चतम न्यायालय इंगलिस्तान की समस्त न्याय-व्यवस्था का 
केन्द्र है। वह १८७३ में स्थापित हुआ था तथा उसे व्यवहार तथा दुण्ड-- दोनों 
प्रकार के चेत्राधिकार आप्त हैं। इसके दो भाग हैं (१) न्याय का उच्चच न्यायालय 
(पाट्ठा) ०००7 ० 7०४४०८०), और (२) अपील का न्यायालय | उच्च न्यायालय _ 
के भी तीन अंत होते हैं (क) सम्राट को न्याय-मंडली (६78'85 7०70) जिसका 
समापति लाई मुख्य-न्यायाविपति ([.०70 (४7०६४ 7०७४००) होता है तथा उसमे 
१६ अन्य न्यायाधीश होते हैँ; (ख) चान्सरी ढिवीज़न जिसका सभापति ला 
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चान्सलर होता है तथा उसमे ६ अन्य छोटे न्यायाथीश होते हैं, और (ग) प्रोवेट, 
तलाक तथा एडमिरेलूटी डिवीज्ञन जिसमे एक सभापति तथा ४ अन्य न्यायाधीश 
होते हैं। दण्ड विषयक मामले सम्राट की न्याय-संढली में जाते हैं ओर व्यवहार- 
वाद सम्राट की न्याय-मंडली में या चान्सरी मे जाते हैं । इक्विटी के नियमों का 
प्रयोग जहाँ आवश्यक होता है वे मामले चान्सरी को ही जाते हैं। प्रोवेट, तलाक 
तथा एडमिरेलूटी ढिवीज्न में कई प्रकार के मिले जुले मामले जाते हैं । सम्राट की 
: न्याय-मंढली के न्यायाधीश देश में लगातार भ्रमण करते हैं, कुछ नगरों में न्यायालय 
लगाकर दण्ड तथा व्यवहार सम्बन्धी ऐसी अपीले सुनते हैं, जो लन्दन मे न गई हो । 

उच्च न्यायालय के निर्णयों की अपीले अवीज्ञ-्यायालय को जाती हैं लाढ 
चान्सलर, लाढे मुख्य-न्यायाधिपति तथा प्रोवेट, तलाक और एडमिरेलूटी ढिड्रीज़न का 
सभापति इस न्यायालय के सदस्य होते हैं, यद्यपि इसमें वे प्रायः भाग नहीं लेते | 
इसका सब काम 'सास्टर आफ रोल्स” (४४४०7 ०६ प०)5) तथा अपीलो के 
४ लाडे न्यायाधिपति करते हैं जो या तो उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश होते 
हैं या १५ वर्ष तक वकालत किये हुए वैरिस्टर होते हैं। तीन या चार सदस्य अपील 
को सुन सकते हैं. दुण्ड-विषयों की अपीलो को दण्ड अपील का न्यायालय सुनता 
है । उसका सभापतित्व लार्ढ मुख्य-न्यायाधिपति तथा सम्राट की न्याय-संडली के 
कई सदस्य, जिनकी संख्या बदलती रहती है, करते हैं । उसमे अपीलें केबल विधि 
के प्रश्न पर ही जा सकती हैं । 

अपील का सर्वोच्च न्यायालय लाडंसभा है, जो इस प्रयोजन के लिये सारी 
सभा नहीं है, वरन्‌ लाडे चान्सलर, अपील लाढ या विधि लाडे तथा ऐसे अन्य 
पीयर हैं जो पहले किसी उच्च न्यायपद् पर रह चुके हो | यदि महान्यायवादी 
(#07769 (७९7८४) यह प्रमाणपत्र दे दे कि सावेजिनिक महत्त्व का कोई 
विधि- प्रश्न उस मामले में अंतग्न स्त है तो बह अपील-न्यायालय तथा दण्ड-अपील के 
न्यायालय से अपील सुनता है। उसकी कार्यवाही अध-न्यायिक होती है, प्रक्रिया 
मुख्यत' विधान-मंडल के समान होती है, और सब कार्यवाही सदन की कार्यवाही के 
अग के रूप में प्रकाशित होती है । 

एक और महत्त्वपूर्ण तथा उच्च न्यायाधिकरण की भी यहाँ चर्चा की जानी 
चाहिये । वह है-- श्रीवी परिषद्‌ को न्यायिक समिति | यह समिति भारत, 
उपनिवेशों तथा अधिराज्यो से आने वाले मामलों के लिये अपील का उच्चतम 
न्यायालय थी । इसमे इज्जलिस्तान के धार्मिक (०००८४०४7८४]) न्यायालयों से 
भी अपीले' आती हैं। उसमे भी लगभग वे ही व्यक्ति होते हैं जो वहाँ के उच्चतम 
अपील न्यायालय के रूप में बैठते समय लार्डसभा में होते हैं । इसमें लाढे 
चान्सलर, भूतपूर्व ला्ड चान्सलर, विधि-लाडे, मरिवी परिषद्‌ के लार्ड प्रधान तथा 
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अनेक ऐसे न्यायाधीश भी द्वोते हैं जो भारत तथा अधिराज्यों (0०पांगरांणाओ) 
के उच्चतर न्यायालयों से लिये जाते हैं । अधिराज्यों के पारस्परिक मंगड़े भी 
इसी में जा सकते हैं। इस प्रकार यह त्रिटिश साम्राज्य” के लिये सर्वोच्च न्यायालय 
है। किन्तु वेस्टमिनिस्टर के कानून के अनुसार अधिराज्यों को यह अधिकार है कि वे 
न्यायिक समिति को अपीलें भेजना बन्द कर सकते हैं । इसी के अनुसार भारत तथा 
कुछ अधिराज्यों ने उसमें अपीलें भेजना बन्द कर भी दिया था। भारत के गणराज्य 
घोषित होने से भारत की लम्बित (?००७ंगष्ठ) अपीलें भी प्रिवी परिषद्‌ से भारत के 
उच्चतम न्यायालय (50फएथ॥6 (०णा ० 770) में आ गई। एक वात याद 
रखनी चाहिये कि यद्यपि न्यायिक समिति न्यायिक निकाय है फिर भी वह अपने 
निर्णयों को न्यायालयों के समान नहीं निकालती बरन्‌ उन्हें क्राउन को भन्त्रणा के 
रूप में देती है और उन्हे सम्राट द्वारा सदा स्वीकार करके, सपरिपद्‌ आदेश” के रूप 
में निकाला जाता है। 
न्यायपालिका का अन्य अड्भों से सम्बन्ध-इन्नलिस्तान की न्यायपालिका 

का विवरण समाप्त करने से पृव हम कायपालिका तथा विधान-मण्डल से उसके 
सम्बन्धों पर विचार करेंगे । 

एक समय था जब कि न्यायपालिका कायपालिका के अधीन होती थी । राजा 
न्याय का स्रोत होता था; नागरिकों का न्याय करने वाले न्यायाधीश सिद्धान्त में और 
वास्तव में राजा के न्यायाधीश होते थे ; राजा ही उन्हें नियुक्त करता था और वे उसी 
के प्रति उत्तरदायी थे । स्टूअट काल में न्यायाधीश कार्यपालिका के दास से वन गये थे । 
किन्तु आज स्थिति बदल चुकी है ; न्यायपालिका से कार्यपालिका लगभग स्वतन्त्र हो 
गई है। सेटिलमेन्ट अधिनियम से न्यायाधीशों की पदावधि स्थायी वन गई , वे अब 
दोनों सभाओं द्वारा एड्रेस पेश होने पर ही हटाये जा सकते हैं, किसी ओर प्रकार 
नहीं । हाँ, न्यायपालिका को कायपालिका से स्व॒तन्त्र करने की दिशा मे कार्य पहले ही 
आरम्भ हो चुका था, इस दिशा में पहला कदम १६४१ में लांग संसद्‌ (॥.णाहटठ 
एथ्गाध्यथा) ने उठाया था जबकि उसने परमाधिकार (?7००४०५7२०) 
न्यायालयों को समाप्त कर दिया था। उसके पूरे इतिहास में जाने की आवश्यकता 
नहीं है।' हमें तो इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वात से मतलब है कि इंगलिस्तान मे 
कार्यपालिका के नियंत्रण से -न्यायपालिका को स्वतन्त्र करके वैयक्तिक स्वतन्त्रता का 
अत्यन्त प्रभावी रक्तण-कचच (5/४22००४70) रख दिया गया है। 

न्यायपालिका तथा विधान-मंडल के बीच जो संबंध है उस पर अधिक बिस्तार 
से बिचार करना आवश्यक है। पहली बात यह है कि दोनों लगभग पूर्णतः प्रथक्‌ 
/ हैं। निम्संदेह यह सच है कि लाढसभा ग्रेट ब्रिटेन में अन्तिम तथा उच्चतम अपील 
न्यायालय है, किन्तु यह याद रखना चाहिये कि उसका यह न्याय-काय उसके 
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विघान-कार्य से विल्कुल भिन्न है। अपील के अन्तिम न्यायालय के रुप से 
लार्ट्सभा उस लाढसभा से कार्य रूप में विल्कुल परथक्‌ तथा भिन्‍न दे जो विधायी 
निकाय के रूप में घेठती है। अतः कार्यरुप में सब प्रयोजनों के लिये ग्रेट ब्रिटेन 
में न्यायपालिका तथा विधान-संढल् में पूर्ण पार्थक्य है। किन्तु विधान-सडल 
न्यायपालिका पर दो श्रकार से अपनी श्रमुता श्राधिकार का अब भी प्रयोग करता 
है। वह किसी न्यायाधीश को अनाचार के कारण पदच्युत कर सकता 
है, और वह विधी का संशोधन करके न्यायालय के निर्णय को वेकार कर सकता है । 
एक महत्त्वपूर्ण मामले में संसद ने व्यापार विवाद अधिनियम, १६०६ में पारित 
करके एक विशेष निर्णय की पुनरावृत्ति (र८०८४४०४) असम्भव घना दी थी। 
एक ओर महत्त्वपूर्ण बात पर ध्यान देना चाहिये | ब्रिटिश न्यायालयों का न्यायिक 
समीक्षा (००८०) ए८श८क्ष) का बैसा अधिकार नहीं है जैसा संयुक्त राज्य 
अमरीका के न्यायात्रयों को है। अमरीकी न्यायालय विधि का निर्बचन भी करते हैं 
ओर यह भी निधोरित करते हैं कि कोई विधि ठीक है या नहीं, अथोत्‌ जिस विधान- 
मण्डल ने उसे वनाया है उसे उसको पारित करने का अधिकार भी था या नहीं । 
यदि न्यायालय यह देखे कि विधान-सण्डल किसी विधि को पारित करने मे अपने 
प्राधिकार से आगे वढ़ गया तो वह न्यायालय उस विधि को असांविधानिक 
(एत्र८णाइएएणणा») घोषित कर सकता है। इस प्रकार अमरीकी न्यायालय 
संविधान के सरक्षक के रूप में काये करते हैं। ब्रिटिश न्यायालय ऐसा नहीं कर 
सकते | वे केवल विधि का निर्वेचन कर सकते हैं, किन्तु वे सबिधान का निरवेचन 
तथा संरक्षण नहीं कर सकते । उन्हे इस प्रकार के प्रश्न पर विचार करने का अधिकार 
नहीं है कि क्‍या संसद को उस विधि विशेष के निमोण का अधिकार था इस 
अन्तर का कारण यह है कि अमरीका में सद्दीय (/८१०:०)) सरकार है जिसमे 
लिखित सविधान ही सर्वोच्च होता है। त्रिटेन में कोई लिखित या सर्वोच्च संविधान 
नहीं है जिसका निरबंचन था संरक्षण करना न्यायालयों का कतव्य हो । 

ब्रिटिश न्याय का उच्च स्तर-- त्रिटिश न्याय व्यवस्था अपनी अच्छाई, 


निप्पक्षता, शीघ्रता तथा रबतत्नता के लिये देश विदेश से प्रसिद्ध है। उसकी अच्छाई 
इस वात से सिद्ध हो जाती है कि उसकी प्रक्रिया तथा ढगो को अन्य देशों ने चहुत 
कुछ अपना लिया है। उनका भी ससार में उतना ही प्रसाव है जितना त्रिटिश 
सांविधानिक परम्पराओ का है । 
उसकी अच्छाई तथा कुशलता के कई कारण हैं। पहला कारण तो वे मोटे 
>मोटे सिद्धान्त हैं. जिन पर ब्रिटिश न्याय-प्रशासन आधारित है। झुकदमे सदा छुले 
न्यायालयों में होते हैं जहां जनता की पहुंच होती है , दावे में अत्येक पक्त को वकील 
पेश करने का अधिकार होता है, दोष सिद्ध करने का भार सदा अभियोजक 


छा 
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(2०८०७८०) पर होता है; अपराध तथा निर्देपिता का निधारण करने के लिये 
कुछ मान्य नियम तथा सिद्धान्त हैं; गम्भीर आपराधिक मामलों में अभियक्त 
पर ज्यूरी की सद्ायता से ही मुकदमा चलता है; न्यायाधोश खुले न्यायालय 
में अपना निर्श॑य सुनाते हैं तथा उसके लिये कारण भी बताते हैं; इसके 
अतिरिक्त विधि के प्रश्न पर उच्चतर न्यायालय में अपील की जा सकती 
है।एक और भी वात है कि ब्रिटिश न्यायालयों में जो प्रक्रिया-नियम (हिएे०७- 
० ?7०००००७) प्रयुक्त होते हैं उन्हे बनाने के' लिये एक विशेषज्ञ 
समिति होती है जिसमे लाढे चान्सलर, ० अन्य घड़े न्यायाधीश और 
४ वकील होते हैं; वहाँ सयुक्त राज्य अमरीका के समान विधान-मंडल प्रक्रिया को 
निधोरित नहीं करता। ग्क्रियानियमों का उद्देश्य यह है कि न्याय शीघ्र तथा 
सुनिश्चित हो । प्रक्रिया केविषय में अपीले देखने में नहीं आतो, २०० में एक से 
अधिक नहीं होती । न्यायाधीशों की निष्पक्षता तथा स्व्रतत्रता, बकीलों की दक्त॒ता, 
मुकदमों की सुनवाई मे न्याय्यता, गवाहो पर दवाव न डालना आदि अन्य कारण हैं 
जिनसे ब्रिटिरा व्यवस्था आदरणोय, स्थिर तथा अच्छी ओर संसार की सर्वोत्तम 
व्यवस्थाओ में से है। 
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स्थानीय शासन तथा प्रशासन 


विपय-प्रवेश-- स्थानीय शासन एक सुव्यवस्थित राज्य के राजनेतिक ढांचे से 


प्ृथक्‌ वस्तु नहीं है वह तो उसका ही एक अभिन्न अन्ज है। उसे कई वार शासन 
का एक अज्ञ मान लिया जाता है। चाहे हम इस विचार को स्वीकार करें या 
नहीं, यह तो बात ठीक ही है कि स्थानीय निकाय शअत्येक सभ्य राज्य में होते 
हैं और वे लोगो में स्वाधीनता की भावना को जागृत करने मे तथा स्वतंत्र और 
लोकतंत्रात्मक संम्थाओं के सफल रूप से कार्य करने में सहायक होते हैं। जेसा कि 
हेनरी सिजविक ने कहा है, प्रतिनिधि संस्थाओं का जो भी शैक्षणिक मूल्य द्वोता है 
बह मुख्यतः स्थानीय संस्थाओं के विकास पर निर्भर होता दे। अतः यह आवश्यक 
: है कि ब्रिटिश सरकार के अड्ों का वर्णन करने के पश्चात्‌ अत में देश के स्थानीय 
शासन और प्रशासन का वर्णन भी कर दिया जाये | 

उम्रका इतिहास-- इन्नलैंड का स्थानीय शासन केन्द्रीय शासन से अधिक 


पुराना भी है और अधिक नया भी है। ब्रिटेन में प्रवल केन्द्रीय शासन तो सर्बे्रथम 
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विलियम विजेता ने ही स्थापित किया था और उससे मी बहुत पहले अंग्रेज लोग 
अपने परिशों, हंड्रेडी तथा शायरों में अपने स्थानीय मामलों को स्वय संभालते थे । 
वैरिश तो नॉस्मन विजय से पहले भी होते थे, और काउंटी तथा वॉरो भी संसद 
के निमोण से पहले वर्तमान थे । सेक्सन तथा नॉस्‍्मन कालों में इद्नलिस्तान स्थानीय 
संस्थाओं का देश था ; लोग अपने ही सामलों में व्यस्त थे और उन्हें कोई मतलब 
नहीं था कि उनके स्थानीय क्षेत्र से बाहर क्‍या होता था। किन्तु एक दूसरे अर्थ 
में स्थानीय शासन केन्द्रीय सरकार से नया ही है। बतमान स्थानीय शासन 
उन सुधार अधिनियमों द्वारा स्थापित हुए हैं जो गत एक सौ वर्षों में पारित हुए 
थे। १८३४५, १८८८, १८६७, १६२६ तथा १६३३ के अधिनियमों द्वारा स्थानीय 
शासन व्यवस्था का पूर्णतः पुनर्निमोण हो गया है। १८३४ के नगरपालिका नियम 
अधिनियम में बॉरों के लिये स्थानीय शासन की व्यापक योजना थी ओर वही 
व्यवस्था अब तक कायम है। १८८८ के स्थानीय शासन अधिनियम द्वारा 
काड'टियों के लिये भी वही व्यवस्था लागू कर दी गई जो १८३४ के अधिनियम 
द्वारा बॉरो में कायम की गई थी । इससे काउ'टियों के प्रशासन की पुनर चना हुई । 
१८६४ के ज़िला तथा पेरिश परिपद्‌ अधिनियम द्वारा पेरिशों मे वततेमान प्रशासन- 


.. व्यवस्था लागू करदी गई | उससे पहले कई ग्रकार के विशेष ज़िले थे, जैसे वरियल, 


सेनीटरी, और स्थानीय सुधार जिले आदि, किन्तु उक्त अधिनियम से नगर तथा 
आम ज़िले बनाये गये | १६२६ के अधिनियम द्वारा उन सब ज़िलों को समाप्त कर 
दिया गया या मिला दिया गया जो १८६४ के अधिनियम द्वारा बनाये गये थे, और 
स्थानीय निकायों को सामाजिक सेवाओं के लिये धन-सहायता देने के लिये नया 
प्रबंध किया गया। इससे स्थानीय प्रशासन पर केन्द्रीय नियंत्रण बढ़ गया। 
अन्त से १६३६ के स्थानीय शासन अधिनियम द्वारा विभिन्न स्थानीय 
प्राधिकारियों की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख एक ही कानून में कर दिया 
गया । | 

इन पांच अधिनियमों के परिणामस्वरूप, जिनसे इद्जलेंड के स्थानीय प्रशासन 
से महत्त्वपूर्ण सुधार हो गये, अब वहां स्थानीय स्व॒शासन के पांच प्रमुख क्षेत्र हैं-- 
(१) काउ टी (२) बॉरो, (१) नगर-जिला, (४७) आम-ज़िला, और (४) परिश। 
देश के प्रशासन को पहले तो काउटियों से घांदा गया है (जैसे भारत में राज्यों 
को ज़िलों मे घांटा जाता है)। काउंटी में अधिक गहरी आवाईी वाले क्षेत्र नगर- 


._ जिले चना दिये जाते हैं तथा कम आवादी वाले क्षेत्र म्राम-जिले दा बना विये जाते हैं । 
/ इन जिलों का फिर विभाजन करके नगर पैरिश तथा झाम पेरिश बनाये जाते हैं। 


काउंटी मे जिस ज्षेत्र को म्थुनिसिपल चाटर मिलता है उसे वॉरो कहते हैं। लन्दन 
का अपना विशेष शासन है। अब हम इन क्षेत्रों मे स्थानीय स्वशासन-व्यवस्था का 
हाल लिखेंगे । 


| श्र , भेंट न्रिटेन की शासन-व्यवस्था 


४ काउंटी- काउंटी- ही स्थानीय स्वशासन का सबप्ते बड़ा तथा सबसे 
महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है अतः हम पहले उसे ही ले लेते हैं' उसका पूरा नामकरण 
प्रशासक्रीय काउ टी? है और उसमें तथा एतिहासिक 'काउ'टी में अन्तर है। ६२ 
प्रशासकीय काउ'टियां हैं तथा ४२ ऐतिद्ासिक काउंटियां हैं। ऐतिद्वासिक काउटियां 
न्यायिक प्रशासन के क्षेत्र हैं और उनमे से प्रत्येक में एक जस्टिस ऑफ पीस होता है । 
तथा लोकसभा के सदस्य के चुनाव के लिये वे ही निवोचन-्षेत्र भी हैं; इस समय 
उनका स्थानीय प्रशासन से कोई सम्बन्ध , नहीं है अतः उनमे काउंटी परिपदें या कोई 
स्थानीय निकाय नहीं है जो उनके मामलों का प्रवन्ध करे। प्रत्येक ऐतिहासिक 
काउ'टी में एक ला लेफ्टीनेंट होता है जो एक अवैतनिक अफपछर होता है, तथा 
एक शेरिफ भी होता है। स्थानीय शासन तथा प्रशासन की दृष्टि से ऐतिहासिक 
काउ'टियों का कोई महत्त्व नहीं है । 

१८८८ के अधिनियम द्वारा बतमान ६२ प्रशासकीय काउटियों की सीमाएंँ 
निश्चित की गई थीं। ऐसा करते समय प्राधिकारियों ने अधिकार प्राचीत काउ टियों 
को ही रहने दिया किन्तु कुछ काडंटियों में परिवर्तत करना पड़ा जहां कि स्थानीय 
प्रशासन के लिये उपयुक्त बनाने की दृष्टि से उन्हें विभाजित करना था। इसका 
परिणाम यह हुआ कि यद्यपि दोनों प्रकार की'काउटियां भिन्न भिन्न हैं और उनमें 
अन्तर भी है, फिर भी अधिकांश में उनके क्षेत्र एक ही हैं,. किन्तु सभी काउंटियो में 
ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिये लंदन की काउंटी किसी एक ऐतिहासिक का3'टो 
से सबद्ध नहीं है; वह चार प्राचीन काउंटियो में फैज्ी हुई है। यह भी ध्यान रखना 
चाहिये कि सब काउ' टियो के क्षेत्रफल या जनसंख्या चरावर नहीं हैं.। 

प्रत्येक प्रशालकीय का3 टी में एक काउटी-परिपद होती है जो वहां का शासक 
निकाय होता है। उसकी सदस्य संख्या उस काउटी की जनसंख्या के अनुसार कम 
ज्यादा होती है। उसमे पारिपदों (काउसिलरों) तथा ऐलडरमेनों में यह अन्तर होता 
है कि ऐलटरमैन मतदाताओं द्वारा निब्रीचित नहीं होते हैं, चल्कि पारिषदू 
(काउ सिलर) अपने में से या बाहर वालों में से एक तिहाई को ऐलदढरमेन चुनते 
हैं अथात्‌ यदि ३० काउंसिलर हैं तो वे १० ऐलटरमेनों' को चुनते हैं। 
काउ'सिलर वी कायीबधि ३ वर्ष है तथा ऐलढ्र्मैन की ६ वर्ष है। काउ सिलरों 
के निवोचन के लिये समस्त काडटी को कई निवोचन-ज़िलो में विभाजित कर 
दिया जाता है और प्रत्येक निवोचन जिले से एक सदस्य चुना जाता है। 
जब कोई काउ सिलर ऐलढर्मैन चुन लिया जाता है, तो उसके रिक्त स्थान को भरने 
के लिये पारिपद (काउसिलर) का चुनाव होता है। ऐलडरमैन की पदावधि पारिपद्‌ 
(काउ'सिलर) से अधिक होते हुए भो उसकी शक्ति या कार्य अधिक नहीं होते ; हाँ, 


उसकी प्रतिष्ठा अवश्य अधिक हो जाती है। ऐलटस्मैनों में से आधे प्रति तीसरे बे, हे 


न 
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अथोत्‌ पंरिषद के निव्रोचन के समय, निवृत्त (०४7०) हो जाते हैं। ऐलदरमेनो 
की संस्था से दो लाभ हैं; इससे कुछ सदस्य परिषद्‌ कार्य में अधिक अनुभवशील 
घन जाते हैं, काउन्टी को ऐसे योग्य व्यक्ति मिल जाते हैं. जो विशेष ज्ञान वाले होते 
हैं किन्तु निवोचन के भंगड़े में नहीं पड़ना चाहिते। पारिपद (काउ'सिलर) तथा 


' ऐलढरमन एक साथ समवेत होकर एक सभापति चुनते हैं, जो प्रायः उनमें से ही 


होता है, किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वह उनमें से ही हो। परिषद अपने 
सभापति को वेतन दे सकती है तथा अपने सदस्यों को परिपद-कार्य करने के लिये 
सफर-भत्ता दे सकती दै। 

परिपढों के निवोचन प्रति तीन वर्ष में होते दें । यह मार्च के आरम्भ में हुआ 
करते हैं। परिषदों के विषय में व्यापक वयत्क मताधिकार नहीं है, जैसा कि लोकसभा 
के लिये है । यह विचित्र वात है कि जो व्यक्ति संसदीय निश्रोचतों मे मन दे सकता 
है वह नागरिक निवोचनों में मत नहीं दे सकता। इसके विपरीत पीयर आदि 
लोकसभा के लिये मत नहीं दे सकते, पर नगर परिषद्‌ के लिये मत दे सकते हैं। 
परिषद्‌ में वही मतदाता वन सकता है जो किसी सकान का स्वामी हो या उसमे 
रहता सा ऐसे व्यक्ति का पति या पत्नी हो, या कुछ निश्चित राशि कर के रूप 
में देता हो ! 

परिषद्‌ बे भर में कम से कम चार वार समवेत होती है। उसे पयाप्त -तथा 
विविध शक्तियां हैं, और वह उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण काये करती है। वह उस 
काउटी की छोटी स्थानीय संस्थाओं के काये की देखभाल ओर नियंत्रण करती है 
ओर स्वयं भी प्रत्यज्ञ कई कार्य करती है। परिषदो के कार्यों में निम्न काये समाविष्ट 
किये जा सकते हैं : बजट को तेयार करना, कुछ करों को लगाना, काउन्टी में मुख्य 
सड़कों तथा पुलों को बनाना एवं उत्तकी मरम्मत कराना, पागलखाने, सुधारालय 
तथा औद्योगिक शिक्षालयों का प्रवन्ध। काउन्टी में मुख्य शिक्षा-,प्रधिकारी भी 
परिषद्‌ ही होती है, वही पैरिश के पुस्तकालयों आदि की देखभाल, व्यत्रस्था आदि 
करती है, और प्राम्य क्षेत्रों में प्रारम्समिक शिक्षा की व्यत्रस्था के लिये उत्तरदायी होती 
है। वह सप्रय समय पर काउन्टी का व्यापक परिसाप (5ए४८९) करती है ओर 
स्थानीय प्राधिकारियों की सीमाओं में परिवर्तन संवधी सिफारिश करती है। दयाउसिंग 
ऐक्ट (गृह-अधिनियम) का कार्य प्राय. काउन्टो परिपद्‌ के अधीन जिले तथा बॉरोे 
ही कर लेते हैं, फिर भी परिपद्‌ यह देखती है कि कार्य ठीक प्रकार से हो रहा है या 
नहीं और वह स्वयं भी उस कार्य को संभाल सकती है। परिपद्‌ खेती के विकास 
तथा उद्योगों की उन्नति की ओर भी ध्यान देतो है। वह कृषि की उच्च शिक्षा का 
प्रवध करतों है तथा श्रमिंको के बच्चों को उससे लाभ उठाने का भोत्साहन देती 
है। संज्ञेय में, हम कह सकते हैं कि काउन्टी परिषद्‌ का उद्देश्य यह है कि 


१७४ गेट ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था 


आम्य जीवन को अधिक आकर्षक तथा भमनोर॑जक बनाये और कऋृपि-अ्मिक के 


'जीवन-स्तर को ऊँचा उठाये | इन सामाजिक कामों के अतिरिक्त परिषद को काउन्टीं 
'में पुलिस व्यवस्था करने के सम्बन्ध में भी कुछ कार्य-करने पड़ते हैं । 


परिपद्‌ इन सब कार्यों को स्वयं नहीं करती । वह तो नीति निधोरित करती है; दिन 
प्रति दिन का प्रशासन-कार्य तो स्थायी कर्मचारी बर्ग (?०:०ााधधाा००: 547) करता 
है। उसमें काउन्टी क्लकें, कोषाध्यक्ष, परिमापक (507४०ए०१) स्वास्थ्य अधिकारी 
तथा कई अन्य कर्मचारी होते हैं, उन सब्र को योग्यता के आधार पर रखा जाता है 
ओर राजनेतिक कारणों से उन्हे हटाया नहीं जा सकता । इ'गलेंढ में स्थानीय प्रशासन 
की कुशलता का प्रधान कारण यही है कि स्थानीय कर्मचारी वर्ग योग्यता के आधार 
पर नियुक्त होता है तथा अपने पद्‌ पर स्थित रहने के लिये उप्ते राजनीति को शनरज 
में भाग नहीं लेना पड़ता | यह भी याद रखना चाहिये कि परिपदें भी समितियों से 
काफी लाभ उठाती हैं। कावून से यह अनिवाय है कि अत्येक परिपद्‌ को कमर से कम 
निम्न नौ समितियां तो रखनी ही पड़ती हैं-- वित्त, शिक्षा, निधन-साहाय्य, लोक- 
स्वास्थ्य, गृह-निमोण, कृषि, तथा असूता और शिशु-कल्याण समितियां । उन्हें समूची 
परिपद्‌ चुनती है और थे समितियां परिपद्‌ के प्रति उत्तरदायी भी होती हैं । 
ग्राम्य जिले-- काउन्‍्टी परिपद्‌ के लिये सभव नहीं है कि वह अपने सारे 


पैरिशों की सब आवश्यकताओं पर, जेप्ते ख्वच्छ वायु, जल-व्यवस्था, और लोक- 
स्वास्थ्य, पर ध्यान दे सके | इनके तथा स्थानीय महत्त्व के अन्य विपयों के कुशल 
प्रशासन के लिये वह कई पेरिशों का वर्ग बना देती है। उन वर्गों को आम्य जिले 
कहते हैं और उसके प्रवन्ध के लिये एक ज़िला परिपद्‌ होती है। एक काउंटी में 
कई आम्य ज़िले होते हैं। उनको कुल संख्या ६०० है। 

जिला परिपद्‌ मे कई निवौचित पारिषदू' (2०णाथं]०78) होते हैं जिनकी 
संख्या काउटी परिपद्‌ निधोरित करती है और वह संख्या अत्येक जिले की जन- 
संख्या पर निर्भर होती है। प्रत्येक पेरिश को, जिसकी जनसख्या २०० से कम न 
हो, ज़िला परिपद्‌ में एक सदस्य चुन कर. भेजने का अधिकार होता है। केन्द्रीय 
सरकार ज़िला परिषदों को गृह-निमोण अधिनियम (र००्४ंण४ 4०) के प्रयोजनों 
के लिये अपने अभिकर्ताओं (88675) के रूप मे रखती है। अतः इन परिषदों को 
भूमि अर्जित (४०८१ुप्मं:०) करने का तथा उस पर भवन-निर्मोण करने का अधिकार 
मिल जाता है| स्वच्छता का ध्यान रखने वाले प्राधिकारी के रूप में उन्हे जल- 
व्यवस्था, सड़के साफ करवाना और पटरियों को साफ रखना, नालियो, तथा गन्दगी 
को साफ करवाना आदि का ग्रवन्ध करना पड़ता है । जिन सड़कों का ध्यान केन्द्रीय 
सरकार या काउन्‍्टी परिपद्‌ नहीं रखनी उन्हे प्रायः ग्राम्य ज़िला परिपर्दे ही संभालती 
हैं| काउन्टी परिपद्‌ के समान, जिला परिषद्‌ भी स्थायी कर्मचारी वर्ग रखती है। 


2 वर क++>न« अत +५०+ >> 
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आम्य जिला परिपद्‌ के निवोचन अग्रल मे होते हैं। पारिपदू तीन वर्षों के लिये चुने 
जाते हैं, और उनमें से एक तिहाई प्रतिबर्ष निवृत हो जाते हैं, इस अरकार ज़िला 
परिपदू के एक तिहाई सदस्यों का निवोचन पतिव्प होता है। 

नगर जिला परिपदें--- जब उद्योग के विकास के कारण किसी काउन्टी 
का कोई भाग गहरी आवादी वाला वन जाता है तव काउन्‍्टी परिपदू' उसे नगर-जिला 
घना सकती है और वहां एक निवौचित परिषद्‌ घना देती है जो उसकी जल-व्यवम्था, 
स्वच्छता, लोक-स्वास्थ्य के अतिरिक्त उसकी अन्य समस्याओं जेसे गैस, विजली या 
ट्रामबे को भो संभालती है। यदि शहरी ज़िले की जनसंख्या २०,००० से अधिक हो 
तो उसकी परिषद को उसकी प्रारम्भिक पाठशालाओ पर नियन्त्रण रखने का भी 
अधिकार मिल जाता है। यदि आवादी २४५ हज्वार से धढ़ जाती है तो एक स्टाइपेंडरी 
(चैतनिक) दंढाघीश ()(५६४7४७) भी नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार 
शहरी जिला-परिपद की शक्तियां चढ़ती जाती हैं और अन्त में वे वॉरो परिपदढ के 
बरावर हो जाती हैं। इद्शलिस्तान तथा वेल्स में लगभग ७०० नगर-जिला 
परिपदें हैं । 

ज़िला-परिपदें-- चाहे वे शहरी हो या प्राम्य हो-- अपना सभापति अपने 

आप चुनती हैं, या तो अपने सदस्यों में से या बाहर से । उनकी बेठकें एक मास में 
एक बार होती हैं और काउटी परिपदों के समान वे भी अपना काम समितियों तथा 
स्थायी कमंचारी वर्ग की सहायता से चलाती हैं। प्रत्येक परिपद्‌ अपने लिये एक 
स्वास्थ्य. अधिकारी, स्वच्छुता निरीक्षक (5०्गांध्यए ॥750९007), परिमापक 
(577४९ए४०7), क्लके, कोपाध्यक्ष, कर उगाहने बाला अधिकारी और अन्य 
अधिकारियों को नियुक्त करती है। 

पेरिश-- पेरिश आम्य क्षेत्रों के लिये स्थानीय शासन की सबधे छोटी इकाई 
है। उसकी जनसंख्या तीन सौ या उससे अधिक हो तभी उसमे परिषद्‌ वन सकती 
है । उसमे पांच से पंद्रह तक सदस्य हो सकते हैं, जो प्रायः सामान्य सभा में हाथ 
उठा कर चुने जाते हैं । वह परिषद्‌: तीन वर्ष तक रहती है। जिस पेरिश में ३०० 
से कम व्यक्ति होते हैं, उसका अ्रवध करने के लिये पेरिश की घेठक होती है जिसमें 
सारे करदाता बुलाये जाते हैं। पेरिश को वैठकी और पेरिश परिषदों के काम चहुत 
हल्के होते हैं। उन्हे प्रायः पेरिश के हॉल” (7०))) तथा पुस्तकालय, वाग तथा झ्राम- 
मार्गों आदि का ध्यान रखना पड़ता है। कमी कभी उन्हें जल-ज्यवस्था का ध्यान 
रखना पड़ता है और पटरियो की मरम्सत का काम भी मिल जाता है | यदि 


५?” चैरिश परिषद्‌ के लिये योग्य व्यक्ति पैरिश में नहीं होते तो दूसरे पेरिश से किसी 


व्यक्ति को चुन लिया जाता है । पैरिश परिपद्‌ में क्लके के अतिरिक्त कोई बेननिक 
अधिकारी नहीं हो सकता | 


५ आप 


१७६ ओऔट ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था 


बॉरो-- स्थानीय शासन के प्रयोजन के लिये वॉरो का महत्त्व भ्राम्य या शहरी 
जिलों से या पैरिशों से कहीं अधिक है, उनमें बहुत अधिक जनसंख्या रहती है। 
इज्जलिस्तान तथा वेल्स में गत डेढ़ शताब्दी में बहुत ज्यादा शहरी प्रदेश हो गये हैं| 
नगर-शासन की समस्या इच्नतित्तान में जितनी महत्वपूर्ण है उत्तनी भारत में नहीं है, 
क्योंकि भारत में तो ७५४ आवादी गॉवों मे रहती है । 
प्रायः तीन प्रकार के बॉरो भाने गये हैं-- संसदीय बॉरो, म्युनिसिपल बॉरो तथ 
काउटी-बॉरो । संसदीय वॉसे लोकसभा के सद॒स्यो के निवाचन के लिये क्षेत्र तथ 
इकाइयां होते हैं, उनका भी ऐतिहासिक चॉरो के समान स्थानीय शासन से को 
संवन्ध नहीं दोता। म्युनिसिपल तथा काउटी वॉरो अपने ढांचे या कार्यों के विपय रे 
सूल रूप से मित्र नहीं है ; उनका निमोण एक ही प्रकार होता है तथा उनको शक्तिय 
भी एक सी ही होती हैं। उनमें अन्तर यह है कि म्युनिसिपल बॉरो उस प्रशासकोः 
काउंटी का अड्ज होता है जिसमे कि वह स्थित होता है और उसके ज्षित्राधिकार र 
अधीन भी होता है। किन्तु काउन्टी बॉरो को काउन्टी की शक्तियां दे दी जाती हैं 
अतः उस काउन्टी के नियंत्रण से मुक्त होता है जिसमें वह स्थित होता है। जब किए 
चॉरो की जनसंख्या चहुकर ७४ हज़ार हो जाती है तो वह स्वास्थ्य मंत्रालय को अज॑ 
दे सकता है कि उसे काउन्टी बॉरे का पद दे दिया जाये। हां, यह आवश्यक नहीं ' 
कि वह ऐसा करे ही ! कड़े वॉरो उस पद के लिये याचना नहीं करते । त 
वॉरो (म्युनिसिपल या काउन्टी वॉर) शहरी ज्षेत्र होता है जिसे स्युनिसिप 
धाटर मिल चुका हो तथा उसे १८८०९ के स्थुनिसिपल निगम एकीकरण अधिनिः 
(४णालंएश ए०फ्ु०शांणा (०७5०ॉपशाणा 85) के उपबन्धो के अर्ध 
संगठित तथा शासित किया जाता है। स्‍्युनिसिपल चाटर प्राप्त करने का तरीका ज। 
लम्बा है। इसके लिये याचिका (?०४४०४) राजा के नाम जाती है, फिर प्रि 
परिषद्‌ उस पर पड़ताल करवा कर रिपोर्ट पेश करती है। यद्दि उसकी पड़ताल 
परिणाम उसके पक्ष में हों, और यदि स्थात्तीय प्राधिकारी द्वारा या उस ज्षेत्र 
बहुत से मतदाताओं द्वारा कोई आपत्ति न उठाई गई हो, तो सपरिपद्‌ आ 
निकाल कर चारट्टर दे दिया जाता है और नये वॉरों की सीमाएँ निश्चित करदी ज॑ 
हैं। बॉस छोटे चढ़े होते हैं तथा उनकी शक्तियाँ भी कम ज्यादा होती हैं। उन 
शक्तियों के कई स्रोत होते हैं-- उन्हें शक्ति स्युनेसिपल निगम अधिनियम 
संसद के स्थानीय तथा असावजनिक अधिनियमों (,००४) थ्य0 शिएक० ैऔ 
से, और केन्द्रीय सरकार के कुछ विसागो के आदेशो से आ्राप्त होती है। इन वी 
स्रोतों के कारण वॉरो की शक्तियों भी भिन्न भिन्न होती हैं । 
बॉरों की शासक-सत्ता वॉरो परिषद है जिसमे मेयर, पारिपद-गण (५ 
क]०४9) नथा ऐलटरमैन होते दें | परिषद्‌ की सदस्य-संख्या भी जनसंख्या के अ 
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पर चार्टर में ही निश्चित कर दी जाती है, कम से कम संख्या ६ तथा अधिकतम 
४२ होती है। पारिपदों को तीन वर्ष के लिय्रे जनता द्वारा चुना जाता है, उनमें से 
एक तिहाई प्रतिवर्ष निवृत्त हो जाते हैं, और ऐलडर्मैनों को पारिपद, अपने में से या 
वाहर वालो में से, ६ वर्ष के लिये चुनते हैं। ऐलडरमैन पारिपदों से एक तिहाई होते हैं 
ओर उनमें से आधे प्रति तीन वर्ष निन्नत्त हो जाते हैं। पारिपदों और एलटरसेनों की 
शक्तियां और कार्य समान ही दोते हैं; ऐलढरमैनों का सम्मान और प्रतिष्ठा कुछ 
अधिक होती हैं क्योंकि उनकी पदावधि अधिक होतो है. और उनका अनुभव अधिक 
होता है, समय के कारण उनका प्रभाव भो अधिक हो जाता है। निवौचन के 
प्रयोजन के लिये अत्येक वॉरो को वार्ढों में वॉटा जाता है, प्रत्येक वाढ तीन या उसकी 
गुणित सख्या में पारिपद चुनता है। निवाचन प्रतिवर्ष प्रथम नवम्वर को होता है । 
पारिपद्‌ तथा ऐलडरमैन अपने आप मे से या बाहर से एक मेयर चुनते हैं.। 
मेयर का पद बहुत शतिष्ठा तथा प्राचीनता का द्योतक है; उस पर प्रतिष्ठित सज्जन 


' घॉरो का प्रथण नागरिक होता है और सच महत्त्वपूर्ण समारोहों पर उसका 


प्रतिनिधित्व करता है। व्रह एक वर्ष के लिये अपने पद पर रहता है. किन्तु उसका 
पुनर्निवीचन भी हो सकता है| वह परिपद्‌ की चैंठकों में सभापति होता है और सब 
प्रश्नों पर मत भी दे सकता है। किन्तु उसकी कोई कार्यपालिका सत्ता नहीं होती । 
वह नियुक्तियां नहीं करता, और परिषद्‌ के संकल्पो पर उसके अनुमोदन की 
आवश्यकता नहीं होती । उसका पद वैतनिक नहीं होता किन्तु कई बोरों अपनी 
वैधानिक शक्ति का प्रयोग करके उसे वेतन दे देते हैं क्योकि उसके पद के सामाजिक 
कत्तेव्यों को पूरा करने में व्यय होता रहता है। मेयर की पत्नी के वैधानिक कत्तेंव्य 
कुछ भी नहीं होते किन्तु उससे सामाजिक कार्यवादियों मे भाग लेने की आशा की 
जाती है। यदि मेयर के पत्नी नहीं होती है तो कोई अन्य स्त्री, जो उसकी रिश्तेदार 
हो, 'मेयरेस” का काम करती है , और यद्दि कोई महिला ही मेयर निवोचित हो जाये 
तो कोई अन्य स्त्री मेयरेस' का कास करती है। 

वॉरो परिपद्‌ कार्यपालिका तथा विधायी दोनों प्रकार के कारये करतो है। वह 
सब अधिकारियों को नियुक्त करती है तथा विभिन्न विभागों के कार्यों की देखभाल 
करती है, वह जल-व्यवस्था, स्वच्छुता, लोक-स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें तथा गलियां, 
पुलिस और अग्नि से रक्षा आदि कामों को भी करती है। वह उन सच शक्तियों 
का प्रयोग करती है जो वॉरो को कॉमन विधि से, संसद के सामान्य तथा विशेष 
अधिनियमो से, ओर केन्द्रीय सरकार के विभागों के अस्थायी आदेशों से भ्राप्त होती 


|? हैं। अधिकांश कार्य समितियों के द्वारा होता है। विधि से यह आवश्यक है कि 


प्रत्येक बॉरो परिषद्‌ को निम्न विषयो पर समितियां अवश्य रखनी होंगी : वित्त, शिक्षा, 
निधन-साहाय्य, वृद्धावस्था पेलानें, अग्ति से रल्ता, तथा पुलिस के सबम्व सें 
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देखभाल समिति | कभी कभी समितियों की संख्या पच्चीस त्तीस तक हो जाती है। 
परिपद्‌ की बैठकें नगर के हॉल” मे प्रतिमास, प्रति पक्त या आवश्यक्ता हो तो प्रति 
सप्ताह होती हैं, और उसके काम के नियम वह स्वयं ही वनाती है। परिपद्‌ का 
विधायी कार्य यह है कि वह सव प्रकार की उपविधियां बनाती है, किन्तु स्वास्थ्य 
मन्त्रालय को अधिकार है कि वह उसके किसी नियम को रद्द कर सकता है यदि वह 
राष्ट्रीय विधि के विपरीत हो। परिपद्‌ वजट को भी तैयार करती है, सब विनियोग 
करती है तथा कर आदि लगा कर खचे पूरा करती है। लन्दन में स्थित केन्द्रीय खज़ाना 
जहां तक उन्हें अनुमति देता है उस हृद॒तक वे धन उधार भी ले लेती हैं। परिपद्‌ 
बॉरो का शासन-कार्य चलाने के लिये एक क्लक, एक कोपाध्यक्ष, इजीनियर, पब्लिक 
एनेलिस्ट, चीफ कान्सटेबल तथा स्वास्थ्य अधिकारी (प्र०४शफ्त 08०७), इन 
स्थायी वेतनिक अधिकारियों को नियुक्त करती है। उनकी सहायता के लिये छोटे 
कर्मचारी भी द्ोते हैं । जैसा कि ऊपर वताया जा चुका है, उनके काम की देखभाल 
करना परिपद्‌ का काये है| 


जैसा कि काउ टियों में होता है, उसी प्रकार घॉरो में भी सब प्रशासन संबंधी 
नियुक्तियां सभा द्वारा योग्यता के आधार पर की जाती हैं। प्रतियोगिता परीक्षाएं 
नहीं होतीं, किन्तु यह ध्यान रखा जाता है. कि केवल योग्य तथा दक्ष लोग ही लिये 
जायें | यद्यपि परिपद्‌ अपने कर्मचारियों को कभी भी पदच्युत कर सकती है, फिर 
भी जब तक कि उनका कार्य सन्तोपजनक हो, उनके पद स्थायी ही होते हैं। उनके 
पद्‌ की सुरक्षितता परम्परा के कारण है, विधि के कारण नहीं। नियुक्तियों में 
राजनैतिक और वेयक्तिक कारणों पर प्रायः ध्यान नहीं दिया जाता और उनकी 
७ सुरक्षित होती है। इन्हीं कारणों से नगर का प्रशासन बहुत कुशल बन 
जाता है।. : 


स्थानीय शासन पर केन्द्रीय नियंत्रण-- ऊपर स्थानीय शासन का जो 
विचरण दिया गया है उससे स्पष्ट हो जायगा कि अंग्रेजों को अपने स्थानीय सामलों 
के प्रवन्ध-कार्य में चहुत स्वतत्रता प्राप्त है। चाहे काउ टी हो, चाहे बॉरो हो, चाहे शहरी 
या भ्राम्य जिला हो, या पैरिश हो, प्रत्येक क्षेत्र मे एक निबोचित परिपद्‌ होती 
है जिसे स्थानीय मामलो के प्रवन्ध॒ का अधिकार प्राप्त द्ोता है। वह परिपद्‌ अपने 
सभापति को चुनती है, अपने' कर्मचारियों को नियुक्त करती है, आधिकृत सीमाओं 
के भीतर कर उगाहती है, और उसे स्वीकृत मद़ों पर व्यय करती है। वही अपनी 
नीतियो को आरम्म करती हैतथा क्रियान्यित भी करती है। या हम यों कह 
सकते हैं कि अंग्रेजों के स्थानीय स्वशासन प्राप्त है। उन्हें म्युनेसिपल (नागरिक) 
स्व॒राज्य प्राप्त है। स्थानीय संस्थाएं शासन व्यवस्था के अधीनस्थ अंग नहीं हैं ; 


४ स्थानीय शासन तथा प्रशासन १७६ 


वे अपनी इच्छानुसार चलते हैं तथा साधिकार काम करते हैं। वे मानो एक अलग 
व्यवस्था के अंग हैं । 
किन्ठु हमें यह नहीं सममकना चाहिये कि उन्हें लंदन की केन्द्रीय सरकार से 
नियंत्रण या हस्तक्षेप बिना अपने मार्ग पर चलने दिया जाता है। ऊपर से कुछ 
नियंत्रण तो सदा ही रहता है, किन्तु सुधार से पूषं वह बहुत कम्त था। एक शताब्दी 
पूर्व केन्द्रीय सरकार पूर्णतः स्थायी मामलों की चिन्ता नहीं किया करती थी | काइ'टी 
तथा बॉरो कर लगाते थे, व्यय करते थे, सड़के बनाते थे और अपनी इच्छानुसार 
सब कुछ करते थे, तथा केन्द्र कोई हस्तक्षेप नहीं करता था | किन्तु आज ऐसी स्थिति 
नहीं है। केन्द्रीय नियंत्रण बढ़ गया है तथा घढ़ता जा रहा है, किन्तु फ्रांस, यूरोप 
के अन्य देशों तथा भारत से अब भी कम है । 
स्थानीय निकायों पर केन्द्रीय नियत्रण कई प्रकार से होता है। संसद विधि 
पारित करके नये स्थानीय शासन-क्षेत्रो का निमोण तथा पुरानों की समाप्ति कर देती है 
ओर यह भी उपचन्ध वना देती है कि स्थानीय प्राधिकारी कुछ काम लंदन सरकार के 
उपयुक्त विभाग की स्वीकृति से कर सकते हैं। ससद द्वारा निर्मित विधियों में स्थानीय 
प्राधिकारियो के पथ-अदर्शन के लिये नियम-विनियस ((रिएों८४ शापे रिट्हुणेशांणा3) 
भी विये होते हैं। जैसे जैसे काम वढ़ते जाते हैं और सरकार के कामो का क्षेत्र बढ़ता 
९ जाता है, वेसे दी स्थानीय निकायों को भी नये काम करने के लिये कहा जाता है। 
इसी से एकरूपता और अधिकाधिक केन्द्रीय नियंत्रण की आवश्यकता पड़तों है। 
राष्ट्रीय प्राधिकारियो को अधिक नियंत्रण तथा हस्तक्षेप की शक्ति मिलने का कारण यह 
भी है कि स्थानीय निकायो को केन्द्रीय कोप में से सहायता के रूप में अनुदान 
(७7०॥9) दिये जाते हैं. । इसी मुख्य साधन द्वारा इ'गलिस्तान से स्थानीय सरकारों 
पर केन्द्रीय नियत्रण बढ़ता जाता है। सरकार स्थायी निकायों को शिक्षा, पुलिस, 
स्तरास्थ्य तथा अन्य सेवाओं को सहायता के लिये धन देती है ओर फिर यह निरीक्षण 
([757००४०४) का अधिकार मांगती है कि उसने जो धन राशियां दी थीं उनसे 
अधिकाधिक लाभ उठाया जा रहा हे या नहीं। सरकारी सहायता के पीले पीछे 
सरकारी निरीक्षक भी पहुंच जाते हैं ।वे राष्ट्रीय सरकार की ओर से केवल 
देखने तथा सुनने के लिये ही नहीं आते वरन्‌ वोलने ओर करने के लिये भी 
आते हैं । यदि वे देखते हैं कि स्थानीय निकाय का काम ठीक नहीं है या वह 
सरकार द्वारा बनाये गये समस्त नियम-विनियसों का पालन नहीं करता है तो राष्ट्रीय 
प्राधिकारियों को सूचना दे देते हैं, जो कि धमकी देंते हे कि स्थिति में सुधार नहीं 
होगा तो सहायक-अनुदान बद कर दिये जायेंगे। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार अपने 
निरीक्षको के द्वारा लगातार दवाव ढालनो रहतों दै। वह अउ््यय को रोक भी 
सकतो है तथा सुस्त्री के लिये दंड भी दे सक्रतो है। चदि कोई स्थानीय निकाय अपने 
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काम को करने में लगातार असफल रहता है तो सरकार उसकी शक्तियां शआयुक्तों 
((०णमं5४०07675) को दे देती है जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उस प्रयोजन के 
लिये नियुक्त होते हैं । 

यह भी ध्यान रखना चाहिये कि १६२६ के स्थानीय शासन अधिनियम से 
पहले केन्द्रीय सरकार विविध सेवाओ के लिये विभिन्न सहायक अनुदान दिया करती 
थी, जैसे शिक्षा के लिये एक निश्चित राशि, गृह-निमोण के लिये भी कुछ धन-राशि 
तथा पुलिस के लिये भी निश्चित राशि दी जाती थी। यदि किसी विशिष्ट प्रयोजन 
के लिये दी गई राशि का सदुपयोग न हो तो केबल उसे ही कम किया था रोका जा 
सकता था। उसका अन्य अनुदानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था । किन्तु उक्त 
अधिनियम द्वारा प्रथक्‌ प्रथक्‌ अनुदान समाप्त कर दिये गये और यह उपवन्ध कर 
दिया गया कि एक घड़ी राशि दे दी जाये जिसे वह निकाय इच्छानुसार व्यय कर 
सकता है। इस व्यवस्था से यह संभव हो गया है कि सरकार समस्त अनुदान को 
था उसके भाग को रोक सकती है, यदि वह स्थानीय प्रशासन के किसी अंग से भी 
असंतुष्ट हो । इससे यह पता लगेगा कि वित्त के साधन से ही केन्द्रीय सरकार स्थानीय | 
प्रशासन पर नियंत्रण रखती है । यह नियंत्रण प्रशासकरीय (8५0ां7्रा#7५४०) 
अधिक है, विधायी (!-०६8०7००) कम । ब्रिटिश संसद विधायी उपायों द्वारा 
स्थानीय प्रशासन पर नियंत्रण करने का प्रयत्न नहीं करती ; वह तो केन्द्रीय सरकार « 
के किसी विभाग को अधिकार दे देती है कि वही यह निधोरित करे कि स्थानीय 
शासन को कोई कार्य करना चाहिये या नहीं, और फिर वही यह भी देखे कि समस्त 
काये कुशलता से हो रहा है या नहीं । यह भूलना नहीं चाहिये संसद विधि पारित 
करके यह निश्चय करती है कि स्थानीय शासन के क्षेत्र क्या होंगे तथा वहां किस 
प्रकार का शासन होगा ; संसद यह भी निधोरित कर देती है कि वह क्या क्या काम 
करेगा और क्या नहीं करेगा । इस ह॒द तक नियंत्रण विधायी (,८४४ं«४४०) होता 
है । किन्तु यह नियंत्रण इससे अधिक नहीं होता तथा उसका प्रशासन पर प्रभाव 
नहीं पड़ता । विविध विभाग सहायक-अनुदानो और निरीक्षण तथा मंत्रणा की 
शक्ति द्वारा ही प्रशासकीय नियंत्रण रखते हैं. । इस मामले में ब्रिटिश प्रणाली 
अमरीकी प्रणाली से मित्र है । 

इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखना चाहिये कि केन्द्रीय नियंत्रण कई विभागों 
के द्वारा रखा जाता है, फ्रांस के समान एक विभाग द्वारा नहीं रखा जाता, अत- 
इंगलिस्तान में फ्रांस से कम नियंत्रण है। स्थानीय प्रशासन का सम्बन्ध मुख्यतः 
स्वास्थ्य-मंत्रालय, गृह कायोलय, शिक्षा-चोर्ड, यातायात-मंत्रालय, व्यापार्चोड तथा ४ 
कृपि-संत्रालय से होता है ओर वे ही उन पर देख-भाल रखते हैं. । स्वास्थ्य-मन्त्रालय 
निर्धन-साहाय्य, जल-ज्यवस्था, स्वच्छता और लोक-स्वास्थ्य पर सामान्य नियन्त्रण 
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रखता है| ग्ृह-कायोलय पुलिस की देख-रेख करता है तथा कारखानों और खानो के 
निरीक्षण के लिये उत्तरदायी होता है। शिक्षा-वोढे प्रारम्भिक, माध्यमिक, टेक्नीकल 
तथा कालेजियेट स्कूलों का ध्यान रखता है। यातायात-मन्त्रालय का ट्रामबे, सड़कों 
की रेलों, वन्दरगाहों आदि पर क्षेत्राधिकार होता है । कृपि-मन्त्रालय मण्डियों, खाद्य 
पदार्थों, औपधियो, पशु-चिकित्सा, आदि विषयों से सम्बद्ध विधियों के पालन की 
देख-भाल करता है। विभाग स्थानीय शासन की व्यवस्था को स्वयं नहीं चलाते 
(केवल लन्दन पुलिस की व्यवस्था गृह-मन्त्रालय चलाता है) ; शत्येक क्षेत्र में परिषद्‌ 
तथा उसके द्वारा नियुक्त स्थायी कर्मचारी वर्ग ही व्यवस्था को चलाते हैं। केन्द्रीय 
विभागों का काम तो यही है कि देख-भाल करें और सूचना तथा मन्त्रणा देते रदें। 
थे शिकायतें भी सुनते हैं, जॉच पड़ताल करते हैं और विवादों को भी निवटाते हे । थे 
स्थानीय संस्थाओं के सद्अठन और प्रक्रिया आदि विपयो पर नियम-विनियम बना देते 
हैं जिन पर उम्हे चलना होता है। वे एक वात को करने की अनुमति दे सकते हैं तथा 
दूसरे के लिये मना कर सकते हैं।वे ये सव काम कर सकते हैं. और इन से भी 
अधिक करते हैं, किन्तु फिर भी उनका यह काम नहीं है कि स्थानीय प्राधिकारियों के 
क्षेत्र में आने वाले किसी काम को करने का उत्तरदायित्व अपने सिर पर ले लें। वे 
तो केवल ध्यान ही रखते हैं कि स्थानीय निकाय ठीक प्रकार कार्य करें | 
ब्रिटिश योजना मे वहुत सी अच्छाश्यां भी हैं। उससे स्थानीय स्वायत्तता 
(१ए०॥०एए) भी बनी रहती है और भ्रबल केन्द्रीय नियंत्रण भी रहता है। 
स्थानीय स्वशासन बहुत प्राचीन वस्तु हैं; इगलिस्तान में स्थानीय शासन की पद्धति 
एग्लो-सेक्सन लोगो ने आरम्भ की थी और उनमे स्थानीय स्वायत्तता की आदत ढाल 
दी थी जो अब तक है । केन्द्रीय नियंत्रण तो चहुत आचीन चीज़ नंदीं है, और बह 
तो धीरेश्थीरे स्थापित हुआ है, उसके लिये कोई निश्चित योजना या सिद्धान्त नहीं 
बना । वह परिस्थिति की आवश्यकता के अनुरूप बढ़ा और उससे बहुत लाभ हुआ 
है। उससे एकरूपता, व्यवस्था तथा कुशलता आ गई है, जिनकी बहुत आवश्यकता 
थी, और लोगों की अपने स्थानीय मामलों का प्रत॒न्थ करने को स्वतन्त्रता को हानि 
नहीं पहुंची है। केन्द्रीय नियंत्रण कठोर नहीं है और स्थानीय प्राधिकारियों को अपनी 
समस्याओ के निवटाने के लिये काफी ढील देता है।फिर भी कई आलोचक वहूते 
हुये केन्द्रीय नियंत्रण से स्थानीय स्वशासन के भविष्य को खतरा सममते हैं । कुछ 
यह भी आश्चय करते हैं कि "क्या काउंटी और वबॉरो सरकार अपने बढ़ते हुये 
कत्तेन्यों और उत्तरदायित्व के सार से दूट नहीं जायेगी या कम से कम अपनी 
"7 बतमान कायक्षमता को नहीं खो देगी ।”# केन्द्रीय नियंत्रण लचकदार है तथा 
ब्िटिश लोगो को स्थानीय स्वायत्तता से बहुत प्रेम है, अतः ऐसे भीषण परिणाम तो 
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नहीं होगे। किन्तु स्थानीय स्वशासन की व्यत्रस्था के ढॉचे में सुधार काने की काफी 
गुव्जाइश है। स्थानीय शासन के बहुत से क्षेत्र हैं जिनके क्षेत्राधिकार एक दूसरे से 
टकरा जाते हैं । 

लन्दन का शामन--- इंगलिस्तान के म्युनिसिपल नगरों तथा बॉरो में 
जैसा स्थानीय शासन है, लण्दन मे उन से भिन्‍न प्रकार की व्यवस्था है। उसकी 
व्यवस्था संसार की अन्य महान राजथानियों पेरिस, वर्लिन, रोम, टोकियो और 
वाशिड्टन के समान ही है । बहुत प्राचीन काल से लन्द्दन को देशाके अन्य भागों से 
भिन्न प्रकार समझा गया है। ससद प्रायः लन्दन के लिये विशेष विधियों बनाती है | 
१८३४ का स्थुनिसिपल निगम अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन के आधुनिक म्थुनिसिपत 
शासन का आधार था, किन्तु लन्दन को उसमें छोड़ दिया गया था। उसके लिये 
१८५४ तथा १८६६ से विशेष विधान बनाये गये थे। लन्द्रन के लिये अलग ही लोक 
स्वास्थ्य अधिनियम है, शिक्षा अधिनियम है, मकान अधिनियम आदि हैं । 

स्थानीय शासन के प्रयोजन के लिये लन्दन को तीन विभिन्‍न भागों में अथवा 
क्षेत्रों मे विभाजित किया गया है जिनके भिन्‍तर भिन्‍न शासक निकाय हैं.। वे हैं-- 
(१) लन्दन शहर ; (२) लबन्दंन काउन्टी; (३) लन्दन मेट्रीपोलिटन जिला । लन्द्रन 
शहर कहलाने वाला क्षेत्र तो बतमान राजधानी का छोटा सा अद्ज है और एतिदासिक 
केन्रीय क्षेत्र है। उसका क्षेत्रफल लगभग एक वर्ग मील है (पूरे लन्दन का 
क्षेत्रफल लगभग ७०० वर्ग मील हैं) । और उसकी सीमाएं पुरानी हैं, सड़कों के 
नाम भी पुराने ही हैं तवा शासन के तरीके भी पुराने ही दै। उसमें अब रहते के 
सकान बहुत कम , हैं ओर बह राजधानी का व्यापारिक तथा आर्थिक केन्द्र वन गया 
है । वहां केवल पहरेद्रार आदि के निवासस्थान हैं जो लगभग १४,००० ही हें। 
उसका शासन ला मेयर तथा त्तीन परिपदों द्वारा होता है--वबे तीन 'परिपदें 
निम्नलिखित हैं--- (१) कोट ऑफ ऐलडरमन, (२) कोट ऑफ कामन काउन्सिल, 
(३) कोर्ट ऑफ कामन हाल ।कोर्ट ऑक ऐंलडरमेन में लाढ मेयर तथा २६ 
ऐलटस्मैन होते हैं जो जीवन भर के लिये चुने जाते हैं।किसी ओर स्थान पर 
ऐलटरमैन जीवन भर के लिय नहीं चुने जाते । कोट ऑफ ऐलडरमैन को बहुत कम 
शक्तियां प्राप्त हैं-- बे दुलालों को लायसेंस देते हैं तथा शहर के अभिलेख 
(१००८०:०) रखते हैं। कोर्ट ऑफ कामन हाल में कोर्ट ऑफ ऐलडरमैन से सदस्य 
तथा सिटो कम्पनियों के लिब्रीमेन दोते हैं। ये कम्पनियां कारीगरों तथा व्यापारियों 
की मध्ययुगीय संस्थाओं (७७४१७) के स्थान पर चल रही हैं। यह कोट प्रति बर्ष 
शेरिंक को चुनता दैऔर दो ऐलटरमैनों को चुनता है जिनमे से कोट ऑफ 
ऐलब्य्मैन एक को लाडे मेयर नियुक्त करता है।कामन हाल के कोर्ट को भी 
शक्तियां महत्त्वतूर्ण नहीं हैं। शहर का शासन करने बाला असली निकाय कोर्ट 
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झॉफ कामन काउन्सिल है। उसमे २०० पारिपद्‌ (0०फणी।००४) तो प्रति हे 
चुने जाते हैं और कोट ऑफ ऐलढरमैल के २६ ऐलढरमेन होते हैं। यह के 
शहर के लिये उप-विधियां बनाता है, शहर के पुलों का ध्यान रखता है, और आग्ति 
से रक्ना, जल्-व्यवस्था, निधेन-साहाय्य, लोकसस्वास्थ्य, सड़कों की रेलों और मुख्य 
नालियों को छोड़ कर अन्य सव काये करता है। उसकी अपनी पुलिस होती है, 
व्यवहार-न्यायालय तथा शीत्र निर्णय करने के क्षेत्राधिकार वाले दंढ-न्यायालय होते 
हैं । उसके विभिन्न कायों की देखभाल करने के लिये वह अलग अलग समितियां 
नियुक्त करता है । 

लन्दन काउटी प्रशासकीय काउटी है। १८५४ के काउ टी परिपद्‌ अधिनियम 
ह्वारा उसकी सीमाए निश्चित की गई थीं और वहाँ एक निवोचित परिपद्‌ भी 
स्थापित की गई थी । १८६८ में लन्दन॒काउंटी में *८ मेट्रोपोलिटन वॉरो बनाये गये 
जिनकी शक्तियां काउंटी परिपद्‌ के अधोन हैं ओर परिषर्‌ उन पर शासन करती 
है। इस परिपदू में १२० निवोचित पारिषद्‌ हैं. तथा २० ऐलढरमैन हैं जिन्हें उक्त 
पारिपद झपने आप में से या बाहर से चुनते है। पारिपद तीन वर्षों के लिये तथा 
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ऐलटरमैन छे वर्षों के लिये चुने जाते हैं। आधे ऐलटरमैन तीन वर्षों के वाद 


चदल जाते हैं। पारिषद और ऐलस्मैन मिल कर एक सभापति चुनते हैं। वह 
चाहर से भी चुना जा सकता है। १६३४ से चह सभापति भी लाढे मेयर के 
समान 'राइट आनरेवल' की पद्‌वी से विभूषित होता है। लन्दन काउटी परिपद्‌ 
की शक्तियां अन्यत्र की काउ टी परिषदों के समान ही होती हैं; किन्तु कुछ बातों 
में इसकी शक्तियां कम भी हैं. क्योकि राजधानी होने के कारण पुलिस आदि के 
कई कार्य स्वयं केन्द्रीय सरकार ही करती है। परिषद्‌ सें १८ स्थायी समितियां होती 
हैं तथा एक कार्यपालिका समिति होतो है जिसमें उन अठारह समितियों के सभापति 
होते हैं। यह परिपद्‌ देश भर की परिषद्‌ में सवसे अधिक कार्यशील है. और उसने 
शिक्षा, भवन निमोण कार्यों तथा स्वच्छता आदि में कई प्रसिद्ध काय सम्पन्न किये 
हैं। उसके प्रशासन में ११७ वर्ग मील क्षेत्र दे जिसमे लगभग ४० लाख व्यक्ति हैं। 
चही कूड़ा करकट, नालियों, सड़को, सुरंगो, घाटों, पुलो, अग्नि-रक्षण, स्वच्छता, 
लोक स्वास्थ्य, गृह-निमोण, शिक्षा, मनोरजन-स्थानों ओर सा्वजनिक मेलों -के 
सम्बन्ध में प्रधान प्राधिकारी है। वही ट्रामवे चलवाती है और टेम्स पर यातायात 
के लिये नावों का वेड़ा रखती है। जल-व्यवस्था के लिये एक अलग मेट्रोपोलिटन 
जल-वोर्ढ है। इस परिपद्‌' की वार्षिक आय ४ करोड़ पाउण्ड है । 

.. *पध्प के अधिनियम द्वारा जो २८ सेट्रोपोलिटन वॉरो बने हैं, उनमें से अत्येक 
सें एक स्थानीय शासक प्राधिकारी है जिसमें एक मेयर, निवोचित पारिपद तथा 
ऐलटरमैन हैं। इन परिपदों की शक्तियां अन्य वॉरो परिपदों की--शक्तियों से कम 
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विस्तृत हैं ॥ वे मुख्य मागों का निमोण करती हैं, सड़कों के बनाना, पटरियों 
बनाना, सड़कों को साफ करवाना तथा उन पर ग्रकाश का ग्रवन्ध करना, और लोक 
स्वास्थ्य अधिनियम को क्रियान्चित करना भी उनका ही काम है। वे सावंजनिक 
स्नानागारों, धोवी घाटों, सावेजनिक पुस्तकालयो, स्थानीय कन्रिस्तानों और श्रमिकों के 
निवासस्थानो का भी प्रवन्ध करती हैं। वे वाटिकाओं (?०४7८) तथा मनोरंजन के 
स्थानों की व्यवस्था करके लंदन काउंटी परिषद्‌ के कार्य से भी हाथ बटाती हैं। 
मेट्रोपोलिटन बॉरो परिपदों के लिये कहा जा सकता है कि वे स्थानीय शासन के 
अन्तर्गत स्थानीय शासन है । 
स्थानीय शासन की ब्रिटिश तथा भारतीय पद्धतियों की तुलना- इस 

अध्याय को तथा इस पुस्तक को भी समाप्त करने से पूर्व यह उचित ही होगा कि 
स्थानीय स्वशासन की ब्रिटिश तथा भारतीय पद्धतियों का तुलनात्मक विवेचन दे दिया 
जाये । हमारे स्थानीय निकाय ब्रिटेन के नमूने पर ही बने हैं, वास्तव में हमारा 
संविधान ही अधिकांशत: त्रिटिश पद्धति पर आधारित है। अतः उनकी रचना तथा 
कार्य इंगलिस्तान की काउ टी तथा वॉरों परिपदों के समान ही हैँ। उनके समान ही 
भारतीय स्थानीय समितियां जनता द्वारा निवोाचित होती हैं। हाल ही मे वयस्क 
मताधिकार तथा संयुक्त 'नवोचन भी आरम्भ कर दिये गये हैं, जबकि ब्रिटेन की 
अधिकांश स्थानीय संस्थाऊं में अब तक भी सम्पत्ति पर आधारित मताधिकार है। ८ 
उनको अपने ज्षेत्राधिकार में वसने वाले लोगों की वैसी ही सेवा करनी पड़ती है जैसी 
कि ब्रिटिश स्थानीय निकाय करते हैं। किन्तु यह स्वीकार करना होगा कि भारतीय 
निकाय उतने कार्य-कुशल नहीं वन पाये हैं जितने ब्रिटिश निकाय हैं। सामाजिक 
कार्य में हमारे स्‍्थुनिसिपल नतंथा ज़िला बोर्ड इ्लेण्ड की काउन्टी तथा बॉरो परिपदों 
से बहुत पीछे है।इस वात को सममने से पहले हम यह देखेंगे कि ब्रिटिश निकाय 
किस प्रकार के काय करते हैं, और फिर हम यह देखेंगे क्रि भारतीय निकाय उन 
कामों को किस हद तक कर पाते हैं। 

इंगलिस्तान में स्थानीय निकायो के सामाजिक कार्यों को निम्न शीर्षकों के 
अन्तर्गत रखा जा सकता है: लोकसस्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रह-निमोण, योजनाकरण तथा 
जनता की सहायता । लोकसस्थास्थ्य के कार्यों को भी निम्न प्रकार से विभाजित किया 
जा सकता है : (१) रोग की रोक-थाम तथा स्वास्थ्य की वृद्धि, (२) रोगियों का 
इलाज, और (३) माताओं तथा वालको की चिन्ता । (१) के अधीन ये कार्य आ 
जाते हैं : प्रत्येक घर तथा पाठशाला के लिये जल की समुचित व्यवस्था, पीने के जल 
को सड़ने से रोकना, कूड़े के ढिव्चों में से कूड़ा हटवाना,ओऔर ध्यान रखना कि नाले 
आदि के पास अस्वास्थ्यप्रद स्थान पर कोई भवत्रन न बने। बड़े शहरों में परिषद 
ग्रायः स्नानागार और सरकारी धोती घाट भी बनाती हैं। स्वास्थ्य अधिकारी स्वच्छता 
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निरीक्षक नियुक्त करते हैं जो ढकानों का निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि अशुद्ध 
भोजन जनता को खिलाया या वेचा न जाये । हमारे म्युनिसिपल बोर्ड प्राय ऐसे काम 
करते हैं किन्तु उस हृद तक नहीं करते, किन्तु जिला चोढ तो वहन हो कम करते हे। 
जिन आमो का अवन्ध उनके पास होता है वे श्राय वहुन गनन्‍्हे होते हैं और उनसे 
नालियो आदि की समुचित व्यवस्था नहीं होती | 
इंगलिस्तान में स्थानीय प्राधिकारी रोगियों की चिकित्सा के लिये जो व्यवस्था 

करते हैं बह हमारे देश की व्यवस्था से वहुत उत्तम होती है। बढां जिस घर से 
डिपथीरिया, स्कारलेट फीवर, टायकस और साता जेसे भयानक छूत रोग हो, उस 
घर के रहने बालो का यह्‌ कत्त व्य है कि उस रोंग की सूचना स्वास्थ्य अधिकारी 
को दें, और बह अधिकारी उस रोगी को अलग किसी हस्पताल में भिजवायेगा, 
घर में कीटाणु-ताशक दवा छिड़कवाय्रेगा और उस रोग को फैलने से रोकने के लिये 
अन्य सब कदम उठायेगा । यह सेवा कार्य धमीर्थ औपधालयों के सहयोग से होता 
है। हमारे स्थुनिसिपल वो छूत रोग के रोगियो को अलग करने की व्यवस्था नहीं 
करते । हमारे यहाँ प्रसूता तथा शिशु के कल्याणाथ जो भप्रतन्ध है बह भी ब्रिटिश 
व्यवस्था से बहुत कम है । १६३६ में त्रिटिश ससद ने एक अधिनियम द्वारा शिक्षा 
स्ंधी स्थानीय आधिकारी को पसूता त्था शिशु के कल्याण का कार्य भी हे दिया 
है। कई स्थानों पर उन्होंने अपने हस्पताल तथा प्रसूतागृह बनाये है. जिन के फलम्बरूप 
शिशु-मृत्युओ की संख्या इगलिस्तान मे घहुत घट गड्ढे हे। बहुत सी मावाएं तथा 
छोटे बच्चे 'कल्याण-केन्द्रों' से लाभ उठाते है। 

प्रारभिक शिक्षा ग्रेट जिटेस मे नि शुल्क तथा अनिवाय है। स्थानीय प्राधिकारियों 
के लिये वाध्यता है कि वे पॉच वर्ष से चौंदह बे की आयु तक के चच्चो के लिये 
शिक्षा का प्रवन्ध करें, और ऐसे अधिकारी नियुक्त करे जो यह देखे कि प्रत्येक साता- 
पिता अपने वच्चो को पाठशाला में भेजते हैं या नहीं । शारीरिक तथा मानसिक दोपों 
चाले बच्चों के लिये विशेष पाठशालाएँ हैं। हमारे देश में ऐसी पाठशालाएँ बहत 
कम हैं और निशुल्क तथा अनिवाये प्रारम्भिक शिक्षा बहुत कम स्थानों पर है। 
हमारे स्थानीय निकाय इस समस्या पर चहुत कम ध्यान देते हैं , प्रायः पाठशाल्ाओ 
की कमी के कारण पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थी भी नहीं पढ़ पाते, फिर अनिवार्य 
शिक्षा का तो प्रश्न ही नहीं उठता । 

अज्गरेज़ जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिये अच्छा भोजन जिवना आवश्यक है 

उनना ही अच्छा मकान भी है। १६२६ के अधिनियस में पिछले सथ अधिनियमों 
का सार दे दिया है कि मकान का निरीक्षण किस प्रकार किया जाये कि वे निवास 
के योग्य हैं या नहीं। अस्वास्थ्यप्रद मकानों से लोगो की रहने नहीं दिया जाता है . 
थातो उन सकानो को सुधारा जाता है या उन्हे तुडया दिया जाता है। स्वास्थ्य 


श्८६ ग्रेट ब्रिटेन की शासन-व्यवध्था 


अधिकारी को गन्दे मौहल्लों पर भी ध्यान देना होता हे। पुराने गन्दे मीहल्लों 
ठीक करने का तथा नयी को बनने से रोकने का प्रयत्न होंता रहता है। जब « 
मीहल्लो को मनुष्यों के रहने के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तब वहाँ 
निवासियों के लिये और बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये स्थानीय आधिकारी नई ऋर्तिय 
बसाते रहते हैं | प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात्‌ १० लाख से अधिक मकान बनाये ज 
चुके हैं और एक तिहाई जनता को नय्रे मकानों में वसाया जा चुका है। इस्त *. ९ 
में भी भारत के म्युनिसिपल वोर्लो। का काम बहुत नगख्य है और कई स्थानों पर तो 
वास्तव में गन्दगी चढ़ती जाती है । 
हमारे देश में योजनाकरण भी कहीं नहीं है; केवल कहीं कहीं पर जहां सुधार 
टूस्ट है और वे उचित रूप से काम करते हैं, वहां ही कुछ योजनावद्ध नगर-विकास 
होता है। ब्रिटेन में १६३२ में संसद ने एक नगर तथा आम योजनाकरण अधिनियम 
पारित किया था जिसके अन्‍्तगत स्थानीय प्राधिकारी अपने स्थान के स्वास्थ्य तथा 
सौंदर्य को बनाये रखने का प्रयास करते है. और नये मकान आदि बनाने के लिये 
योजनाएं तैयार करते हैं। स्थानीय प्राधिकारियो का यह भी कत्त ज्य है. कि वे वृद्ध 
लोगों, अपंग तथा वेकार व्यक्तियों को सहायता देने की व्यवस्था करें। हमारी 
म्युनिसिपेलटियां और जिला बोर्ड निर्धन, अपंग आदि की सहायता करना अपना 
क्रत्त व्य ही नहीं समझते । 
दोनो देशों के स्थानीय निकायों के कार्यों से एक महान्‌ अन्तर यह भी है कि 

इंगलिस्तान में स्थानीय निकाय जिले में पुलिस का प्रवन्ध भी करते हैं। प्रत्येक 
काउन्टी का अपना पुलिस-वल होता है जो उसमे सब पुलिस-कार्य करता है| प्रति बर्ष 
काउन्टी पुलिस का निरीक्षण ग्रृह-कायोलय की ओर से होता है, और यदि पुलिस- 
व्यवस्था संतोपजनक हो तो उसका आधा खर्च केन्द्रीय सरकार देती है। हमारे देश 
में ज़िला और म्युनिसिपल्त बोर्ड ऐसा कोई काये नहीं करते ; उन्हें इसके लिये विधि 
द्वारा शक्ति प्राप्त नहीं है। इससे यह पता लगेगा कि यद्यपि दोतो देशों में स्थानीय 
शासन निकाय एक हो अकार से बने हैं फिर भो उनके कामों में बहुत अन्तर है। 
किसी हद तक उसका कारण यह भी है कि भारत से उन्हे बने एक शतानढी भी नहीं 
हुई और उनकी पूरी तरह जड़ नहीं जमी है। यह भी ध्यान रखना चाहिये कि 
भारत में स्थानीय निकायों पर केन्द्रीय निर्यत्रण इंगलिस्तान से अधिक है और वह 
सीधा पत्यक्ष रूप में है। हमारे यहाँ जिलों में पेरिश और शहरी तथा ग्राम्य जिला 
परिपद्े आदि नहीं हैं। ग्राम पंचायतें, जो नई ही बनी हैं, क्रिसी हृद तक पैरिश 
परिपदों के समान हैं पर उनकी शक्तियाँ तथा कार्य बहुत कमर हैं और उन पर राज्यों 
की सरकारों का नियंत्रण भी अधिक ह्ठै। 


